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 ४
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  301  से  320  eeeeccececsesesscsesssenesencncsencsesesseassesscsssnsnsaesucassescseeecasaeacecseaesescseeeseeeees लत  तन  ञनरञनलन  नर  न  नर  लनन

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2898  से  3072  के कल्याण संबंधी समिति नल  नन  लत  ल  लत  तन  नल  नलन  नमन  हनन

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  occ

 राण्य  सभा  से  re तेईसवें से छब्बीसवां प्रतिवेदन eee न  नननननन  तन  नल  लनन

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति

 अठारहवां  प्रतिवेदन  और एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन लत  लञ  नल  नल  लत  लत  न्‍ल  नल  नल  भरत  दल  ननन  एक सौ दसवां प्रतिवेदन  ««

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति

 इक्कीसवा  प्रतिवेदन नर नल  तर  हनन  नल  लत  नन  नल  ल  न  नल  नह  हनन  नल

 सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति

 सोलहवां  प्रतिवेदन  श्री मणी कुमार सुख्या, संसद  सदस्य की  ««_ननल-नननलतननननन  नल  न  नर  नन  न  ननननलन  नल  नमन  नहर  नह

 !
 कृषि  संबंधी  स्थायी  समिति

 भर  तेईसवें  से  छब्बीसवां  प्रतिवेदन  »तन्‍नदननलनननननन नल  नल  नल  नर  हनन  हनन

 शहरी  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति

 अठरहवां  और  उननीसवां  प्रतिवेदन  नल  ननलनननन  नितिन  न  ननन  न

 गृह  कार्य  संबंधी  स्थायी  समिति

 एक  सौ  चौबीसवां  और  एक  सौ  पच्चीसवां  प्रतिवेदन  रतन  नल  ननन

 पर्यटन  और  संस्कृति  संबंधी  स्थायी  समिति

 एक  सौ  दसमवां  प्रतिवेदन  तन  न  नरम  नन  न  नर  नर  न  नर

 ।
 *ध्यक्ष  द्वारा  विनिर्णय

 श्री  मणी  कुमार  संसद  सदस्य  की  नागरिकता  से  संबंधित  मुद्दा  ...........  ««___ञतननननननननननननि तन

 अध्यक्ष  द्वारा  घोषणा

 बजट  सत्र  के  द्वितीय  भाग  का  पुनः  समय  निर्धारण  लत  नल  रन  न  नल  नह  न
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 अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणी

 गत  सप्ताह  के  दौरान  सभा  द्वारा  किया  गया  कार्य  ..............................--००००००-००००००००००००००००००००००५००००००००००००००००००-०-  प

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  दसवीं  योजनावधि  की  उपलब्धियां

 रघुबंश  प्रसाद  सिंह  «०«»««ननबततननननिननननननन मनन  नल  नितिन  नगर  नल

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  भारत  निर्माण  के  घटकों  के  क्रियान्वयन  की  स्थिति

 रघुवंश  प्रसाद  ननिरन  तन  नल  नह  नल  ननननननननननन  नकल  नर

 सरकारी  विधेयक--पुर  स्थापित

 नियम  377  के

 )

 वी

 माता-पिता  और  वरिष्ठ  नागरिकों  का  भरण-पोषण  तथा  कल्याण  2007  ....................५-----००००००««««

 सूक्ष्म  वित्तीय  सेक्टर  और  2007  रन  तनमन

 अधीन  मामले

 तमिलनाडु  के  पिछड़े  जिलों  को  बढ़ावा  देने  के लिए  एक  विकास  परिषद  का  गठन  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  चित्तन..........................५५----००-००««>त>न--ञ-तलनननन नल  तन  ञ  नल  लत  न  न

 गुजरात  में  मेहसाणा  और  वीरमगांव  के  बीच  अतिरिक्त  रेल  सेवा  उपलब्ध  कराए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  जीवाभाई  पटेल ee न  न  नल  हनन  नह  +*

 गुजरात  में  बनासकांठ  के  पालनपुर  रेलवे  स्टेशन  के  प्लेटफार्म  संखयधा  ।,  2  और  3  पर  शेड  का  विस्तार

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 कर्नाटक  क॑  किसानों  और  रील  कर्मियों  के  हितों  का  ध्यान  रखते  हुए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड

 2006  की  समीक्षा  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  हकबाल  अहमद  सरडगी  तरल  रन  ००  +**

 अरुणाचल  प्रदेश  की  जनजातियों  के  मूल  नाम  में  संशोधन  करने  हेतु  राज्य  सरकार  द्वारा  की  गई  सिफारिशों

 का  अनुमोदन  किए  जाने  की  आवश्यकता
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 मध्य  प्रदेश  में  सागर  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  दिए  जाने  तथा  सर  हरि  सिंह

 गौर  को  भारत  रत्न  की  उपाधि  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 महाराष्ट्र  में  गैर-अधिसूचित  जनजातियों  को  आरक्षण  दिए  जाने  के  उद्देश्य  से  संविधान  में  संशोधन  किए  जाने

 की  आवश्यकता

 दिल्ली  में  तमिल  श्रोताओं  के  लिए  रेनबो  एफ  एम  पर  प्रतिदिन  एक  घंटे  का  रेडियो  प्रोग्राम  तमिल  में

 प्रसारित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 पश्चिम  बंगाल  के  मथुरापुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  रेल  नेटवर्क  का  विस्तार  और  उन्नयन  किए  जाने  की

 आवश्यकता

 बसुदेव  WAT. नल  लनन  हनन

 उत्तर  प्रदेश  के  कौशाम्बी  जिले  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  अधिनियम  के  अंतर्गत  नहरों  के  रख  रखाव

 और  उससे  गाद  निकालने  में  स्थानीय  लोगों  को  काम  पर  लगाए  जाने  की  आवश्यकता

 बिहार  के  समस्तीपुर  में  फल  और  सब्जी  विक्रेताओं  को  सुलभ  ढुलाई  सुविधा  दिए  जाने  के  उद्देश्य  से  वहां

 बूढ़ी  गडंग  नदी  पर  एक  पुल  का  निर्माण  किए  जाने  की  आवश्यकता

 खादी  और  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  में  ग्रामीण  उद्यमियों  के  कल्याण  और  विकास  हेतु  नई  वित्तीय  योजनाओं  की  घोषणा

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  चेंगरा  नल  लत  न

 केरल  के  वायनाड  में  कृषि  खाद्य  प्रसंस्करण  पार्क  बनाए  जाने  की  आवश्यकता
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 (४0)

 किसानों  की  जनसंख्या  के  अनुपात  में  कृषि  और  संबद्ध  सेवाओं  के  लिए  बजटीय  आवंटन  बढ़ाए  जाने  की

 आवश्यकता

 श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिक  ..........................--०५५-०---««»न+तनल>ननननननननल ननननन

 सिक्किम  राज्य  को  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  नकुल  दास  राई  न  लत  नल  लिन  नि  नल  रन  २  ++*

 केरल  सरकार  द्वारा  दिए  गए  सुझावों/की  गई  सिफारिशों  के  आलोक  में  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  की  समीक्षा

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  फ्रांसिस

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 कावेरी  जल  विवाद  अधिकरण  के  अंतिम  आदेश  के  संबंध  में

 श्री  अनंत  कुमार  nace  ०  «तननननननननननननन  न  ननननन  नितिन  न  नल  नमन  नि

 तारांकित  प्रश्नों  की  सदस्य-वार  अनुक्रमणिका  ...................... ५-५० नल

 अतारांकित  प्रश्नों  की  सदस्य-वार  अनुक्रमणिका  ...................... ०««_-तनननिननननननननननिननननन  नल  नननि  न

 अनुबंध-ाा

 तारांकित  प्रश्नों  की  मंत्रालय-वार  अनुक्रमणिका  .....................-------«««_>+ः----ललनननन नल  नल  ननननन  टन

 अतारांकित  प्रश्नों  की  मंत्रालय-वार  अनुक्रमणिका  नल  नननिनिननल  न  नल
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 लोक  सभा  के  पदाधिकारी

 अध्यक्ष

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 उपाध्यक्ष

 श्री  चरणजीत  सिंह  अटवाल

 सभापति  तालिका

 श्री  गिरिधर  गमांग

 सत्यनारायण  जटिया

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय

 श्री  बालासाहिब  विख्े  पाटील

 श्री  बरकला  राधाकृष्णन

 श्री  अर्जुन  सेठी

 श्री  मोहन  सिंह

 श्रीमती  कृष्णा  तीरथ

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव

 महासचिव

 श्री  आचारी
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 लोक  सभा  यवाद-विवाद

 लोक  सभा

 20  2007/29  1927

 लोक  सभा  पूर्वाह्न  ग्यारह  बजे  समवेत

 महोदय  पीठासीन  हुए

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  नए  सदस्य  द्वारा  शपथ  लो  जानी

 कृपया  उन्हें  अनुमति  महासचिव  श्री  मानिक  सिंह  का

 नाम

 श्री  मानिक  सिंह

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऑनरेबल  मैम्बर  द्वारा  साइन  करने  के  बाद

 आप  अपनी  बात  आप  इस  बात  को  भूल  गए

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  पंजीका  में  हस्ताक्ष  करने  वे

 सदस्य  उन्हें  औपचारिक  रूप  से  सदस्य  बनने

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  हमने  कार्य  स्थगन  प्रस्ताव

 दिया  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  कार्य  स्थगन  प्रस्ताव  का  समय  नहीं

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  कार्य  स्थगन  प्रस्ताव

 दिया  वह  केन्द्र  के  एक  प्रोजैक्ट  से  जुड़ा  हुआ  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्य  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  12  बजे  आपको

 बोलने  के  लिए  टाइम  अभी

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  फिर  लोक  सभा  की  कार्यवाही

 चलाने  का  कोई  मतलब  नहीं  हमने  यह  बहुत  ही  गंभीर  सवाल

 उठाया  इस  पर  कोई  चर्चा  किये  बिना  लोक  सभा  की  कार्यवाही

 चलाने  का  कोई  मतलब  नहीं  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रश्न  301.

 श्री  खारबेल  स्थाईं  :  मैंने  भी  स्थगन  प्रस्ताव

 के  लिए  एक  नोटिस  दिया  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्षपीठ  को  बोलने  का  कोई  अवसर

 नहीं  मिलता  कृपया  कृपया  बैठ  आप  बहुत  ही

 वरिष्ठ  एवं  जिम्मेदार  सदस्य  स्थगन  प्रस्ताव  का  प्रश्न  सभा  के  शुरू
 में  नहीं  लिया  जाता  है  तथा  इसे  अपराध्त  12.00  बजे  लिया

 मुझे  प्रश्न  काल  पूरा  करने  दीजिए  तथा  उसके  बाद  आप  इसे

 मैं  अपनी  बात

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  यह  लोक  महत्व  का  सवाल

 इसलिए  आपसे  आग्रह  किया  है  कि  प्रश्न  काल  को  स्थगित  करते

 हुए  मेरी  बात  सुनने  की  आवश्यकता  हमने  क्वैश्वन  आऑवर  स्थगित

 करने  का  निवेदन  किया  (

 ]

 श्री  खारबेल  स्वाईं  :  आपने  पहले  भी  इसकी  अनुमति

 दी  (

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  इसे

 बारे  में  विनिर्णय  दिया  इसकी  अनुतति  कैसे  दी  जा  सकती

 --(

 अध्वक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 किया

 *

 *कार्यवाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  प्रश्ककाल  शुरू  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  प्रश्नकाल  शुरू  करना

 पूर्वाह्न  11.04  बजे

 समय  श्री  संतोष  गंगवार  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य

 आए  और  सभा  पटल  के  निकट  खड़े  हो

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 नक्सली  गतिविधियां

 *301.  श्री  चन्द्रमणि  त्रिपाठी  :

 श्रीमती  रुपाताई  पाटील  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  से  उनके  राज्यों

 में  विशेषकर  देश  के  उत्तरी  भाग  में  नक्सली  गतिविधियों  के  मद्देनजर

 विचार-विमर्श  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (1)  =  विभिनन  विशेषकर  उत्तरी  में  ऐसे  कितने  संगठन

 सक्रिय

 क्या  सरकार  नक्सलियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए

 विशेषकर  उत्तरी  राज्यों  में  कोई  योजना  तैयार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  देश  के  कुछ  भागों  में  चल  रही  नक्सलवाद  की  समस्या  पर

 ध्यान  केंद्रित  करने  के  लिए  नक्सल  प्रभावित  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों
 की  स्थायी  समिति  का  गठन  किया  गया  2005  में  हुई
 पहली  बैठक  की  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  ने  और  2006

 में  हुई  दूसरी  बैठठ  की  प्रधान  मंत्री  ने  की  नक्सल

 प्रभावित  सभी  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  ने  इन  बैठकों  में  भाग
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 केन्द्रीय  गृह  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  2007  को  हुई  मंत्रियों  के

 शक्ति  प्राप्त  प्रुप  की  बैठक  में  नक्सल  प्रभावित  कतिपय  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों

 को  भी  आमंत्रित  किया  गया

 इन  बैठकों  में  लिए  गए  निर्णयों  में  सुरक्षा  और  विकासात्मक  क्षेत्रों

 में  राज्य  द्वारा  विस्तृत  समयबद्ध  कार्य  योजनायें  तैयार  किया  राज्य

 पुलिस  के  साथ-साथ  आसूचना  नेटवर्क  को  सुदृढ़  बनाना  तथा  उनका

 उनयन  नक्सल  प्रभावित  क्षेत्रों  से  इंडिया  रिजर्व  बटालियनों  की

 स्थापना  पूरे  राज्य  में  समन्बित  और  सहयोजित  नक्सल  विरोधी

 अभियान  को  सुकर  बनाने  के  लिए  अंतर-राज्य  संयुक्त  कार्य  बल  की

 स्थापना  विशेष  परिस्थितियों  में  हताहतों  को  हटाने  और  पुलिस

 कार्मिकों  को  लाने-ले-जाने  के  लिए  हवाई  सहायता  प्रदान  करना  और

 सशस्त्र  वाहनों  का  इस्तेमाल  करना  शामिल

 राज्यों  से  कहा  गया  है  कि  वे  आत्मसमर्पण  और  पुनर्वास  की

 कारगर  नीतियां  तैयार  करें  ताकि  नक्सलियों  को  आत्मसमर्पण  करने  के

 लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  नक्सली  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  और  गरीब

 लोगों  को  अधिशेष  भूमि  का  वितरण  करने  सहित  वे  भूमि  सुधारों  के

 प्रभावी  कार्यान्वयन  को  प्राथमिकता  प्रदान  राज्य  और  जिला  स्तरों

 पर  विशेष  और  स्थिर  प्रशासनिक  ढांचा  स्थापित  करें  ताकि  नक्सल  प्रभावित

 क्षेत्रों  मे ंबेहतर  शासन  और  तेजी  से  सामाजिक-आर्थिक  विकास  सुनिश्चित

 किया  जा  पंचायत  क्षेत्रों  में  अधिनियम

 ई  एस  1996  का  प्रभावी  और  तेजी  से  कार्यान्वयन  सुनिश्चित

 राज्य  इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  पुलिस  आधुनिकीकरण  और

 एस  आर  ई  तथा  अन्य  विकासात्मक  योजनाओं  के  तहत  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  जारी  की  जा  रही  राशि  को  राज्य  गृह  विभागों  को  पूरी  तरह

 से  उपलब्ध  करवाया  जाएगा  और  उनका  तदनुरूपी  अंशदान  भी  सुनिश्चित

 किया  जाएगा  तथा  इन  राशियों  का  भी  पूर्ण  और  अर्थपूर्ण  उपयोग  सुनिश्चित

 किया

 कई  वामपंथी  अलगाववादी  डब्ल्यू  संगठन  और  उनके

 प्रमुख  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सक्रिय

 नक्सल  प्रभावित  राज्यों  की  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 की  कई  योजनाएं  सुरक्षा  और  दोनों  क्षेत्रों  में  नक्सलवाद

 का  मुकाबला  करने  के  लिए  इन  योजनाओं  के  तहत  राज्यों  को

 तकनीकी  और  मानवशक्ति  से  संबंधित  सहायता  प्रदान  की  जाती

 इन  योजनाओं  के  भारत-नेपाल  सीमा  की  रक्षा  करने  के  लिए

 सीमा  सशस्त्र  बल  एस  की  तैनाती  की  जाती  राज्य

 पुलिस  बलों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  नक्सल  प्रभावित  राज्यों  को

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  की  33  बटालियनें  प्रदान  की  जाती
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 इसके  गत  वर्षों  में  नक्सल  प्रभावित  राज्यों  को  राज्य

 पुलिस  बलों  के  संचार  उपकरणों  और  आधारभूत  ढांचे  का

 उन्नयन  करने  के  लिए  4000  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  सहायता

 प्रदान  की  गई  इसके  अतिरिक्त  सामुदायिक  पुलिस  व्यवस्था  को

 सुदृढ़  पुलिस  कार्मिकों  का  बीमा  करने  और  जिन  नक्सलियों

 ने  आत्मसमर्पण  कर  दिया  है  उनका  पुनर्वास  आदि  करने  के  लिए  राज्य

 सरकार  को  200  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  सुरक्षा  से  संबंधित  व्यय

 की  प्रतिपूर्ति  कर  दी  गई  नक्सल  प्रभावित  क्षेत्रों  का विकास  करने

 के  लिए  राष्ट्रीय  सम  विकास  योजना  एस  वी  के  घटक

 पिछड़ा  जिला  पहल  डी  के  तहत  लगभग  1600  करोड

 रुपए  तक  की  सहायता  प्रदान  की  गई

 साक्षरता  लक्ष्य

 *302.  श्री  कैलाश  नाथ  सिंह  यादव  :

 श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  दसवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  प्रतिशत

 में  साक्षरता  लक्ष्य  प्राप्त  करने  वाली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों  की  पहचान  कर  ली  जहां

 सामाजिक  और  लिंग-भेद  के  कारणों  से  साक्षरता  लक्ष्यों  की

 प्राप्ति  प्रभावित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  वर्ष  2006-07  के  अंत  तक  निरक्षर  लोगों  की  संख्या

 का  आकलन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/ठठाए

 जाने  का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  थविकास  मंत्री  अर्जुन  :  और

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  का  लक्ष्य  वर्ष  2007  तक  75%  साक्षरता

 को  प्राप्त  करना  इस  उपलब्धि  के  संबंध  में  अभी  तक  कोई  मूल्यांकन

 नहीं  किया  गया
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 और  वर्ष  200  की  जनगणना  के  देश  की

 साक्षरता  दर  में  कुल  वृद्धि  12.63%  थी  जो  स्वतंत्रता  के  पश्चात्‌  अधिकतम

 दशकीय  वृद्धि  महिला  साक्षरता  दर  में  14.38%  की  दर  से  तीव्र

 वृद्धि  जबकि  इसकी  तुलना  में  पुरुष  साक्षरता  दर  11.13%

 जबकि  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  न ेबिना  किसी  अपवाद  के

 वर्ष  1991-2001  के  दौरान  साक्षरता  दर  में  वृद्धि  दर्शाई  फिर  भी

 कुछेक  राज्यों  तथा  राज्यों  के  कुछ  क्षेत्रों/जिलों  में  प्रगति  की  गति  संतोषजनक

 नहीं  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  कार्यक्रम  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  अल्पसंख्यकों  तथा  समाज  के  अन्य  पिछड़े  वर्गों

 पर  विशेष  बल  दिया  गया  देश  के  निम्न  महिला  साक्षरता  दर  तथा

 अवशिष्ट  निरक्षरों  वाले  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 वर्ष  2001  की  जनगणना  के  अनुसार  निरक्षरों  की  संख्या

 का  एक  बड़ा  हिस्सा  उत्तर  मध्य  राजस्थान

 तथा  उड़ीसा  में  है  अतः  उत्तर  झारखंड  तथा  उडीसा  राज्यों

 के  निम्न  महिला  साक्षरता  वाले  35  जिलों  की  निरक्षर  महिलाओं  पर

 केंद्रित  विशेष  साक्षरता  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  हैं  और  इनमें  63.80

 लाख  महिलाओं  को  शामिल  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  12  राज्यों

 के  113  जिलों  तथा  163.79  लाख  अवशिष्ट  निरक्षरों  को शामिल  करके

 अवशिष्ट  निरक्षरता  के  लिए  परियोजनाओं  को  भी  संस्बवीकृत  किया  गया

 इसके  साथ-साथ  विशेष  साक्षरता  अभियान  के  लिए  देश  के  उन

 150  जिनमें  साक्षरता  दर्रें  बहुत  कम  को  अभिचिन्हित  किया

 गया

 समुद्र-तल  का  मानचित्रण

 *303.  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  समुद्र-तल  के  मानचित्रण

 का  कार्य  शुरू  किया  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मैंगनीज  नाड्यूलों

 और  हाइड्रेटों  के  लिए  समुद्र-तल  अवसाद  के  नमूने  एकत्रित  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अपतटीय  खनन  और  उनकी  आर्थिक  व्यवहार्यता  की  क्‍या

 संभावनाएं
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 खान  मंत्री  शीश  राम  :  और  वर्ष

 2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 ने  गुजरात  (2190  वर्ग  महाराष्ट्र  (2710  वर्ग

 तमिलनाडु  (4405  वर्ग  तथा  उड़ीसा  (1735  बर्ग

 के  11,040  बर्ग  अपतटीय  क्षेत्र  का  समुद्र-तल  मानचित्रण

 किया  इस  अवधि  के  दौरान  ने  मैंगनीज  नोडयूल्स
 और  हाइड्रेट्स  के  नमूने  एकत्र  नहीं  किए

 खनिज  संसाधनों  के  लिए  अपतटीय  क्षेत्रों  मे ंअच्छी  सम्भावना

 वर्तमान  में  अपतटीय  खनन  की  आर्थिक  व्यवहार्यता  का

 मूल्यांकन  करना  कठिन  है  जो  उपयुक्त  तकनीक  की  उपलब्धता  सहित

 विभिन्न  कारकों  पर  निर्भर

 चाय  का  निर्यात

 *304.  श्री  रति  प्रकाश  वर्मा  :

 श्री  किन्जरपु  येरननावडु  :

 क्या  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  2006  के  दौरान  विशेधकर  अप्रैल  और

 2006  के  बीच  चाय  के  निर्यात  की  मात्रा  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  जबकि

 इससे  होने  वाली  आय  के  कम  रहने  की  आशंका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा

 चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 और

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  चाय  का  निर्यात  किया

 जाएगा  और  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  में  कितनी  सफलता  मिली

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :  और

 जी  चाय  का  निर्यात  2006  के  दौरान  पिछले  वर्ष

 की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  7.15  मिलियन  तक  बढ़  गया

 इसी  अवधि  के  दौरान  निर्यात  आय  में  मामूली  गिरावाट

 आई  चाय  निर्यात  का  विवरण  नीचे  दिया  गया

 अवधि/वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1  2  3

 अप्रैल  से  2006*  114.27  1048.50

 अप्रैल  से  2005  107.12  1052.66
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 1  2  3

 वर्ष  2005  की  तुलना  में

 वर्ष  2006  में  आईएनसी

 (+)  या  (-)

 (+)  7.15  (-)  4.16

 *अनंतिम  एवं  संशोधन  के  अध्यधीन

 चाय  निर्यात  में  सुधार  हुआ  है  यदि  अवधि  अप्रैल  से

 2006  तक  ली  जाए  जो  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की

 तुलना  में  गुणवत्ता  और  मूल्य  दोनों  के  अनुसार  बढ़ी  है  जिसे  नीचे

 दिए  गए  आंकड़ों  से  देखा  जा  सकता  है  :-

 2006  158.90  1453.63

 कि.ग्रा  करोड

 2005  151.72  1416-24

 करोड

 भारत  सरकार  ने  टी  बोर्ड  के  जरिए  चाय  के  निर्यात  को

 बढ़ाने  हेतु  विभिन्न  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  विदेशी  बाजारों  में

 संवर्धनात्मक  कार्यकलाप  आयोजित  अंतर्राष्ट्रीय  मेलों/प्रदर्शनियों  में

 भाग  मीडिया  प्रचार  क्रेता-बिक्रेता  चाय  आयातक  देशों  और

 भारत  के  बीच  चाय  प्रतिनिधिमण्डलों  का  भारतीय  चाय

 निर्यातकों  को  उनके  विपणन  प्रयासों  में  संबर्धनात्मक  मदद  देना  आदि

 शामिल  भारत  विश्व  चाय  निर्यातों  में  अपना  हिस्सा  बनाए  रख  सका

 टी  बोर्ड  पर्याप्त  मात्रा  में  निर्यात  की  गुणवत्ता  वाली  पारंपरिक  चाय

 की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पारंपरिक  चाय  के  उत्पादन

 हेतु  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  के  लिए  एक  स्कीम  भी  कार्यान्वित  कर

 रहा  सरकार  अंतर्देशीय  कंटेनर  डिपो  जो  असम  के

 अमीनगांव  में  के  जरिए  निर्यातित  चाय  के  खर्च

 अतिरिक्त  परिवहन  और  प्रहस्तन  प्रभारों  को  पूरा  करने  के  लिए  चाय

 नियतिकों  की  सहायता  भी  कर  रही

 लगभग  20  देशों  को  वर्ष  2002-07  में  निर्यातों  के  लिए

 बाजारों  के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  भारतीय  चाय  का  निर्यात

 निष्पादन  मिश्र  के  अरब  सऊदी

 दक्षिण  अफ्रीका  आदि  देशों  में  वर्ष

 2002  की  तुलना  में  वर्ष  2006  के  दौरान  बढ़ा
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 विशेष  आर्थिक  जोन

 *305.  श्री  उदय  सिंह  :

 चिन्ता  मोहन  :

 क्या  वाणिण्य  और  ठषदयोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विशेष  आर्थिक  जोनों  की

 स्वीकृति  प्रदान  करने  की  मौजूदा  नीतियों  की  समीक्षा  करने  हेतु  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  ने  विशेष  आर्थिक  जोनों  की  स्थापना  के  लिए

 भूमि  के  अधिग्रहण  और  इन  विशेष  आर्थिक  जोनों  को  अन्य  प्रोत्साहन

 देने  संबंधी  प्रक्रिया  की  समीक्षा  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  विशेष  आर्थिक  जोनों  की  स्थापना  की  स्वीकृति

 देने  के  संबंध  में  आगे  की  कार्रवाई  स्थगित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  की  विशेष  आर्थिक  जोनों  के  लिए  कर  और

 प्रशुल्क  रियायतों  की  समीक्षा  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं/उठए  जाने  का  विचार

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :  से

 विशेष  आर्थिक  जोनों  से  संबंधित  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  अनेक

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  इन्हें  अधिकार  प्राप्त  मंत्री  समूह

 के  समक्ष  रख  दिया  गया  इनमें  विस्थापित  व्यक्तियों  को  पर्याप्त

 मुआवजा  और  एसईजेड  का  अधिकतम  एसईजेड  के

 भीतर  भूमि  का  उपयोग  किया  जाने  वाला  पर्यावरणीय  प्रभाव

 एसईजेड  के  भीतर  श्रमिक  एसईजेड  की  अवसंरचना

 अनुमोदन  बोर्ड  की  एसईजेड  द्वारा  विनिर्माण  और  निर्यातों

 पर  बल  दिया  राज्य  सरकारों  की  पूर्व  सिफारिश  प्राप्त  करने

 की  आवश्यकता  और  विभिन्न  श्रेणियों  में  एसईजेडों  की  अधिकतम  संख्या

 आदि  शामिल  जहां  तक  भूमि  अधिग्रहण  का  संबंध  है  प्रत्येक  राज्य

 का  अपना  मुआवजा  और  संबंधित  राज्यों  की आवश्यकताओं  और  अपेक्षाओं
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 के  अनुसार  राहत  और  पुनर्वास  उपाय  है  और  एसईजेड  के  लिए  भूमि
 अधिग्रहण  पर  भी  लागू  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  इस  समय  एक

 संशोधित  राष्ट्रीय  पुनर्वास  2007  तैयार  कर  रहा

 (2)  और  ईजीओएम  के  अगले  निर्देश  प्राप्त  होने  तक  नए

 एसईजेड  स्थापित  करने  के  लिए  इस  समय  नए  अनुमोदन  रोके  हुए

 से  एसईजेड  रियायतों  से  संबंधित  प्रावधान  विशेष

 आर्थिक  जोन  2005  में  दिए  गए  हैं  जो  विशेष  आर्थिक

 जोन  नियमावली  के  साथ-साथ  10  2006  से  ही  लागू  हुआ

 एसईजेड  के  लिए  कर  और  टैरिफ  रियायतों  की  समीक्षा  करने

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 मजोदय  और  केन्द्रीय  विद्यालय

 *306.  श्री  अर्जुन  सेठी  :

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :

 क्या  मानव  संसाधन  जविकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  वर्तमान  में  राज्यवार  कितने  नवोदय  और  केन्द्रीय

 विद्यालय  कार्य  कर  रहे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  विद्यालयों  के  लिए  राज्यवार

 कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गयी  और  कितनी  राशि  इन  विद्यालयों

 द्वारा  उपयोग  में  लाई  गई  तथा  प्रति  छात्र  कितनी  राशि  व्यय  की

 क्षत्रों  को  दी  जा  रही  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  विद्यालयों  में  वर्तमान  में  प्रत्येक  बच्चे  क ेआहार

 पर  कितना  खर्चा  किया  जाता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  बच्चों  के  आहार

 के  लिए  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बच्चों  के  आहार  की

 धनराशि  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  थ्यौरा  क्‍या

 उन  जिलों  के  राज्यवार  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  वर्तमान  में

 दो  नवोदय  विद्यालय
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्य  जिलों  में  भी  दो  नवोदय

 विद्यालय  खोलने  का  और

 (a)  यदि  तो  इन  विद्यालयों  को  कब  तक  खोले  जाने  की

 संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  इस

 समय  देश  में  539  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  और  916  केन्द्रीय  विद्यालय

 चल  रहे  इन  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  और  केन्द्रीय  विद्यालयों

 की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  में  दी  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  को

 संस्वीकृत  और  उपयोग  की  गई  निधियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  विवरण-॥

 में  दिया  गया  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  संस्वीकृत  और  उपयोग  की

 गई  निधियों  के  राज्यवार  आंकंडे  नहीं  रखता  जवाहर  नवोदय  विद्यालय

 और  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  संबंध  में  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  2003-04

 से  2005-06  के  दौरान  प्रतिछात्र  आवर्ती  व्यय  और  योजनेतर

 दोनों  इस  प्रकार

 वर्ष  जवाहर  नवोदय  केन्द्रीय  विद्यालयों  में

 में  प्रत्येक  छात्र  पर  प्रत्येक  छात्र  पर

 प्रतिव्यक्ति  व्यय  प्रतिव्यकक्‍्ति  व्यय

 +  +

 2003-04  9,249/-₹.

 2004-05  24,177/-%.

 2005-06  8

 जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  के  छात्रों  को  प्रदान  की  जाने

 वाली  सुविधाओं  में  निःशुल्क  दैनिक  उपयोग

 की  परिवहन  एवं  चिकित्सा  व्यय  शामिल  छात्रों  को

 कम्प्यूटर  खेलकूद  आदि  जैसी  स्कूल  सुविधाएं  भी

 प्रदान  की  जाती  चूंकि  केन्द्रीय  विद्यालय  दिवा  स्कूल

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  छात्रों  को  कम्प्यूटर

 खेलकूद  आदि  जैसी  स्कूल  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती

 और  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  निर्धारित  मानकों

 के  अनुसार  भोजन  के  लिए  प्रतिमाह  प्रतिकन्न  600  का  व्यय  किया

 जाता  हालांकि  कठिम  एवं  दुर्गम  स्थानों  में  स्थित  जवाहर  नवोदय

 विद्यालयों  के  संबंध  में  भोजन  के  लिए  प्रतिमाह  प्रतिकन्न  का

 व्यय  किया  जाता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नवोदय  विद्यालय  समिति
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 के  बच्चों  पर  भोजन  के  लिए  किए  गए  व्यय  का  वर्षवार  ब्यौरा  इस

 प्रकार

 वर्ष  व्यय  की  गई  राशि

 2003-04  72.86  करोड  रुपये

 2004-05  78.62  करोड़  रुपये

 2005-06  89.94  करोड़  रुपये

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  छात्रों  को  कोई  भोजन  प्रदान  नहीं  किया

 जाता

 और  उपभोज्य  मर्दों  के  दामों  में  वृद्धि  के  आधार  पर

 नवोदय  विद्यालय  समिति  समय-समय  पर  छात्रों  के  भोजन  के

 आवंटित  व्यय  संबंधी  मानकों  की  समीक्षा  करती  है  जिससे  छात्रों  को

 पर्याप्त  एवं  संतुलित  आहार  प्रदान  करना  सुनिश्चित  किया  जा

 से  देश  के  किसी  भी  जिले  में  दो  जवाहर  नवोदय

 विद्यालय  नहीं  वर्तमान  स्कीम  में  प्रत्येक  जिले  में  केवल  एक  जवाहर

 नवोदय  विद्यालय  की  अभिकल्पना  की  गई

 देश  में  चल  रहे  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  और  केन्द्रीय

 विद्यालयों  की  राज्यवार  संख्या

 राण्य/संघ  राज्य  जवाहर  नवोदय  केन्द्रीय  विद्यालयों

 क्षेत्र  का  नाम  विद्यालयों  की  की  संख्या

 संख्या

 त  2  3  4

 1.  अंडमान  और  निकोबार  2  2

 ट्वीपसमूह

 2.  आंध्र  प्रदेश  22  41

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  16  13

 4.  असम  24  48

 5.  बिहार  37  38

 6.  चंडीगढ़  1  5
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 ।  2  3  4  त  2  3  4

 7.  छत्तीसगढ़  16  22  23.  मेघालय  7  7

 8.  दादर  व  नगर  हवेली  त  24.  मिजोरम  ३  2

 9.  दमन  और  दीव  2  त  25.  नागालैंड  10  ५

 10.  दिल्‍ली  2
 40  26.  उड़ीसा  29  29

 11.  गोवा  2  5
 27.  पुडुचेरी  4  2

 12.  गुजरात  18  41  ;
 28.  पंजाब  17  39

 13.  हरियाणा  19  27
 29.  राजस्थान  32  55

 14.  हिमाचल  प्रदेश  11  20

 ॥॒  30.  सिक्किम  4  2
 15.  जम्मू  व  कश्मीर  14  36

 ५  31.  तमिलनाडुਂ  0  31
 16.  झारखंड  25

 32.  त्रिपुरा  3  5
 17.  कनाटक  27  33

 हे  बोरल  14  26
 33.  उत्तर  प्रदेश  66  93

 19.  लक्षद्वीप  1  ।  34.  उत्तराखंड  12  42

 20.  मध्य  प्रदेश  48  75  35.  पश्चिम  बंगाल  14  48

 21.  महाराष्ट्र  31  51
 कुल  539  916

 22.  मणिपुर  ?  5
 राज्य  ने  नवोदय  विद्यालय  स्कौम  नहीं  अपनायी

 पिछले  तीन  वर्षों  2003-04,  2004-05  और  2005-06)  के  दौरान  जबाहर  नवौदय  विद्यालयों  को

 संस्वीकृत  एवं  उनके  द्वारा  उपयोग  की  गई  विधियों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  2003-2004  2004-2005  2005-2006

 नवोदय  विद्यालय  गजोदय  विद्यालय  गवोदय  विद्यालय  उपयोग

 समिति  द्वाआा  की  गई  समिति  द्वारा  की  गई  समिति  द्वाा  कौ  गई

 संस्वीकृत  निधियां  निधियां  संस्थीकृत  मिध्चियां  निधियां  संस्थीकृत  मिथ्ियां  गिधियां

 4  $  7  8

 1.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  2.47  1.57  5.63  5.55
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 2  3  4  5  6  7  8

 2.  आंध्र  प्रदेश  21.50  21.22  22-47  22-46  30.80  30.58

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  19.33  19.29  19.04  18.77  13.65  13.23

 4...  असम  40.20  39.73  37.08  36.91  26.61  26.61

 5.  बिहार  44.46  43.78  40.62  40.03  48.25  47.94

 6...  छत्तीसगढ़  7.37  7.08  10.72  10.71  18.78  18.73

 7.  दादर  व  नगर  हवेली  0.48  0.48  0.45  0.43  0.75  0.41

 8.  दमन  0.37  0.35  0.42  0.41  1.11  0.79

 9.  दिल्‍ली  2.02  1.99  2.34  2-26  2-65  2-63

 10.  दीव  0.48  0.49  0.56  0.53  0.56  0.50

 11...  गोबा  1.92  1.83  2.42  2-39  2.11  1.68

 12...  गुजरात  13-46  ॥3>क्व  18.65  18.30  10.08  9.81

 13.  हरियाणा  13.12  12.79  16.18  15.84  22-64  22.51

 14.  हिमाचल  प्रदेश  10.16  10.03  12-88  12.71  12.54  12.43

 15.  जम्मू  व  कश्मीर  15.76  15.53  15.26  15.15  18.64  18.27

 16.  झारखंड  15.73  15.43  18.31  18.13  31.70  31.63

 17.  कर्नाटक  38.74  36.66  33-43  33.15  38.33  3772

 18.  केरल  17.55  17.51  16.78  16.34  20.71  20.50

 19.  लक्षद्वीप  0.63  0.59  0:67  0.66  1.18  1.17

 20.  मध्य  प्रदेश  42.34  41.60  47.58  47.06  58.42  58.22

 21.  महाराष्ट्र  30.80  30.76  33-23  32.61  34.11  33.93

 22...  मणिपुर  11.32  11.15  12.92  12.88  15.35  15.23

 23.  मेघालय  8.02  8.01  10.28  10.25  12.66  12.06
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 24...  मिजोरम  1.32  1.30  3.18  3.18  4.68  4.60

 25.  नागालैंड  8.75  8.50  10.58  10.39  7.26  7.11

 26.  उड़ीसा  16.78  16.66  21.21  20.78  25.37  25.02

 27.  पुडुचेरी  3.31  3.31  3.17  3.15  4-38  4.32

 28.  पंजाब  17.69  17.56  19.37  19.32  24.75  24.56

 29.  राजस्थान  29.21  28.71  30.12  29.69  38.75  38.42

 30.  सिक्किम  2.45  2-43  5.67  5.64  5.99  5.79

 31.  त्रिपुरा  4.28  4.15  4.17  4.10  3.68  ३.७4

 32.  उत्तर  प्रदेश  67.48  66.90  66.11  65.53  97.52  97.09

 33.  उत्तराखंड  12.58  12-53  14.95  14.78  17.72  17.66

 34.  पश्चिम  बंगाल  0.63  0.50  1.29  1.20  4.78  4.77

 कुल  522.74  516.76  553.68  547.24  662.14  655.11

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 इस  आशय  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  कि  पड़ोसी  देशों  से  कुछ

 जुसपैठियों  की  पहचान  अवैध  प्रवासी  राशन  पासपोर्ट  और  मतदाता  पहचान  पत्र  इत्यादि

 "27.  औमधी  भावना  पुंडसिकताब  गबली  :
 मद पलपाओ

 के  फॉ
 अकाली

 समेत  सील  के  सम  शत  कि
 श्री  कैलाश  मेघवाल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पड़ौसी  देशों  से  भारत  में  घुसपैठ  करके  व्यक्ति

 राशन  कार्ड  तथा  चुनाव  पहचान  पत्र  आदि  प्राप्त  करने  में  सफल  रहे  हैं

 तथा  भारत  में  विवाह  करने  के  बाद  उन्होंने  यही  रहना  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  व्यक्तियों  की  पहचान

 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जाते  चूंकि  अवैध  प्रवास  चोरी-छिपे  किया  जाता  है  इसलिए  ऐसे

 प्रवास  का  वास्तविक  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता

 भारत  में  अवैध  रूप  से  रह  रहे  विदेशी  राष्ट्रिकों  का  पता  लगाने

 और  उन्हें  वापस  भेजने  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  के

 प्रशासनों  को  विदेशियों  विषयक  1946  की  धारा  3  (2)

 के  तहत  शक्तियां  प्रदान  की  गई  इसके  अतिरिक्त  अवैध

 प्रवासियों  का  पता  अभियोजन  चलाने  और  उन्हें  वापस  भेजने

 के  लिए  सरकार  ने  विदेशियों  की  घुसपैठ  निवारण/गतिशील  कार्य  बल

 आई  एफ/एम  टी  योजनाओं  के  अंतर्गत

 पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  में  विभिन्न  रैंकों  में  3656  पदों  की  संस्वीकृति

 भी  की
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 ]

 उच्च  शिक्षा

 *306.  श्री  श्रीनिवासुलु  रेड्डौ  :

 श्री  हंसराज  अहीर  :

 क्या  मानव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्य  शिक्षा  के  लिए  अवसर  हमारी  आवश्यकताओं

 की  तुलना  में  पर्याप्त  नहीं

 यदि  तो  उच्च  शिक्षा  संबंधी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति

 हेतु  सरकार  क्‍या  रणनीति  अपनाने  जा  रही

 क्या  देश  में  विश्वविद्यालयों  की  कुल  संख्या  में  वृद्धि  किए

 जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से

 हमारे  देश  में  उच्चतर  शिक्षा  में  सकल  नामांकन  अनुपात  कुछ  अन्य

 देशों  की  तुलना  में  कम  है  तथा  सकल  नामांकन  अनुपात  में  वृद्धि
 के  लिए  उच्चतर  शिक्षा  में  दाखिला  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता

 इसके  मानकों  को  बनाए  रखते  हुए  समाज  के  सभी  वर्गों

 की  पहुंच  के  अवसरों  में  वृद्धि  के साथ-साथ  दाखिला  क्षमता  में  वृद्धि
 करने  की  नीति  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  उच्चतर  शिक्षा  में

 दाखिला  क्षमता  में  वृद्धि  करना  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  का

 संयुक्त  प्रयास  उच्चतर  शिक्षा  में  निजी  गैर-सहायता-प्राप्त  संस्थाओं

 को  भी  अनुमति  दी  जाती  बशर्ते  शिक्षा  का  व्यापारीकरण  न  हो

 अथवा  मानकों  में  गिरावट  न  तकनीकी  शिक्षा  सहित  उच्चतर

 शिक्षा  हेतु  केन्द्र  सरकार  ने  वर्ष  2004-05  से  बजटीय  प्रावधान  में  व्यापक

 वृद्धि  की  है  जिसके  परिणामस्थरूप  नए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  तथा

 अन्य  उच्चतर  शैक्षणिक  संस्थायें  स्थापित  की  जा  सकी

 खादी  वस्तुओं  पर  छूट

 *309.  श्री  हमजा  :

 श्री  अजय  कुमार  :

 क्या  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  ईस्टर  आदि  त्यौहारों  से  पूर्व

 2007  के  महीने  से  खादी  और  खादी  से  जुड़ी  वस्तुओं  पर

 सामान्य  और  विशेष  छूट  प्रदान  करने  का

 20  2007  लिखित  उतर  20

 यदि  तो  वर्ष  2007-08  के  लिए  छूट  संबंधी  नीति

 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 खादी  और  खादी  से  जुडी  वस्तुओं  के  प्रयोग  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  विगत  वर्षों  की  भांति  रिबेट  निर्धारित  करने  की  प्रक्रिया

 सरकार  के  विचाराधीन

 प्रश्न  नहीं

 शहरी  क्षेत्रों  सहित  पूरे  देश  में  खादी  उत्पादों  के  उपयोग

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग

 के  माध्यम  से  कुछ  कदम  उठाए

 0).  राष्ट्रीय/मंडलीय/जिला  स्तर  पर  प्रदर्शनियां  आयोजित

 (0)  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  भाग

 (0).  संशोधित  डिजाइनों  और  खादी  उत्पादों  की  पैकेजिंग  के

 लिए  उत्पाद  डिजाइन  इंटरवेनशन  और  पैकेजिंग

 स्कीम  के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध

 (५)  खादी  फेब्रिक  को  आधुनिक  डिजाइन  के  सिलेसिलाए  वस्त्रों

 में  परिवर्तित  करने  के  लिए  खादी ''  शुरू

 (५)  खादी  उत्पादों  के  लिए  खादी  इंडिया  का  ब्रांड  नाम

 (४)  2005-06  से  शुरू  करते  हुए  पांच  वर्षों  में  25  खादी  क्लस्टरों

 में  कार्यान्वयन  के  लिए  उनके  संपूर्ण  विकास  हेतु  परंपरागत

 उद्योगों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  धनराशि  की  योजना

 आरंभ

 केवीआईसी  ने  देश  में  नवयुवकों  को  आकर्षित  करने  के

 लिए  कई  प्रयास  किये  38  बहुउददेशीय  प्रशिक्षण  केन्द्रों

 ट्वारा  विपणन  विकास  पाठ्यक्रम  आयोजित  किये  गये  हैं

 जो  कालेजों  और  स्कूलों  से  उत्तीर्ण  हुए  विद्यार्थियों  को  खादी

 और  ग्रामोद्योग  के विपणन  योजना  एवं  खादी  और  ग्रामोद्योगी

 वस्तुओं  की  जानकारी  देता  विद्यालयों  में  खादी  के

 उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे

 (५॥)  लोगों  में  विशेषकर  युवाओं  में  खादी  के  प्रति  जागरूकता

 चैदा  करने  के  लिए  देश  के  सभी  भागों  में  केबीआईसी

 द्वारा  लोक  शिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किये  जाते  हैं  जिससे



 21  प्रश्नों  के

 खादी  और  हाथ  से  बने  वस्तुओं  के  प्रति  उनकी  जानकारी

 बढ़ती

 (0)  खादी  और  ग्रामोद्योग  के  बिभिन्‍्न  मिशन  विद्यार्थी  वर्ग  सहित

 नवयुवकों  की  पसन्द  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चलाए  जा

 रहे

 (४)  रक्षा  तथा  स्वास्थ्य  मंत्रालयों  द्वारा  खादी  का  उपयोग

 हो  रहा

 उपरोक्त  कदमों  के  कुछ  और  विशेष  कदम  खादी  के

 उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  केबीआईसी  के  विचाराधीन

 मध्याह्न  भोजन  योजना

 *310.  श्री  देविदास  पिंगले  :

 श्री  शिशुपाल  पटले  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त  मध्याहन  भोजन

 योजना  से  संबंधित  शिकायतों  का  निवारण  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  शिकायतों

 का  निवारण  किस  प्रकार  किया  जा  रहा  और

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  नामांकित  बच्चों  पर  धनराशि  को

 किस  आधार  पर  खर्च  किया  जा  रहा

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और

 प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  पोषाह्मर  सहायता  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम

 नामक  एक  केंद्र  प्रायोजित  योजना  चल  रही  है  जिसके  अन्तर्गत  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सभी  पात्र  बच्चों  को  गरम  पका  हुआ

 भोजन  एक  सुव्यवस्थित  मानी  रन  और  पर्यवेक्षण  तंत्र  योजना

 के  कार्यान्वयन  के  क्रम  में  शिकायतों  से  निपटने  के  लिए  केंद्र  और

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जज  शिकायत  तंत्र  मौजूद  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  कार्यक्षेत्र  में  आने  वाली  शिकायतों  को

 -  सुधारात्मक  और  उपचारी  कार्रवाई  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  के  बिचारार्थ  भेजा  जाता

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  केंद्र  सरकार  राज्य  सरकारों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  को  निम्नलिखित  सहायता  प्रदान  करती
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 (0)  100  ग्राम  प्रति  छात्र/स्कूल  दिवस  की  दर  से  निःशुल्क

 (8)...  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  के लिए  100  प्रति  क्विंटल

 की  उच्चतम  सीमा  और  अन्य  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  क ेलिए  75  प्रति  क्विंटल  की  उच्चतम  सीमा

 दर  से  खाद्यान्नों  के  परिवहन  में  होने  वाली  वास्तविक  लागत

 की

 (॥)  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  के  राज्यों  क ेलिए  1.80  प्रति  बच्चा  प्रति

 स्कूल  दिवस  और  अन्य  राण्थों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  1.50

 प्रति  बच्चा  प्रति  स्कूल  दिवस  की  दर  से  भोजन

 पकाने  की  लागत  के  लिए  सहायता  बशर्तें  इस  लागत  में

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्य  0.20  प्रति  बच्चा  प्रति  स्कूल

 दिवस  और  अन्य  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  0.50  प्रति

 बच्चा  प्रति  स्कूल  दिवस  का  न्यूनतम  अनिवार्य  अंशदान

 (iv)  राण्य  सरकारों  द्वारा  घोषित  क्षेत्रों  में  स्कूली

 बच्चों  को  ग्रीष्मावकाश  के  दौरान  पके  हुए  मध्याह्त  भोजन

 के  लिए

 (५)  60,000  प्रति  इकाई  की  अधिकतम  सीमा  में

 रसोई-सह-भण्डार  के  निर्माण  के  लिए

 (५)  5000  प्रति  स्कूल  कौ  अधिकतम  सीमा  में  रसोई  उपकरणों

 को  खरीदने/बदलने  के  लिए

 निःशुल्क  परिवहन  लागत  तथा

 पकाने  की  लागत  पर  कुल  सहायता  के  1.8%  की

 दर  से  मानीटरन  तथा  मूल्यांकन  के  लिए  सहायता

 प्रदान  उपर्युक्त  राशि  का  अन्य  0.2%

 मानीटरन  तथा  मूल्यांकन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उपयोग

 में  लाया

 पात्र  बच्चों  को  पका  हुआ  गर्म  भोजन  प्रदान  करने  की  समग्र

 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  राज्य  सरकारों

 की  निम्नलिखित  जिम्मेदारी

 4.  भोजन  पकाने  की  लागतों  के  लिए  राज्य  का  हिस्सा  प्रदान

 2...  भारतीय  खादय  निगम  द्वारा  आपूर्त  खाद्यान्न  को  उठने  तथा

 उसे  स्कूलों  तक  पहुंचाने  के  लिए  व्यवस्थाएं
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 3.  भोजन  पकाने  की  प्रक्रिया  को  सुकर  बनाने  हेतु  स्कूलों  के

 लिए  निधियों  का  नियमित  एवं  समयबद्ध  प्रवाह  सुनिश्चित

 4...  भोजन  पकाने  एवं  परोसने  के  लिए  व्यवस्थाएं

 5...  किचन  शेड़ों  का

 6...  रसोई  उपकरणों  की

 7.  योजना  का  मानीटरन  एवं

 शुल्क  छूट  पासबुक  दर  में  कमी

 *311.  श्री  मनसुखभाई  वसावा  :

 श्री  अंजनकुमार  यादव  :

 क्‍या  थाणिण्प  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  शुल्क  छूट  पासबुक  इग्जैम्पबशन  पास

 दर  में  कमी  का  निर्यातों  पर  कोई  प्रभाव  पड़ता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में

 की  गयी  समीक्षा  का  क्‍या  परिणाम  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेशमी  वस्त्रों

 एवं  परिधान  की  अलग-अलग  कुल  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया

 गया  और  प्रत्येक  मद  से  अर्जित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  कया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :  और

 चूंकि  शुल्क  हकदारी  पासबुक  स्कीम  में  कमियां  मूल

 सीमाशुल्क  की  कमी  पर  आधारित  होती  हैं  इसलिए  ऐसी  कमी  का

 निर्यातों  पर  कोई  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  होती

 (1)  वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06  की  अवधि  के

 लिए  हस्तशिल्प  कालीनों  को  के  निर्यात  का  मूल्य

 22.9  बिलियन  16.9  बिलियन  रुपए  और  18.1  बिलियन

 रुपए  रहा  वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान  वस्त्र

 एवं  वस्त्र  मदों  एवं  रेशमी  वस्त्र  के  निर्यात  का

 मूल्य  560  बिलियन  580  बिलियन  रुपए  और  673  बिलियन

 रुपए  रहा
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 वस्तुओं  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 *312.  श्री  हेमलाल  मुर्मू  :

 श्री  चंद्रकांत  खरे  :

 कया  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  किन-किन  वस्तुओं

 पर  प्रतिबंध  लगाया  और  हटाया

 क्या  विदेशक  व्यापार  ने  बकरे  और  भेड  के

 मांस  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  संबंधी  एक  अधिसूचना  जारी  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ट्वारा  देश  विशेषकर  झारखंड  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 जाजिम्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :

 बकरी  और  भेड  का  अस्थियुक्त  गेहूं  और  दूध  पाउडर

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  प्रतिबंधित  वस्तुएं  इनमें  से  काबुली  चना

 और  बकरी  तथा  भेड़  के  मांस  से  प्रतिबंध  हटा  लिया  गया

 और  विदेश  व्यापार  महानिदेशक  द्वारा  अस्थियुक्त  मांस

 को  प्रतिबंधित  करते  हुए  दिनांक  21.08.2006  की  अधिसूचना  30

 जारी  की  गई  बकरी  और  भेड़  के  अस्थियुक्त
 मांस  के  निर्यात  से  दिनांक  20  2007  की  अधिसूचना

 46  के  तहत  प्रतिबंध  हटा  लिया  गया

 निर्यात  अवसंरचना  के  विकास  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 ,  बाजार  पहुंच  पहल  विपणन  विकास  सहायता

 जैसे  संवर्धनात्मक  उपाय  हैं  जो  सभी  राज्यों  पर  लागू

 इन  सस्‍्कीमों  के  अंतर्गत  झारखंड  के  लिए  भी  लाभ  उपलब्ध

 दलितों  पर  अत्याचार

 313.  श्रीमती  कृष्णा  तीरथ  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  2006  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  का  1989  के  अंतर्गत
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 दर्ज  प्रेरित  अपराधों  की  दोषसिद्धि  की  दर  का  कोई  आकलन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राण्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 उक्त  अवधि  के  दौरान  भारतीय  दंड  संहिता  के  अंतर्गत

 दर्ज  अपराधों  की  दोषसिद्धि  दर  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  दंड  संहिता  के  अंतर्गत  दर्ज  मामलों

 की  तुलना  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  का

 1989  के  अंतर्गत  दर्ज  दोषसिद्धि  के  मामलों  की

 कम  दर  के  कारणों  का  आकलन  किया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जनजाति  का  1989  के  अंतर्गत

 अधिकतम  दोषसिद्धि  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  सी  आर  उन  मामलों

 की  जिनमें  अभियोजन  पूरा  हो  गया  है  तथा  उन  मामलों  की

 संख्या  जिनमें  दोषसिद्धि  हो  गई  के  आंकड़े  संकलित  और

 में  नामक  अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  करता

 है  तथा  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  का

 1989  सहित  विभिन्‍न  भारतीय  दंड  संहिता  पी

 संबंधी  अपराधों  और  विशेष  तथा  स्थानीय  कानूनों  के  अन्तर्गत  अपराधों
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 की  दोषसिद्धि  की  दर  का  आकलन  करता  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़े

 वर्ष  2005  के

 और  2005  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  का  अधिनियम  के  अंतर्गत  राण्य/संघ  शासित

 क्षेत्रवचार  सूचित  मामलों  की  दोषसिद्धि  दर  विवरण  3-5)

 में  में  दी  गई

 आई  पी  सी  के  अंतर्गत  पंजीकृत  अपराधों  की  दोषसिद्धि

 की  दर  संलग्न  विवरण  6-8)  में  दी  गई

 और  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 का  अधिनियम  के  उपबंधों  का  राज्य  सरकारों  और

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  कार्यान्‍्ययन  किया  जाता  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  अधिनियम  की  धारा

 2।  (1)  और  (2)  में  प्रावधान  है  कि  राज्य  सरकारें  अधिनियम  के

 प्रभावपूर्ण  कार्यान्वयन  के  लिए  यथा  आवश्यक  उपाय

 अधिनियम  के  उपबंधों  के  कार्यान्वयन  में  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  की

 वित्तीय  रूप  से  सहायता  करने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित

 स्कीम  के  अन्तर्गत  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रवर्तन  और

 न्यायिक  तंत्र  के  जागरुकता  अर्जन  तथा  प्रभावित  व्यक्तियों

 के  राहत  और  पुनर्वास  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  प्रशासनों

 को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  इसके  समय-समय

 पर  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  राज्य

 सरकारों  और  संघ  शासित  प्रशासनों  को  गृह  मंत्रालय  और  सामाजिक

 न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  दोनों  द्वारा  आवश्यक  सलाह  जारी  की

 जाती  हाल  ही  में  9.12.2006  को  आयोजित  अन्तर-राण्य  परिषद

 की  बैठक  में  भी  अधिनियम  के  कार्यान्ययन  की  समीक्षा  की

 विवरण

 2005  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/जनजाति  का  अधिनियम  तथा  आईं  पी  सी  अपराधों  के  तहत

 अभियोजित  मामले  दोषसिद्धि  दोषसिद्धि  दर

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कुल  आई  पी  सी  मामले

 अधिनियम

 सीटी  सी  एन  सी  आर  सीटी  सीएन  सी  आर

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1...  आंध्र  प्रदेश  788  19.7  81272  30614  ध्क
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 ।

 1  2
 कु

 4  5  6  7  8

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  0  0  0  706  402  56.9

 3.  असम  0  0  0.  20088  ३3690  18.4

 4...  बिहार  317  104  32.8  47721  7258  15.2

 5...  छत्तीसगढ़  257  67  26.1  20269  11085  54.7

 6.  गोवा  0  ०  0)  959  267  27.8

 7...  गुजरात  324  8  2.5  54005  16678  30.9

 8...  हरियाणा  30  6  20  27911  10758  38.5

 9...  हिमाचल  प्रदेश  19  ०0  0  8098  1793  22.1

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  0  0  ०  9662  4071  42.1

 11...  झारखंड  56  8  14.3  16464  4061  24.7

 12.  कनटिक  979  37  3.8  75033  22511  30

 3.  केरल  333  57  17.1  83097  42525  51.2

 14.  मध्य  प्रदेश  575  212  36.9  106473  53764  50.5

 15...  महाराष्ट्र  195  8  4.1  66578  7816  11.7

 16.  मणिपुर  0  0  ॥]  98  57  58.2

 17...  मेघालय  0  0  0  461  209  45.3

 18...  मिजोरम  0  0  0  438  335  76.5

 19...  नागालैंड  0  0  ०  2159  1195  55.3

 20...  उड़ीसा  469  ३36  म््य  26810  3998  14.9

 21.  पंजाब  20  5  25  12501  4338  34.7

 22...  राजस्थान  816  275  33.7  64077  37195  58

 23...  सिक्किम  0  0  0  189  90  47.6

 24...  तमिलनाडु  561  102  18.2  144584  89979  62.2
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 25.  त्रिपुरा  0  0  0  2407  418  174

 26...  उत्तर  प्रदेश  2003  903  45.1  83615  49025  58.6

 27...  उत्तरांचल  46  26  56.5  3252  1937  59.6

 28...  पश्चिम  बंगाल  100  22394  3691  16.5

 कुल  राज्य  7789  2010  25.8  981321  409760  41.8

 1.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  0  0  ०  99  53  53.5

 2...  चंडीगढ़  नि  ०0  0  0  896  573  64

 3.  दादरा  और  नगर  हवेली  ०  ०0  0  166  6  3.6

 4...  दमन  और  दीव  0  0  ०  है|  13  18.3

 5...  दिल्ली  संघ  शासित  10  2  20  28202  17508  62.1

 6...  लक्षद्वीप  0  0  0  11  5  45.5

 7,  पांडिचेरी  0  ५]  0  2474  2173  87.8

 कुल  संघ  शासित  10  2  20.0  31919  20331  63.7

 कुल  समस्त  भारत  7799  2012  25.8  1013240  430091  42.4

 भारत  में  अपराध

 खनिज  अन्वेषण  कार्य  में  वृद्धि  खान  मंत्री  शीश  राम  :  से  पिछले

 ५  कुछ  वर्षों  में  खनिज  गवेषण  कार्यकलाप  में  गिरावट  आई  भारतीय
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 है  पा  उत
 ॥॒  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  एस  में  जनशक्ति  की  कमी  होना  इसका

 अधाए  ह
 एक  मुख्य  कारण  रहा  है  जिसके  कारण  अपेक्षित  स्तर  पर  खनिज  गवेषण

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  कार्यक्रम  नहीं  किया  जा  खनिज  रियायत  मंजूर  करने  के  लिए

 नियामक  प्रणाली  अन्य  कारक  रही  है  जिससे  निजी  क्षेत्र  में  खनिज
 क्या  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  खनिज  अन्वेषण  कार्य  की

 गवेषण  की  वृद्धि  प्रभावित  हो  रही
 वृद्धि  में  भारी  कमी  आयी

 ह  ह  सरकार  ने  जी  एस  आई  में  आधुनिकीकरण  और  अत्याधुनिक  उपकरण
 यदि  तो  इसके  लिए  कौन  से  कारक  जिम्मेदार

 क्रय  करने  का  कार्य  लिया  मानव  संसाधन  को  भी  नियमित  इनटेक
 और

 के  माध्यम  से  सुदृढ़  बनाया  जा  रहा  सरकार  निजी  क्षेत्र  में  खनिज

 देश  में  खनिज  अन्वेषण  में  वृद्धि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गवेषण  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  नई  खनिज  नीति  लाने  पर  विचार

 क्या  कदम  उठाए  गए  कर  रही
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 कस्तूरबा  गांधी  बालिका  विद्यालय

 *315.  श्री  राम  कृपाल  यादव  :  कया  मानव  संसाधम  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कस्तूरबा  गांधी  बालिका  विद्यालय

 योजना  के  अन्तर्गत  चालू  वर्ष  2006-07  में  बालिकाओं

 के  लिए  2000  नए  आवासीय  विद्यालयों  की  स्थापना  करने  का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया

 यदि  तो  पहले  से  स्वीकृत  ऐसे  स्कूलों  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रकार  के  पहले  से  ही  निर्मित  विद्यालयों  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  क्‍या
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 चालू  वर्ष  2006-07  में  हेतु  बजट  कितना

 और

 चालू  वर्ष  2006-07  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी

 धनराशि  पहले  ही  खर्च  अथवा  जारी  की  जा  चुकी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से

 चालू  वर्ष  2006-07  के  लिए  भारत  सरकार  ने  उच्च  प्राथमिक  स्तर

 पर  बालिकाओं  के  लिए  1000  नए  कस्तूरबा  गांधी  बालिका  विद्यालय

 आवासीय  स्कूल  अनुमोदित  किए  चालू  वर्ष  2006-07  में  कस्तूरबा

 गांधी  बालिका  विद्यालय  योजना  के  लिए  128  करोड़  का  बजट

 आबंटन  किया  गया

 भारत  सरकार  द्वारा  वर्ष  2006-07  दौरान  28  2007

 तक  कार्यरत  कस्तूरबा  गांधी  बालिका  विद्यालयों  की  संचयी

 संख्या  तथा  जारी  की  गई  निधियां  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 भारत  सरकार  द्वारा  कार्यरत  कस्तूरबा  गांधी  बालिका  विद्यालयों  तथा

 जारी  की  गई  निधियों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 अब  तक  संस्वीकृत

 4  5

 राज्य

 की

 कुल  संख्या

 त  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  342

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  25

 3.  असम  15

 4.  बिहार  350

 5.  छत्तीसगढ़  84

 6.  दादरा  और  नगर  हवेली  ।

 7.  गुजरात  52

 8.  हरियाणा  9

 9.  हिमाचल  प्रदेश

 ॥

 10

 28  फरवरी  2007  बर्ष  2006-07  के

 की  स्थिति  के  अनुसार  दौरान  भारत  सरकार

 कार्यरत  द्वारा  जारी  की

 की  संख्या  गई  मिधियां

 *
 134  2230.31

 19  0.00

 0  0.00

 110  1986.56

 51  473-44

 0  0.00

 44  0.00

 2  ३6.56
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 2  3  4  5

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  14  6  0.00

 11.  झारखंड  187  144  390.00

 12.  कर्नाटक  61  61  0.00

 13  मध्य  प्रदेश  185  105  975.00

 14  महाराष्ट्र  ३6  15  109.69

 15  मणिपुर  त  0  33.98

 16  मेघालय  त  0.00

 17  मिजोरम  1  1  0.00

 18  उड़ीसा  105  0.00

 19  पंजाब  2  2  0.00

 20.  राजस्थान  186  56  1689.38

 21.  तमिलनाडु  53  37  511.30

 22:  भ्िपुरा  7  7  0.00

 23.  उत्तर  प्रदेश  257  96  1608.75

 24.  उत्तराखंड  25  13  63.75

 25.  पश्चिम  बंगाल  59  357.94

 कुल  योग  2077  1039  10466.66

 विदेशियों  द्वारा  बच्चों  का  गोद  लिया  जाना

 *316.  श्री  फ्रासिस  फैन्थम  :  क्‍या  महिला  और  जाल  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशियों  ट्वारा  भारतीय  बच्चों  को

 गोद  लेने  के  बारे  में  एक  व्यापक  कानून  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  तथा  पिछले  तीन

 वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  विदेशियों  द्वारा  कितने  बछ्छे  गोद  लिए

 क्या  विदेशियों  ट्वारा  बच्चों  का  गोद  लेगा  बंद  करने  के

 लिए  कोई  प्रावधान  उपलब्ध

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (32)  क्या  इससे  विदेशियों  से  किसी  प्रकार  की  आय  अर्जित

 की  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 विदेशियों  द्वारा  भारतीय  बच्चों  के  गोद  लेने  पर  प्रतिबंध
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 लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का

 प्रस्ताव

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  रेनुका

 :  और  भारतीय  विधि  आयोग  ने  अपनी

 रिपोर्ट  में  देश  के  बाहर  दत्तक-ग्रहण  पर  कानून  बनाने  की  सिफारिश

 इस  विधेयक  का  एक  प्रारूप  भी  रिपोर्ट  के  साथ  संलग्न

 किया  गया  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  के  विधायी  विभाग  ने  तत्कालीन

 प्रशासनिक  अर्थात्‌  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय

 से  रिपोर्ट  पर  टिप्पणियां  जिन्हें  भेज  दिया  लेकिन  चूंकि

 दत्तक-ग्रहण  का  विषय  और  केन्द्रीय  दत्तक-ग्रहण  संसाधन  एजेंसी  का

 कार्य  हाल  ही  में  महिला  एवं  बाल  विकास  मंत्रालय  को  हस्तांतरित

 कर  दिया  गया  इसलिए  देश  में  दत्तक-ग्रहण  प्रणाली  से  जुड़े  सभी

 मुद्दों  जिनमें  भारतीय  बच्चों  के  विदेशियों  द्वारा  दत्तक-ग्रहण  पर  कानून

 बनाना  भी  शामिल  यथासम्भव  आवश्यक  कार्रवाई  करने  के  बारे

 में  सर्व-सम्बन्धित  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  पिछले

 तीन  वर्षों  के  विदेशियों  द्वारा  गैर-आवासीय  भारतीय/भारतीय

 मूल  के  व्यक्ति  और  भारत  के  विदेशों  में  रहने  वाले  नागरिक  भी  शामिल

 गोद  लिए  गए  भारतीय  बच्चों  की  संख्या  इस  प्रकार

 वर्ष  2004  1021

 वर्ष  2005  867

 वर्ष  2006  853

 और  प्रत्येक  बच्चे  को  परिवार  में  रहने

 का  अधिकार  ऐसे  अनाथ/परित्यक्त  बच्चों  के  पुनर्वास

 के  जो  कानूनी  रूप  से  दत्तक-ग्रहण  के  लिए  स्वंतत्र  एक

 विकल्‍प  के  रूप  में  किशोर  न्याय(बच्चों  की  देखरेख  और

 2000  में  दत्तक-ग्रहण  का  उपबन्ध  किया  गया  उच्चतम

 न्यायालय  ने  6  1994  के  अपने  एक  निर्णय  में  कहा  था  कि

 जहां  देश  के  भीतर  दत्तक-ग्रहण  के  इच्छुक  किसी  परिवार  में  किसी

 बच्चे  को  भेज  पाना  सम्भव  न  वहां  किसी  अन्य  देश  में  दत्तक-ग्रहण

 के  किसी  इच्छुक  परिवार  में  बच्चे  को  पारिवारिक  वातावरण  दिलाने

 की  सम्भावना  का  पता  लगाने  में  कोई  हर्ज  नहीं  उच्चतम  न्यायालय

 ने  24  2005  को  एक  अन्य  निर्णय  में  इस  बारे  में  अपने

 पिछले  निर्णय  को  दोहराया

 न  तो  भारत  सरकार  को  और  न  ही  केन्द्रीय  दत्तक-ग्रहण

 संसाधन  एजेंसी  को  इस  देश  से  बच्चों  के  विदेशियों  द्वारा  दत्तक-ग्रहण

 क॑  लिए  कोई  राशि  मिलती  देश  के  बाहर  बच्चों  के  दत्तक-ग्रहण
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 के  लिए  केन्द्रीय  दत्तक-ग्रहण  संसाधन  एजेंसी  मान्यता-प्राप्त  भारतीय

 अभिकरणों  से  संगत  दिशा-निर्देशों  के  अधीन  बिना  लाभ  कमाये

 गैर-वाणिज्यिक  आधार  पर  कार्य  करने  की  अपेक्षा  करती  इन

 अभिकरणों  को  बच्चों  की  अच्छी  चिकित्सा  पर  प्रशासनिक

 वीजा  आदि  पर  होने  वाले  खर्च  की  सम्बन्धित

 सूचीबद्ध  विदेशी  दत्तक-ग्रहण  अभिकरण  के  माध्यम  से  दत्तक-ग्रहण  के

 इच्छुक  परिवार  से  अधिकतम  3500  अमरीकी  डालर  प्रति  बच्चे  की

 दर  से  प्रतिपूर्ति  की  अनुमति  उन्हें  न  तो  बच्चे  को  गोद  लेने  वाले

 माता-पिता  से  और  न  हो  प्रायोजक  विदेशी  दत्तक-ग्रहण  अभिकरणों  से

 कोई  दान/अंशदान  लेने  की  अनुमति  दी  जाती

 और  प्रश्न  नहीं

 शैक्षिक  स्तर  का  उन्नयन

 *317.  श्री  अबु  अयीश  मंडल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  शैक्षिक  स्तर  के  उन्नयन  हेतु

 कानपुर  के  पुराने  छात्रों  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रम  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ऐसी  परियोजनाओं  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  संस्थान

 ने  विदेशी  विश्वविद्यालयों  के  साथ  कोई  समझौता  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  देश  में  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  में  ऐसे

 कार्यक्रम  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  चलाए  जा  रहे  कार्यक्रमों  और

 हस्ताक्षरेत  समझौता  ज्ञापनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  ने  ग्रीष्मकालीन  2006

 में  समर  अंडरग्रेजयूट  रिसर्च  ग्रांट  फार  एक्सीलेन्स  नामक  कार्यक्रम  आरंभ

 किया  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  देश  के  विभिन्‍न  कालेजों  से  चयनित

 छात्र  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  संकाय  सदस्यों  के  निर्देशन

 में  विशिष्ट  शोध  परियोजनाओं  पर  कार्य  करते  परियोजना  पर  होने

 बाला  व्यय  संस्थान  की  स्थायी  निधि  के  ब्याज  में  से  बहन  किया  जाता

 है  तथा  वार्षिक  गिफ्ट  कार्यक्रम  का  वित्तपोषण  भारतीय  प्रौद्योगिकी

 कानपुर  के  पूर्व  छात्रों  द्वारा  किया  जाता
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 और  समर  अंडरग्रेजयूट  रिसर्च  ग्रांट  फार  एक्सीलेंस

 कार्यक्रम  न  केवल  भारतीय  छात्रों  के  लिए  है  अपितु  विदेशी  छात्रों

 के  लिए  भी  कैलीफोर्निया  प्रौद्योगिकी

 ने  इस  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  में  अपनी  रूचि  दिखाई  कैलीफोर्तिया

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  तीन  छात्रों  ने  2006  कौ  ग्रीष्मऋतु  में  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  कानपुर  का  दौरा  किया  था  तथा  आशा है  कि

 2007  में  दो  और  छात्र  इस  प्रयोजनार्थ  पेरिस

 इकोल  पेरिस  का  प्रथम  बैच  ग्रीष्मकालीन  2007  में  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  कानपुर  में  प्रवेश

 और  चूंकि  अन्य  विश्वविद्यालयों  में  इस  प्रकार  के

 कार्यक्रम  आरंभ  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  वे  स्वायत्त

 संस्थाएं  होने  के  कारण  संयुक्त  रूप  से  शोध  शैक्षणिक  कार्यक्रम  आयोजित

 करने  तथा  अध्येताओं  के  आदान-प्रदान  आदि  के  लिए  भारत  या  विदेश

 के  अन्य  विश्वविद्यालयों  तथा  शोध  संस्थाओं  के  साथ  संगम  ज्ञापन  पर

 करने  के  स्वतंत्र

 आतंकवादियों  की  घुसपैठ

 *318.  श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  में  प्रशिक्षित  आतंकवादी  नेपाल  और  बांग्लादेश

 के  रास्ते  भारत  आ  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  नेपाल  और  बांग्लादेश  से

 बातचीत  की

 यदि  तो  इस  पर  नेपाल  और  बांग्लादेश  सरकारों  की

 क्या  प्रतिक्रिया  और

 इन  देशों  में  आतंकवादियों  की  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  उपलब्ध  सूचना  के  ऐसे  कुछ  दृष्टान्त  विद्यमान

 भारत  सरकार  ने  स्थापित  मंचों  पर  बांग्लादेश  और  नेपाल  को  अपनी
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 सुरक्षा  चिन्ताओं  से  अवगत  करवाया  है  जहां  इन  देशों  ने  अपनी  यह

 प्रतिबद्धता  दोहराई  है  कि  उनके  क्षेत्र  के  किसी  भी  भाग  का

 विरोधी  गतिविधियों  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं  होने  दिया

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  कई  प्रभावपूर्ण  कदम  उठाए  हैं

 जिसमें  शामिल  सीमा  क्षेत्रों  में  परिचालित  आसूचना  एजेंसियों  की

 प्रभावपूर्णता  और  उद्देश्य  की  एकरूपता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अग्रणी

 आसूचना  एजेंसी  आई  का  तंत्र  स्थापित  सीमा  रक्षक

 बलों  द्वारा  गश्त  में  वृद्धि  सीमा  बाह्य  चौकियों  ओ

 की  संख्या  को  आसूचना  उपकरणों  को  सुदृढ़  सुरक्षा

 एजेंसियों  के  बीच  आसूचना  का  आदान-प्रदान  तथा  श्रेष्ठ

 भारत  बांग्लादेश  सीमा  पर  बाड़  उच्च  तकनीकी  निगरानी  उपकरण

 की  स्थापना  तथा  फ्लडलाइटिंग  का  काम  किया  गया

 की  नकली  पुस्तकें

 *319.  श्री  संतोष  गंगवार  :

 श्री  रशीद  मसूद  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  देश  में  नकली  पुस्तकों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  संबंध  में  क्या-क्या  प्रशासनिक  और  उपचारात्मक  उपाय

 किए  जा  रहे

 क्या  देश  विशेषकर  दिल्ली  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान

 एवं  प्रशिक्षण  परिषद  और  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा

 बोर्ड  की  नकली  पुस्तकें  बरामद  की  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 क्या  और  की  नकली  पुस्तकों
 की  अन्य  राज्यों  के  बाजारों  में  बिक्री  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से

 जबकि  नकली  पुस्तकों  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  सूचना  नहीं  रखी  जाती

 राज्यों  के  पुलिस  विभाग  समय-समय  पर  नकली  पुस्तकों  के

 विरुद्ध  छपामार  और  जब्ती  अभियान  चलाते  केन्द्र  सरकार  ने  कॉपीराइट

 अधिनियम  के  प्रावधानों  को  लागू  करने  के  संबंध  में  प्रवर्तन  अभिकरणों
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 की  समय-समय  पर  समीक्षा  करने  और  उनको  सलाह  देने  के  लिए

 कॉपीराइट  प्रवर्तन  सलाहकार  परिषद  गठित  की

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  ने  दिल्‍ली  पुलिस  से  इन

 तीन  पुस्तकों  की  पाहरेसी  पर  कार्रवाई  करने  का  अनुरोध  किया

 पुलिस  ने  उन  मुद्रक  और  पुस्तक  विक्रेता  को  गिरफ्तार  किया  था  जिनसे

 इनमें  से एक  नकली  पुस्तक  जब्त  की  गई  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान

 एवं  प्रशिक्षण  परिषद  की  कुछ  पाद्यपुस्तकों  की  नकली  प्रतियां  भी  दिल्ली

 से  जब्त  की  गई  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌

 ने  इस  संबंध  में  पुलिस  प्राधिकारियों  को  शिकायत  दर्ज  करायी

 नकली  पुस्तकों  के  उपर्युक्त  मामलों  को  छोड़कर  किसी

 अन्य  मामलों  की  सूचना  नहीं  दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 महिलाओं  के  प्रति  घरेलू  हिंसा

 *320.  श्री  शैलेद्  कुमार  :

 श्री  सुरेश  प्रभाकर  प्रभु  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कुछ  वर्षों  से  महिलाओं  के  प्रति  घरेलू  हिंसा

 और  उत्पीड़न  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  का

 तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  जारी  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कदम

 उठाए  हैं  तथा  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  घरेलू  हिंसा  से  महिला  संरक्षण  2006  के

 लागू  होने  के  बाद  से  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  दिल्ली  पुलिस  द्वारा

 कोई  शिकायत  दर्ज  की  गयी  है  जैसा  कि  दिनांक  25  2007

 के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  अद्यतन  ब्यौरा  क्‍या
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  दोषी  पुलिस  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्रवाई  की  गई  है/किए  जाने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 और  राष्ट्रीय  अपराधा  रिकार्ड  ब्यूरो  सी  आर

 द्वारा  संकलित  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  विगत  वर्ष  की  तुलना

 में  वर्ष  2005  में  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  के  मामलों  में  3.4  प्रतिशत

 की  कमी  और  दहेज  निषेध  अधिनियम  के  तहत  सूचित  किए  गए  मामलों

 में  10.8  प्रतिशत  की  कमी  आई  इस  अवधि  के  दौरान  उत्पीड़न

 के  मामलों  और  रिश्तेदारों  द्वारा  की  गई  में  0.3  प्रतिशत

 की  मामूली  वृद्धि  हुई  बर्ष  2003,  2004  और  2005  के  दौरान

 के  कारण  हुई  और  निषेध  अधिनियम  ''

 के  तहत  घटित  घटनाओं  का  राज्य-वार  और  वर्ष-वार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्न

 और  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  के  तहत

 और  राज्य  के  विषय  हैं  इसलिए  अपराध

 का  निवारण  पता  दर्ज  जांच  पड़ताल  करने  और

 मुकदमा  चलाने  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की

 संघ  सरकार  ने  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  सलाह  जारी  की

 हैं  कि  वे  दांडिक  न्याय  प्रणाली  के  प्रशासन  में  सुधार  करने  पर  अधिक

 ध्यान  दें  और  समाज  के  सभी  कमजोर  वर्गों  के  प्रति  अपराध  निवारण

 के  लिए  यथा  आवश्यक  उपाय  संघ  सरकार  ने  घरेलू  हिंसा  से

 महिलाओं  का  संरक्षण  2005  भी  अधिनियमित  किया  है  जो

 सिविल  कानून  है  और  इसे  26.10.2006  से  प्रख्यापित  कर  दिया  गया

 से  घरेलू  हिंसा  से  महिलाओं  का  संरक्षण

 2005  के  तहत  दिल्ली  पुलिस  ने  कोई  शिकायत  दर्ज  नहीं  की

 उक्त  अधिनियम  हाल  में  अर्थात्‌  26.10.2006  से  प्रभावी  हुआ
 दिल्‍ली  उचित  कानूनों  के  तहत  मामले  दर्ज  कर  महिलाओं

 के  प्रति  घरेलू  हिंसा  और  उत्पीड़न  की  घटनाओं  के  अपराधियों  के

 विरुद्ध  पहले  ही  कार्रवाई  कर  रही  महिलाओं  के  प्रति  घरेलू
 हिंसा  और  उत्पीड़न  की  घटनाओं  पर  उक्त  अधिनियम  के  तहत  निर्धारित

 उपबंधों  के  अनुसार  उचित  कार्रवाई  करने  के  लिए  पुलिस  अधिकारियों

 और  कार्मिकों  को  सुग्राही  बनाने  हेतु  पुलिस  मुख्यालय  ने  एक  परिपत्र

 जारी  किया  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  ने  दिनांक

 2.2-2007  के  अपने  पत्र  के  तहत  उक्त  अधिनियम  के  अंतर्गत

 16  संरक्षण  अधिकारियों  की  भी  नियुक्ति  की  है  ताकि
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 पीड़ित  महिलाओं  की  सहायता  की  जा  इस  संबंध  में  किसी  को  निदेश/ब्रीफ  किया  गया  है  कि  थे  ऐसी  घटनाओं  में  तुरंत  कार्रवाई

 पुलिस  अधिकारी  को  दोषी  नहीं  पाया  गया  तथापि  सभी

 विवरण

 राज्य  उत्पीड़न  पी  सी  दहेज  की  मौतों  के  दहेज  निषेध  अधिनियम

 की  धारा  मामले  पी  सी  के  तहत  मामले
 और  रिश्तेदारों  की  धारा  302,

 की

 2003  2004  2005  2003  200  2005  2003  मएण्व  2005

 ।  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 1.  आंध्र  प्रदेश  86...  8388...  86%  466  512  443  195  339  ३06

 2:  अरुणाचल  प्रदेश  14  4  9  ०0  ०0  0  0  0  0

 3.  असम  1808  1945...  220  60  74  99  92  6  82

 4.  बिहार  1880  2679...  1574  909.  1029...  1014  706  1220  789

 5.  छत्तीसगढ़  601  ग़्बा  732  79  7  100  16  7  $

 6  गोवा  है  7  ॥॥|  2  2  2  0  ०0  0

 7...  गुजरात  3684  3955  4090  54  58  48  0  ०  0

 8.  हरियाणा  68.  20260.  205  222  251  212  3  6  7

 9...  हिमाचल  प्रदेश  221  252  228  6  8  2  7  $

 0  जम्मू  और  कश्मीर  या  82  76  10  9  5  4  2  ०

 11...  झरखंड  599  588  ५90  262  275  257  261  199  313

 12.  कर्नाटक  17204.  1588...  1883  194  259  261  341  337  361

 13  केरल  290.  3222...  3283  33  31  21  4  2  4

 14  मध्य  प्रदेश  29388  346.  2989  751  739  29  40  ३

 अं  29  21  23 3  है  ६

 8

 15...  महाराष्ट्र  5452

 16.  मणिपुर  4  2  20  0  0  0  0  0  0
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 17.  मेघालय  4  5  3  0  2  0  0  0

 18.  मिजोरम  3  0  0  0  0  4  0  0  0

 19...  नागालैंड  0  0  0  0  ०  0  ०  ०  0

 20...  उड़ीसा  1289.  1192.  1671  279  319  334  412  532  446

 21...  पंजाब  987  801  729  110  113  99  3  7  5

 22...  राजस्थान  5733  6781...  5997  389  379  361  3  13  1

 23.  सिक्किम  त  त  4  0  0  0  0  0  0

 24. =  तमिलनाडु  1555  1437  1650  220  225  215  175  294  193

 25.  त्रिपुरा  247  302  439  20  20  34  0  0  0

 26...  उत्तर  प्रदेश  2626  4950  4505  1322.  1708.  1564  ३67  477  586

 27...  उत्तरांचल  317  405  272  93  82  63  2  2

 28...  पश्चिम  बंगाल  4948...  6334  6936  3३29  396  446  17  ३6  18

 कुल  49385.  56777  56901  6075  6888  6665  2665  3575  3178

 29.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसममूृह  7  5  5  0  0  ०0  0  0  0

 30.  चंडीगढ़  93  73  75  1  6  3  0  0  0

 31.  दादरा  और  नागर  हवेली  2  3  5  0  0  ०  0  0  0

 32...  दमन  और  दीव  0  4  3  त  ०  त  0  ०  0

 33...  दिल्‍ली  1211.  1254  1324  130  126  114  14  11  9

 34.  लक्षद्वीप  त  त  0  0  0  0  0  0  0

 35.  पांडिचेरी  4  2  6  त  6  4  5  6  7

 कुल  शासित  1318  1342.  1418  133  138  122  19  17  26

 कुल  50703  58121.  58319  6208.  7026.  6787  2684.  3592...  3204

 भारत  में  अपराध-एन  सी  आर  थी  का
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 व्यावसायिक  शिक्षा

 2898.  धोीरेंद्र  अग्रवाल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  व्यावसायिक  शिक्षा  के  लिए  ज्ञारंखड

 सरकार  को  कोई  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केनद्र  सरकार  को  झारखंड  सरकार  से  कुछ  प्रस्ताव

 मिले

 वर्ष  स्कीम  का  नाम

 1.  2003-2004  ऐमेरीटस  फैलोशिप

 सेमिनार  अनुदान

 स्टाफ  विकास

 यात्रा  अनुदान

 गुणवत्ता  सुधार  कार्यक्रम

 कुल  (2003-04)

 2.  2004-2005  राष्ट्रीय  डाक्टरल  फैलोशिप

 स्नातकोत्तर  छात्रवृत्ति

 सेमिनार  अनुदान

 गुणवत्ता  सुधार  कार्यक्रम

 कुल  (  2004  -05)
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 यदि  तो  इनमें  से  स्वीकृत/अभी  भी  लंबित  प्रस्तावों  का

 ब्यौरा  क्या  और

 इन  लंबित  प्रस्तावों  को कब  तक  संस्वीकृत  किए  जाने  की

 संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद

 झारखंड  राज्य  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  के  तकनीकी  संस्थानों  को  विभिन्‍न

 स्कीमों  के  तहत  अनुदान  जारी  कर  रही  झारखंड  राज्य  में  स्थित

 संस्थानों  को  विभिन्‍न  स्कीमों  के  तहत  जारी  की  गई  निधियों  का  ब्यौरा

 इस  प्रकार

 झारखंड  के  झारखंड  राज्य  में  स्थित

 अनुमोदित  प्रस्तावों  विभिन्‍न  संस्थाओं  को

 की  कुल  जारी  की  गई

 संख्या  कुल  राशि

 लाख

 4  5

 1  1.50

 7  42.50

 0.96

 4  2.53

 त  0.55

 14  48.04

 ।  1.89

 1  45.35

 3  1.37

 ।  0.02

 6  48.63
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 1  2  3  4  5

 3.  2005-2006  अनुसंधान  संवर्धन  स्कीम  3  21.90

 राष्ट्रीय  समन्वित  परियोजना  त  0.40

 स्नातकोत्तर  छ्नवृत्ति  58.40

 सेमिनार  अनुदान  4  4.00

 स्टाफ  विकास  1.00

 यात्रा  अनुदान  4  3.73

 कुल  (2005-06)  14  89.43

 अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  की  विभिन्न  स्कीमों  के

 तहत  झारखंड  राज्य  में  स्थित  राजकीय/राजकीय  सहायता  प्राप्त  तकनीकी

 स्कीम  का  नाम

 1  सेमिनार  अनुदान  स्कीम

 2  स्टाफ  बिकास  कार्यक्रम

 3.  ऐमेरीटस  फैलोशिप

 4.  स्नातकोत्तर  शिक्षा  एवं  अनुसंधान  स्कीम

 5.  अनुसंधान  संवर्धन  स्कीम

 कुल

 उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  मैट्रिक  स्तर  से  आगे

 की  पढ़ाई  करने  बाले  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  के  लिए

 मैट्रिक  स्कॉलरशिपਂ  नामक  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  कार्यान्वित  करता

 संस्थानों  से  2006-07  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  के  लिए  प्राप्त  एवं

 निपटाये  गये/लंबित  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 अनुमोदित  जारी  किए  गए  लंबित  सहायता

 प्रस्तावों  की  सहायता  अनुदान  बिलों  अनुदान  बिलों  की

 संख्या  की  कुल  राशि  कुल  राशि

 लाख  लाख

 2  +  2.10  -

 3  6.00
 -

 1  1.50  -

 त  69.0
 -

 5  -  25.50

 12  78.60  25.50

 इस  स्कीम  के  तहत  स्कीम  के  मानकों  के  अनुसार  सभी  मान्यता

 प्राप्त  व्यवसायिक  पादयक्रमों  एवं  गैर-व्यवसायिक  पाठ्यक्रमों  के  लिए

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  माध्यम  से  सहायता  अनुदान  प्रदान
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 किया  जाता  इस  स्कीम  के  तहत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  झारखंड

 राज्य  सरकार  को  जारी  किए  गए  सहायता  अनुदानों  का  ब्यौरा  इस

 प्रकार

 वर्ष  जारी  किये  गये  सहायता  अनुदान

 लाख

 2003-04  शून्य

 2004-05  200.00

 2005-06  841.26

 अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  हेतु  मैट्रिक  स्कॉलरशिपਂ  स्कीम

 के  तहत  झारखंड  राज्य  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  लंबित  नहीं

 लड़कों  तथा  लड़कियों  के  लिए  छात्रावास  का  निर्माण

 2899.  श्री  सिददीश्वर  :

 श्री  गिरिधारी  यादव  :

 क्‍या  जनजातीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जनजातीय  छात्रों  के  लिए  देश
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 में  विशेष  रूप  से  बिहार  में  लड़कों  तथा  लड़कियों  के  लिए  निर्मित

 छात्रावासों  की  राज्य-वार  तथा  स्थान-वार  संख्या  कितनी

 उक्त  श्रेणी  के  छात्रों  के  लिए  संस्वीकृत  छात्रावासों  में  से

 कितने  छात्रावा्सों  का  निर्माण  अभी  तक  नहीं  हुआ  है  तथा  इसके  क्‍या

 कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  छात्रावासों  के  लिए  कितनी

 वित्तीय  सहायता  आबंटित  तथा  जारी  की

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  और

 बिहार  सहित  विभिन्न  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकृत  अनुसूचित  जनजाति  के  झ्लत्रों

 के  लड़के  और  लडकियों  के  छात्रावासों  की  उनके  स्थान  और

 स्वीकृत  वित्तीय  सहायता  की  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 लड़के  और  लड़कियों  हेतु  छात्रावास  के  लिए  राज्य

 सरकारौं/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की

 योजना  एक  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  जो  केवल  छात्रावास  भवनों  के

 निर्माण  के  लिए  ही  है  और  यह  50  :  50  के  आधार  पर  केद्धीय

 और  राज्य  सरकारों  द्वारा  वित्तपोषित  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  के

 उद्देश्य  राण्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  क ेलिए  यह  अपेक्षित

 होता  है  कि  वे  लागत  के  अपने  मैचिंग  अंश  की  निर्मुक्ति  योजना

 के  लागत  में  यदि  कोई  तो  संबंधित  राज्यों/संघ  शासित

 क्षेत्रों  द्वारा  वहन  की  जानी

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित  जनजातीय  क्लत्रों  के  लिए  लड़के  और  लड़कियों  के  छात्रावा्सों  के  निर्माण  की

 योजना  के  अंतर्गी  बिहार  सहित  राण्यवार  और  स्थानवार  निर्मुक्त  अनुदान

 रुपए

 क्र.सं.राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  2003-04  2004-05  2005-06

 का  नाम

 राशि  छाप्रावास  स्थान  राशि  छात्रावास  स्थान  राशि  छात्रावास  स्थान

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 1.  आंध्र  प्रदेश  277.00  23  1.  सौथमपेट  0  0  -  0  0  -

 2.  उंतूर
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 2

 22-

 23.

 .  कृष्णा

 .  कृष्णा

 -  अनंतपुर

 कुरनूल

 कुरनूल

 नलगोंडा

 श्रीकाकुलम

 -  कृष्णा

 *  गुंदूर  1,  मुंदूर

 .  गुंदूर  2,  गुंदूर

 -  गुंटूर

 «  नेल्लोर

 .  चित्तूर

 .  महबूबनगर

 .  नलगॉंडा  1,  नलगॉंडा

 नलगॉंडा

 .  करीमनगर

 .  आदिलाबाद

 आदिलाबाद

 कुडाप्पा

 0  0

 67.60  बकाया

 300.00  बकाया

 108.18  बकाया  -

 724.00  बकाया

 1.  आदिमजाति

 इम्फाल

 2.  ओल्ड

 इम्फाल

 3.  इम्फाल

 142.70  6
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 7.  उड़ीसा  41.46  1  उत्कल  ०0
 न  0  0.  -

 8.  पत्िपुरा  50.00  2  त्रिपुरा  0  0  -  0  o  -

 तिपुरा

 9...  पश्चिम  बंगाल  47.76  3  1.  पुरुलिया  ०  0  -  6.71  1  1.  पुरूलिया

 2.  दार्जिलिंग

 3.  बांकुरा

 10.  कर्नाटक  150.00  12  १..रायचुर  120.00  बकाया  न  86.00.  $  1.  तुमकुर

 2.  मैसूर  _  2.  धारवाड्‌

 3.  बेलगांव  3.  हमारी

 बेल्लेरी

 4.  रायचुर  4.  चित्रदुर्गा

 5.  तुमकुर  5.  बैल्लेरी

 6.  कोप्पल

 7.  बीदर

 8.  रायचुर

 9.  हवैरी

 10.  छिखाम  एशीहोसुर  हवेरी

 11.  गुलबर्गा

 12.  मंदाया

 11...  महाराष्ट्र  0  0  -  242.04  11  1.  गोदिम्पा  194.46  बकाया

 चंद्रपुर

 2.  राजपुरा  |,  चंद्रपुर

 3.  राजपुरा  ॥,  चंद्रपुर

 4.  नंदुरबार

 5.  नंदुरबार

 6.  गॉडिया

 7.  थाणे

 8.  अमरावती

 9.  गदचिरोली

 10.  थाणे

 11.  अहमदनगर
 ee  ______  3७७७

 क ननन न न न «न न नमन नमन» नमन न न न नम न न -+
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 11.  महाराष्ट्र  ०  0  -  242.04  11.  1.  गोदिम्पा  194.46  बकाया  -

 12.  नागालैंड  150.00  2  1.  मोन  151.00  2  1.  लड़कों  के  11652  2  ।.  लड़कों  के

 .  कोहिमा  छात्रावास  पारेन

 2.  मौन  2.  लड़कियों  के  2.  लड़कियों  के

 कोहिमा  छात्रावास  पारेन

 13.  जैएमयू/आईआईटी  23063  बकाया  -  234.88  बकाया  -  64.21  बकाया  न

 14.  झारखंड  817.86  4  1.  लड़कों  के  98.86  18  1.  0  0  न

 रांची  2-  गुमला
 2.  लड़कों  के  3.

 जमशेदपुर  रांची

 3.  लड़कियों  के  4.  सारीकेला

 रांची  खर्सवान

 4.  लडकियों  के  5.  दुमका

 जमशेदपुर  6.  सराकेली

 खर्सवान

 7.  साहेबगंज

 8.  लोहरदगा

 9.  पश्चिम  सिंहभूम
 10.  साहेबगंज

 11.  लातैहर

 13.  दुमका

 14.  लोहरदगा

 15.  सिमदेगा

 16.  रांची

 17.  सराइकेला

 18.

 पश्चिम  सिंहभूम

 15.  अरुणाचल  प्रदेश  0  ०0  न  20.50  बकाया  -  21.44  ।.  सियांग

 16.  पंजाब  विश्वविद्यालय  0  0  -  65.12  2  पंजाब  100.79  बकाया  -

 चंडीगढ़  विश्वविद्यालय

 कुल  1814.54  49  1300.00  33  1565.00  15

 बकाया  से  तात्पर्य  यह  है  यह  राशि  गत  वर्षों  में  स्वीकृत  छात्राओं  से  संबंधित  उस  वर्ष  विशेष  में  कोई  नया  छात्रावास  स्वीकृत

 नहीं  किया  गया  उस  बर्ष  छात्रावास  का  स्थान  निर्दिष्ट  नहीं  किया  गया
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 सीमेंट  का  उत्पादन

 2900.  श्री  महावीर  भगोरा  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सीमेंट  की  अधिष्झपित  उत्पादन  क्षमता  तथा  वास्तविक

 उत्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सीमेंट  के  उत्पादन  तथा  उपभोग  के  मामले  में  पूरे
 विश्व  में  भारत  की  स्थिति  काफी  नीचे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 देश  में  सीमेंट  का  उत्पादन  और  उपभोग  बढ़ाने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव

 जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  वर्ष  2005-

 06  में  देश  में  सीमेंट  की  अधिष्ठपित  उत्पादन  क्षमता  तथा  उत्पादन

 171.34  मिलियन  टन  तथा  147.81  मिलियन  टन

 और  सीमेंट  की  अधिष्झपित  उत्पादन  क्षमता

 के  संदर्भ  में  भारत  का  विश्व  में  दूसरा  स्थान  है  तथा  देश  में  उत्पादित

 लगभग  सभी  सीमेंट  का  उपभोग  करता

 ॥7वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सीमेंट  की  मांग  में  प्रतिवर्ष

 11.5%  तक  वृद्धि  होने  का  अनुमान  है  जिससे  118  मिलियन  टन

 की  क्षमता  वृद्धि  अपेक्षित  उदारीकृत  आर्थिक  माहौल  के  अन्तर्गत

 सीमेंट  का  विनिर्माण  औद्योगिक  लाहसेंसिंग  से  मुक्त  है  और  सरकार

 निजी  क्षेत्र  में  क्षमता  वृद्धि  को  अनुकूल  माहौल  प्रदान  करके  प्रोत्साहित

 कर  रही

 सकस  मैं  काम  करने  वाले  बच्चे  और  महिलाएं

 2001.  श्री  बालेश्वर  यादव  :  कया  महिला  और  बाल  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  सर्कस  कंपनियों  में  काम  वाले  गरीब  बच्चों

 और  महिलाओं  का  शोषण  किया  जाता  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  की  मदद  से

 इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  भारतीय  सर्कस

 कंपनियों  में  काम  कर  रहे  बच्चों  तथा  महिलाओं  की  राज्य-वार  संख्या

 कितनी  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए

 जाने

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  रेनुका

 :

 से  प्रश्न  नहीं

 निर्यात  के  लिए  लक्ष्य

 2902.  श्री  बाडिगा  रामकृष्णा  :  क्‍या  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  किए

 गए  तथा  पूरे  किए  गए  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  ने  वर्ष  2008-09

 तक  150  बिलियन  अमरीकी  डालर  के  निर्यात  का  पूर्वानुमान  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सीआईआई  ने  देश  के  चार  पत्तनों  को  अनन्य  रूप

 से  लिंकेज  में  सुधार  के  साथ  निर्यात  के  लिए  समर्पित  करने  की  सिफारिश

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  निर्यात  के  माध्यम

 से  वर्ष  2006-07  के  दौरान  रोजगार  के  कितने  अवसरों  का  सृजन  किया

 गया  तथा  वर्ष  2009  तक  कितनी  अतिरिक्त  नौकरियों  का  सृजन

 देश  में  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सीआईआई  द्वारा

 की  गई  अन्य  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  विदेश  व्यापार  महानिदेशक  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  वर्तमान  वित्त  वर्ष  2006-07  के  लिए
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 सरकार  द्वारा  115  बिलियन  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  इस  लक्ष्य  की  तुलना  में  2006-07 की  अवधि

 के  लिए  99  बिलियन  का  कुल  निर्यात  हुआ

 और  निर्यात  वृद्धि  मौजूदा  प्रवत्ति  के  आधार  पर

 भारतीय  उद्योग  परिसंघ  का  यह  विचार  है  कि  निर्कत

 वर्ष  2008-09  तक  150  बिलियन  तक  पहुंच
 ह

 विकास  देशों  के  लिए  अनुसंधान  और  सूचना  प्रणाली

 द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  वर्ष  2004-05  में

 निर्यातों  के जरिए  कुल  16  मिलियन  रोजगारों  और

 के  सृजित  होने  का  अनुमान  उसी  अध्ययन  के  अनुसार  150  बिलियन

 अमरीकी  डालर  के  निर्यातों  से  30  मिलियन  रोजगार  एवं

 ..

 सीआईआई  ने  सार्वजनिक-निजी  भागीदारी  के  जरिए  व्यापार

 से  संबंधित  अबसंरचना  के  उन्नयन  की  सिफारिश  की  उन्होंने  यह

 भी  सिफारिश  की  है  कि  भारत  को  वर्ष  2010  तक  व्यापार  के  लिए

 पत्तनों  और  बिमानपत्तनों  पर  10  घंटे  के  टर्न  अराउंड  समय  से  कम

 का  लक्ष्य  रखना

 विदेश  व्यापार  महानिदेशालय  निर्यात  बढ़ाने
 के  लिए  उपायों  के  संबंध  में  उनके  विचारों  के  बारे  में  सीआईआई

 और  भारतीय  के  अन्य  प्रतिनिधियों  के  निरंतर  संपर्क  बनाए

 हुए  निर्यात  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  नीतिगत  पहलें

 सरकार  का  सह्तत  प्रथास  है  और  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  तथा  निर्यात

 सौदोंਂ  में  समयांतगल  को  कम  करने  के  लिए  बहुत  से  कदम  उठाए

 गए

 असन  समझौता

 .  2903.  श्री  नारायण  चन्द्र  वरकटकौ  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  अंसम  समझौते  के  कार्यान्वयन  का  अनुवीक्षण

 कर  रही

 यदि  तो  इसमें  अब  तक  की  गईं  प्रंगति  का  खण्ड-वार

 ज्यौरा  क्‍या
 ह

 '  उक्त  संभझौते  के  कार्यान्वयेंग  धोमी  प्रध॑ति  के  क्‍यों  कारण

 रू  और
 शा  धण्ज्छ
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 असम  समझौते  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के लिए  सरकार

 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 से  समझौते  के  विभिन्‍न  अनुच्छेदों  के  कार्यान्वयन

 के  लिए  कार्रवाई  की  गई  समझौते  के  कतिपय  अनुच्छेद  सतत्‌

 रूप  से  बने  रहने  वाली  प्रकृति  के  जैसै  कि  असम  का  शीघ्र  चहुंमुखी

 घुस्नरपैठ  रोकने  के  सीमा  पार  करना/करने  का  प्रयास

 करना  इनका  सतत्‌  अनुवीक्षण  किए  जाने  की  आवश्यकता

 सरकार  असम  समझौते  का  कार्यान्वयन  किए  जाने  के

 लिए  वचनबद्ध  असम  समझौते  के  विभिन्न  अनुच्छेदों  के  संबंध

 में  की  गई
 कार्रवाई

 का  ब्यौरा  विवरण  में  संलग्न

 चिकरण

 समझौत/-अनुच्छैदकीरकर्वान्वधंभ  स्थिति

 अनुच्छेद्र  5.1  से  5.9  -  विदेशियों  से  संबंधित  मुद्दे

 1-.  नागरिकता  1955,  नागरिकता  1956  तथा

 बिदेशी  1964  को  पझ्शोधित  किया

 ।

 2...  विशेष  पंजीकरण  अधिकारी  नियुक्त  किए  गए  विदेशी

 ...  सेकशाम  स्कीम  अन्तर्गत  1280.  अतिदिक्त  पर्दों

 सृजन  लिए  मंजूरी  प्रदान  की  गई

 3...  अधैध  प्रवासियों/विदेशियों  का  पता  लगाने  के  लिए  विदेशियों
 ह

 ,  बिषयक  1946  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  असम

 राज्य  में  32  विदेशी  विषयक  अधिकरण  गठित  किए  गए

 अनुच्छेद  6  और  7  -  सुरक्षोपाय  तथा  आर्थिक
 थिक

 .
 4...  श्रीमन्त  शंकरदेव  कलाक्षेत्र  परिसर  नामक  सांस्कृतिक  केन्द्र

 स्थापित  किया  गया
 ॥

 5.  गुवाहाटी  स्थित  श्री  ज्योति  चित्राबन  स्टूडियो  का

 आधुनिकीकरण  किया  गया  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  संस्थान

 /  *:  के-और  विस्ता/आश्वुनिकीकरण  के  लिए  ३0  करोड़

 रुपए  मंजूर  किए  गछ्‌  :  we
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 6...  लगभग  2,500  करोड़  की  लागत  से  नुमालीगढ़  रिफाइनरी

 स्थापित  की  गई

 7.  दो  केन्द्रीय  एक  तेजपुर  में  तथा  दूसरा
 सिलचर  में  स्थापित  किए  गए

 8  गुवाहाटी  में  एक  आई  आई  टी  स्थापित  की  गई

 9...  कथालगुडी  पावर  परियोजना  (60  एम  शुरू  की

 गई

 अनुच्छेद  8  से  ।4  -  अन्य  मुद्दे

 10.  नागरिकता  प्रमाणपत्र  जारी  करने  का  अधिकार  अब  केवल

 केन्द्र  सरकार  के  पास

 11...  असम-बांग्लादेश  सीमा  पर  मंजूर  की  गई  223.81

 में  से  190  की  सीमा  पर  बाड़  लगाने  का

 कार्य  पूरा  किया  जा  चुका  236.62  सीमा  सड़कें

 पूरी  की  जा  चुकी

 12.  विद्रोह  के  दौरान  मारे  गए  व्यक्तियों  के  नाते  रिश्तेदारों

 को  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  किया  गया

 13.  विद्रोह  के  संदर्भ  में  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  अनुशासनात्मक

 मामलों  की  समीक्षा  की  गई

 14...  भर्ती  मामले  1.1.1980  से  15.8.1985  की  अवधि  के

 दौरान  असम  राज्य  में  रहने  वाले  आवेदकों

 के  मामले  में  वर्षों  की  अधिकतम  आयु  सीमा

 में  छूट  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आदेश  जारी  किए  गए

 15.  विद्रोह  के  संदर्भ  में  गिरफ्तार  एन  एस  ए  नजरबंदों  को

 रिहा  किया  जा  चुका

 सस्ते  केसर  का  आयात

 2904.  श्री  कुलदीप  बिश्नोई  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केसर  में  बड़े  पैमाने  पर  मिलावट  तथा  इसकी  सस्ती

 ईरानी  किस्म  के  बेरोक-टोक  आयात  से  कश्मीर  का  केसर  उद्योग  लुप्त

 होने  की  कगार  पर
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  की  के  केसर  उद्योग

 को  बचाने  तथा  इसका  विकास  करने  के  लिए  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  बाजारों  में  कश्मीरी  टैग  से  ईरानी  केसर  बेचने

 के  खतरे  को  रोकने  के  लिए  तथा  इसके  आयात  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंऋ्रलय  के  काणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  सरकार  को  केसर  की  सस्ती

 ईरानी  किस्म  के  बिना  जांचे  आयातों  और  अनियंत्रित  मिलावट  की  कोई

 जानकारी  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं

 पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार

 2905.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  पाकिस्तान  ने  भारत  से  आयात  की  जाने
 बाली  वस्तुओं  की  सूची  में  302  वस्तुएं  शामिल  की

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  पहले  ही  अतिरिक्त  वस्तुओं

 को  अधिसूचित  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 दोनों  देशों  के  बीच  ट्विपक्षीय  व्यापार  में  और  सुक्वर  लाने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 और  पाकिस्तान  की  भारत  से  आयात  योग्य  मदों  की

 सूची  में  302  मर्दे  शामिल  किए  जाने  से  उसमें  मर्दों  क्री संछया  अब

 1075  हो  गई  इस  संबंध  में  ब्यौरे  वाणिण्य  विभाग  की  वेबसाइट

 ‘commerce.nic.inਂ  '  पर  व्यापार  करार/पारगमन  करार-भारत  पाकिस्तान

 व्यापार  करार  शीर्षक  के  अंतर्गत  उपलब्ध

 द्विपक्षीय  व्यापार  से  जुड़े  सभी  मुद्दों  के समाधान  हेतु  भारत

 और  पाकिस्तान  संयुक्त  वार्ता  संबंधी  कार्य  ढांचे  के  भीतर  बार्ताओं  सहित

 विचार-विमर्श  कर  रहे
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 तम्बाकू  परीक्षण  प्रयोगशाला

 2906.  श्री  राजा  मोहन  रेड्डी  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  तम्बाक्‌  उत्पादों  में  तम्बाकू
 तथा  निकोटिन  की  मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  तम्बाकू  परीक्षण

 प्रयोगशाला  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 प्रश्न  नहीं

 कृषि  भारत  सरकार  के  अधीन  केन्द्रीय  तम्बाकू

 अनुसंधान  संस्थान  राजमुंदरी  के  पास  तम्बाकू  में  निकोटिन

 तथा  अन्य  प्रमुख  रासायनिक  तत्वों  के  विश्लेषण  हेतु  पहले  से  ही  एक

 प्रयोगशाला  व्यापारियों  एवं  अन्य  द्वारा  अपेक्षानुसार  तम्बाकू  तथा  तम्बाकू

 उत्पादों  के  निकोटिन  तथा  अन्य  गुणवत्तात्मक  मापदण्डों  के  विश्लेषण

 हेतु  सीटीआरआई  की  सेवाओं  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 तम्बाकू  बोर्ड  द्वारा  भी  पत्ती  तम्बाकू  के  कीटनाशी  अवशिष्ट  स्तरों

 का  पता  लगाने  तथा  रासायनिक  गुणधर्मों  का  विश्लेषण  करने  और  इसके

 द्वारा  गुणवत्तायुक्त  तम्बाकू  के  उत्पादन  हेतु  किसानों  को  सलाह  देने  के

 लिए  तम्बाकू  पत्ती  के  नमूनों  का  विश्लेषण  कराया  जा  रहा  अतः

 दूसरी  तम्बाकू  परीक्षण  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  की  कोई  जरूरत  प्रतोत

 नहीं  होती

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में

 निजी  निवेश

 2907.  श्री  मनौरंजन  भक्‍त  :  क्या  लघु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में

 निजी  निवेश  को  बढ़ाकर  लघु  औद्योगिक  विकास  को  बढ़ाने  के  लिए

 कदम  उठाए  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  घरेलू  तथा  शिल्पकारी  उत्पादन  इकाइयों  को  अधिक

 प्रौद्योगीिकीय  विपणन  सहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 लघु  उद्योग  क्षेत्रों  के  लिए  घोषित  प्रोत्साहन  पैकेजों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महाबीर

 :  और  अण्डमान  एवं  निकोबार  ट्वीपसमूह

 के  संघ  राज्य  प्रशासन  ने  निजी  निवेश  का  संवर्धन  करने

 तथा  लघु  औद्योगिक  वृद्धि  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  दसवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  उन्मुख  विकास  कार्यक्रम  आरंभ

 किए

 1.  वित्तीय  सहायता

 2.  विपणन  समर्थन

 3.  सब्सिडी  उन्मुख  सहायता

 4.  आधारिक  संरचना  समर्थन

 5.  प्रौद्योगिकी  समर्थन

 और  संघ  राज्य  प्रशासन  पोर्ट

 दिग्लीपुर  एवं  कार  निकोबार  में  स्थित  अपने  औद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों

 तथा  विपणन  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  लघु  उद्योगों  को  निम्नलिखित

 व्यवसायों  में  प्रौद्योगिकीय  एवं  विपणन  समर्थन  प्रदान  करता

 ।.  बुड़  वर्किंग

 -  शीट  मेटल  एवं  इलैक्ट्रोप्लेटिंग क्

 3.  हस्तशिल्प

 .  लेकअर  बेयर  क्राफ्ट ज

 5.  टेलर्रिंग  एवं  गारमेंट  मेकिंग

 6.  केन  एवं  बैंम्बू

 7.  कोर

 .  खाद्य  प्रसंस्करण ०
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 सरकार  ने  27  2007  को  लोक  सभा  में

 एवं  लघु  ठद्यमों  के  संवर्धन  हेतु  पैकेजਂ  की  घोषणा  की  जिसमें

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  लघु  एवं  मध्यम  उद्यमों  एम  के

 क्लस्टर  आधारित  विकास  के  लिए  प्रौद्योगिकी  एवं  गुणवत्ता

 उलयनीकरण  के  लिए  उद्यमिता  एवं  प्रबन्धकीय

 महिला  स्वामित्व  वाले  ठद्यमों  को  सशक्त  प्रधान  मंत्री  रोजगार

 योजना  एम  आर  को  सुदृढ़  करने  तथा  एम  एस  एम  ई

 क्षेत्र  के लिए  डाटा  आधार  को  सुदृड़  करने  की  व्यवस्था

 राष्ट्रीय  विनिर्माण  प्रतिस्पर्धा  परिषद

 2906.  श्री  राजगोपाल  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अस्त्र  मंत्रालय  ने  राष्ट्रीय  विनिर्माण  प्रतिस्पर्धा  परिषद

 के  साथ  परामर्श  कर  एक  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यह  योजना  इसके  पुनरीक्षण  हेतु  विनिर्माण  संबंधी

 उच्च-स्तरीय  समिति  को  भेजी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 एक  विवरण  संलग्न

 वस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  अभी  तक  राष्ट्रीय

 विनिर्माण  प्रतिस्पर्धात्मक  परिषद  द्वारा  जांच  के  लिए  विनिर्माण  संबंधी

 उच्च  स्तरीय  समिति  को  प्रस्तुत  नहीं  की  गई

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 वस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तावित  योजना  की  निम्नलिखित  विशेषताएं

 (0)  वस्त्र  एवं  परिधान  एंड  क्षेत्र  के  2010

 तक  85  बिलियन  अमरीकी  डालर  मूल्य  (50  बिलियन

 अमरीकी  डालर  मूल्य  का  2011-12  तक  115

 बिलियन  अमरीकी  डालर  मूल्य  (55  बिलियन  अमरीकी

 29  1927  लिखित  उतर  66

 डालर  मूल्य  का  और  2014-15  तक  133  बिलियन

 अमरीकी  डालर  मूल्य  (63  बिलियन  अमरीकी  डालर  मूल्य

 का  तक  बढ़  जाने  का  लक्ष्य

 (i)  ग्यारहवी  पंचवर्षीय  योजना  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 वस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तावित  योजना  में  यह  दर्शाया  गया

 है  कि  वस्त्र  एवं  परिधान  उद्योग  को  मूल्य  की  दृष्टि  से

 16%,  कपड़ा  उत्पादन  क्लोदिंग  एवं  अपैरल  तथा  निर्यात

 क्षेत्र  में  क्रमशः  12%,  16%  और  22%  तक  बढ़ने  की

 आवश्यकता

 (॥)  वृद्धि  बनाए  रखने  के  आशा  है  कि  उद्योग  को

 2007-12  की  अवधि  के  दौरान  1,94,000  करोड़  (43

 बिलियन  अमरीकी  मूल्य  के  निवेश  की  आवश्यकता

 (५)  इस  अवधि  के  दौरान  उद्योग  का  14  मिलियन  नौकरियों

 का  अतिरिक्त  रोजगार  सृजन  का  लक्ष्य

 (४)  मंत्रालय  ने  राष्ट्रीय  विनिर्माण  प्रतिस्पर्धात्मकता  परिषद  के

 साथ  विचार-विमर्श  कर  निम्नलिखित  थ्रस्ट  क्षेत्र  अभिज्ञात

 किए  हैं  :-

 मानव  निर्मित  फाइबर

 परिधान

 कौशल  विकास

 तकनीकी  वस्त्र

 तम्बाकू  बोर्ड

 290.  श्री  सुब्रत  बोस  :  कया  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तम्बाकू  बोर्ड  का  पिछले  कुछ  दिनों  में  पुनर्गठन  किया

 गया

 यदि  तो  बोर्ड  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इन

 सदस्यों  के  चयन  हेतु  क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  गये

 क्या  इसके  पुनर्गठन  से  पहले  बोर्ड  द्वारा  कोई  जांच  की

 गई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 तध्बाकू  बोर्ड  को  हाल  ही  में  नामित  प्रत्येक  पब्लिक  मैम्बर

 की  संबद्ध  प्रायोजकता  कितनी

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  तंबाक्‌  बोर्ड  का  पुनर्गठन

 पिछली  बार  वर्ष  2005  में  किया  गया  बोर्ड  के  सदस्यों  का  चयन

 तंबाकू  बोर्ड  1975  की  धारा  4(4)  में  किए  गए  उपबंधों

 के  अनुसार  और  उनके  कार्यकलापों  के  क्षेत्र  तथा  उन्हें  प्राप्त  विशेषज्ञता

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  बोर्ड  के  वर्तमान  सदस्यों  के

 ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए

 से  बोर्ड  के  पुनर्गठन  से  पूर्व  उसके  द्वारा  कोई  विशिष्ट

 जांच  नहीं  की  गई

 विवरण

 तंबाकू  गुंटूर  के  वर्तमान  सदस्यों  के  ब्यौरे

 1.  सुरेश  तंबाक्‌  बोर्ड

 2.  श्री  वेंकैया  संसद  सदस्य

 3.  श्री  रायापति  सांबासिवा  संसद  सदस्य

 4.  श्री  आदिकेसबुलू  संसद  सदस्य

 5.  श्री  प्रशांत  उप  वाणिज्य

 भारत  सरकार

 6.  श्री  निदेशक  वाणिण्य

 भारत  सरकार

 7.  श्री  संजय  के  औद्योगिक  नीति

 एवं  संवर्धन  भारत  सरकार

 8.  केंद्रीय  तंबाकू  अनुसंधान

 कृषि  भारत  सरकार

 9.  प्रधान

 कृषि  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 10.  कृषि  गुजरात  सरकार
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 11.  कृषि  कर्नाटक  सरकार

 12.  श्री  चिंता  बेंकटेश्वर  कृष्णा  जिला

 13.  श्री  मैसूर  जिला

 14.  श्री  अबू  मैसूर

 15.  श्री  कृषि  विपणन  भारत

 कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग-सदस्य

 16.  कार्यकारी  तंबाकू  बोर्ड-सदस्य

 कास्टिक  सोडा  का  आयात

 2910.  श्री  नरहरि  महतो  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयात  किए  जा  रहे  कास्टिक  सोडा  फ्लेक/सौलिड/लाई

 की  कुल  मात्रा  कितनी  है  तथा  वर्ष  2005-06  और  2006-07  के  दौरान

 इस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की

 क्या  सरकार  ने  कास्टिक  सोडा  पर  उत्पाद  शुल्क  कौ  कम

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उत्पादन  लागत  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  में  लाए
 जाने  वाले  मैम्बरेन  सेल  ईंधन  तेल  तथा  रक्षित  विद्युत  उत्पादन

 के  लिए  मशीनरी  के  आयात  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  कास्टिक  सोडा  फ्लेक/सालिड/लाई  के

 आयात  के  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :

 मूल्य वर्ष  मात्रा

 2005-06  58320.0  8934.4

 2006-07  86478.6  12878.0

 अक्तूबर  )
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 प्रश्न  नहीं

 कास्टिक  सोडा  उद्योग  नियंत्रण  मुक्त  एवं  लाइसेंस  मुक्त

 है  और  इसीलिए  उत्पादन  लागत  को  प्रभावित  करने  वाली  सामग्रियों

 की  कीमतें  बाजार  द्वारा  संचालित  होती

 (2)

 प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  रेशम  कौट  बीज  विनियामक  प्राधिकरण  नेशनल

 सिल्कवर्म  सीड  रेग्यूलेटती  अथारिटी

 2911.  श्री  खारवेनथन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  नेशनल  सिल्कवर्म  सीड

 रेग्यूलेटी  अथारिटी  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  कया  कार्य

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रेशम  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों

 को  उचित  महत्त्व/प्राथमिकता  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  राष्ट्रीय  रेशम  कीट  बीज  विनियामक  प्राधिकरण  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  दिनांक  14.09.2006  की  अधिसूचना

 द्वारा  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  2006  (2006  का  42)

 अधिसूचित  कर  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  1948  (1948  का  LX!)

 में  संशोधन  किए  गए  इस  अधिनियम  में  संशोधन  के  तहत

 कीट  बीज  के  निर्माण  का  प्रावधान  किया  गया

 यह  समिति  निम्नलिखित  आवश्यक  उपाय  कर  इस  अधिनियम  के

 कार्यान्‍न्ययन  के  लिए  उत्तरदायी

 (0).  रेशम
 कौट

 बीज  के  प्रकार  अथवा  किस्म  के  लिए  गुणवत्ता

 मानकों  का

 (0)  वाणिण्यिक  उपयोग  के  रेशम  कीट  प्रजातियों  और

 संकरों  का
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 (8).  रेशम  कीट  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  गुणवत्ता  मानकों

 का

 (५)  उन  शर्तों  और  आवश्यकताओं  का  निर्धारण  जिन्हें  रेशम

 कीट  बीजों  का  उत्पादन  अथवा  भंडारण  के  लिए  सुविधाएं

 स्थापित  करने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  द्वारा  पूरा  किया  जाना

 (४५)  पंजीकृत  उत्पादकों  द्वारा  बेचे  गए  बीजों  के  लिए  प्रमाणन

 और  रेशम  कीट  बीज  परीक्षण  प्रक्रियाओं  का

 (vi)  विनिर्दिष्ट  गुणवत्ता  मानदंडों  और  बीज  प्रमाणन

 आवश्यकताओं  का  अनुपालम  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 रेशम  कीट  बीज  उत्पादकों  और  वितरकों  का  पंजीकरण

 करना  तथा  निरीक्षण  प्रक्रिया  का  पर्यवेक्षण

 रेशम  कीट  बीज  का  आयात  और  निर्यात  के  लिए  शर्तों

 और  मानकों  का  निर्धरण  तथा  उनका

 (५४)  रेशम  कीट  बीज  उत्पादन  का  कार्यक्रम  और  योजना

 (9)  उपर्युक्त  मामलों  के  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  और  राज्य

 सरकारों  को  सलाह  और

 (४).  रेशम  कीट  बीज  का  व्यापार

 और  वाणिज्य  से  जुड़े  ऐसे  अन्य  मामले  जो

 समय  पर  समिति  द्वारा  बनाए  गए  विनियमों  द्वारा  विनिर्दिष्ट

 और  भारत  सरकार  देश  में  रेशम  उद्योग  के  विकास

 के  लिए  रेशम  उत्पादक  राज्यों  को  उचित  महत्व/प्राथमिकता  प्रदान  करती

 देश  में  रेशम  उद्योग  के  समग्र  विकास  के  लिए  प्रमुख  एजेंसी

 के  नाते  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  रेशम  उद्योग  को  अनुसंधान

 एवं  सहायता  तथा  मूल  बीज  सहायता  प्रदान  करता  राज्य  रेशम

 उत्पादन  विभागों  के  माध्यम  से  राज्य  सरकारें  संबंधित  राज्यों  में  रेशम

 उद्योग  के  बकास  के  लिए  विस्तार  वाणिज्यिक  बीज  और  बाजार

 सहायता  देती

 भारत  सरकार  ठः्प्रेरके  विकास  कार्यक्रम  के  माध्यम

 से  रेशम  उत्पादक  राज्यों  को  धन  दे  रही  वर्ष  2006-07  के  दौरान

 इन  राज्यों  को  कुल  89.42  करोड़  रुपए  की  राशि  जारी  की  गई
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 ]

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  परिवारों  को  पेंशन

 2912.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्या  गृह  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  स्वतंत्रता  संग्राम  में  सक्रिय  रूप

 से  भाग  लेने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  परिवारों  की  वर्तमान  वित्तीय

 स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ताकि  ऐसे

 परिवारों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जा  और

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्था  :

 जी  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  स्वतंत्रता  सेनानियों

 और  उनके  पात्र  आश्रितों  हेतु  पेंशन  प्रदान  किया  जाना  एक  नियमित

 स्कीम  1972  से  प्रघलन  में

 प्रश्न  पैदा  नहीं

 एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  इंडस्ट्रियल  पार्क

 2913.  श्री  रमेन  बर्मम  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने

 के  लिए  देश  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  इंडस्ट्रियल  पार्क

 की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  किसी  भी  ईपीआईपी  को

 मंजूरी  नहीं  दी  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए

 जाने  का  प्रस्ताव

 जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  दिनांक  13  2002  से

 पूर्ववर्ती  निर्यात  संवर्धन  औद्योगिक  पार्क  स्कीम  को

 निर्यात  हेतु  बुनियादी  सुधिधाओं  का  विकास  और  संबद्ध  कार्यकलापों
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 के  लिए  राज्यों  को  सहायता  स्कीम  में  मिला  दिया

 गया  था  और  इस  प्रकार  देश  में  इस  समय  कोई  ईपीआईपी  स्कीम

 प्रचालन  में  नहीं  पूर्ववर्ती  स्कीम  के  अंतर्गत  पश्चिम  बंगाल

 के  दुर्गापुर  में  एक  ईपीआईपी  की  स्थापना  पहले  ही  की  जा  चुकी

 कपास  उद्योग

 2914.  श्री  अविनाश  राय  खन्‍ना  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कपास  उद्योग  पंजाब  सहित  अनेक  राज्यों  में

 कठिनाइयों/संकटों  का  सामना  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए

 जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 और  प्रश्न  नहीं  -

 एनएसजी  की  महिला  कमांडो  की  स्काई  मार्शल

 के  रूप  में  तैनाती

 ams.  श्री  सुगाबनम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  की  महिला

 कमांडो  की  स्काई  मार्शल  के  रूप  में  तैनाती  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  महिला  कमांडो  की  तैनाती

 की  गई  है  और  इसके  लिए  किन-किन
 क्षेत्रों

 की  पहचान  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  एनएसजी  की  और  महिलाओं  को  इसके

 लिए  प्रशिक्षण  देने  का  भी  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  अपेक्षित  संख्या

 में  महिला  कमांडो  की  पूरी  तरह  से  तैनाती  कब  तक  किए  जाने  की

 संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  स्काई  मार्शल  के  रूप  में  किसी  महिला  कमांडो  की  तैनाती

 नहीं  की  गई  प्राधिकृत  संख्या  के  अनुरूप  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 गारद  एस  में  भर्ती  की  गई  महिला  कमांडो  का  प्रशिक्षण

 और  तैनाती  बल  की  आवश्यकतानुसार  किया  जाता

 बाल  संरक्षण  हेतु  बजट

 2916:  श्रीमती  मनोरमा  माधवराज  :  क्‍या  महिला  और  बाल  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूनिसेफ  और  गैर-सरकारी  संगठनों  ने  देश  में  बाल

 शोषण  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसमें

 क्या  सिफारिशें  की  गई

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बाल  संरक्षण

 हेतु  सरकार  द्वारा  राण्य-वार  कुल  कितनी  धनराशि  प्रदान/ठपयोग  की

 (2)  क्या  सरकार  का  बाल  संरक्षण  हेतु  धनराशि  में  वृद्धि  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य  सरकारों

 को  ये  निधियां  कब  तक  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  कौ  राज्य  मंत्री  रेनुका

 :  महिला  एवं  बाल  विकास  मंत्रालय  ट्वारा  नामक

 स्वैच्छिक  यूनीसेफ  तथा  सेव  द  चिलड्ून  के  सहयोग  से  बाल

 शोषण  पर  एक  सर्वेक्षण  कराया  गया

 और  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 बाल  संरक्षण  की  विभिन्न  स्कीमों  और  कार्यक्रमों  के  लिए

 केन्द्रीय  बजट  में  वर्ष  2004-05  में  152.87  करोड़  वर्ष  2005-06

 में  173.04  करोड़  रुपये  और  वर्ष  2006-07  में  192.81  कठ्रोड  रुपये
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 आवंटित  किये  गए  स्कीमों  के  अंतर्गत  अनुदान  की  निर्मुक्ति  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  को  की  जाती

 (2)  और  महिला  एवं  बाल  विकास  मंत्रालय  बाल  संरक्षण

 हेतु  अधिक  बजट  आबंटन  की  मांग  करता  रहा  मंत्रालय  को  ''  समेकित

 बाल  संरक्षण  नामक  एक  नई  स्कीम  हेतु  वर्ष  2007-08  के

 लिए  95  करोड़  रुपये  की  राशि  मिली

 साफ्य

 297.  श्री  मिलिन्द  देवरा  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  पाकिस्तान  से  हाल  ही  में  काठमांड ूमे ंकाउंसिल

 आफ  मिनिस्टर्स  की  बैठक  के  दौरान  दक्षिण  एशियाई  मुक्त  व्यापार

 समझौता  का  अनुपालन  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  साफ्टा  के  कार्यान्ययन  पर  दोनों  देशों  के  बीच  कोई

 मतभेद

 यदि  तो  इन  मतभेदों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  और

 (3)  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्र  में  व्यापार  को  बढ़ाने  में  भारत  और

 पाकिस्तान  से  कितनी  भूमिका  की  आशा

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  नेपाल  में  20  2007

 को  आयोजित  साफ्टा  मंत्रिस्तरीय  परिषद  की  दूसरी  बैठक

 में  ऐसा  कहा  गया

 से  भारत  और  पाकिस्तान  सहित  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय

 सहयोग  संगठन  के  सातों  सदस्य  देशों  द्वारा  अनुसमर्थन  के

 बाद  दक्षिण  एशियाई  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  संबंधी  करार  ।

 2006  से  लागू  हो  गया  साफ्टा  के  अनुच्छेद  7  के  अंतर्गत  चरणबद्ध

 व्यापार  उदारीकरण  कार्यक्रम  के  अनुसार  साफ्टा  के  लागू  होने  के  दस

 वर्षों  के  भीतर  सार्क  के  सभी  सदस्य  देशों  के  लिए  प्रत्येक  सदस्य

 देश  द्वारा  संवेदनशील  सूची  में  रखी  गई  मर्दों  को  छोड़कर  सभी  टैरिफ

 लाइनों  पर  टैरिफ  घटाकर  शून्य  से  5%  तक  करना  अपेक्षित  यह

 टीएलपी  1  2006  से  कार्यान्वित  हो  गया  है  और  सभी  सदस्य
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 देशों  ने  प्रथम  चरण  हेतु  टैरिफ  रियायतें  अधिसूचित  कर  दी  जिसे

 31.12.2007  तक  पूरा  किया  जाना  साफ्टा  की  टैरिफ  रियायतों  के

 लिए  पाकिस्तान  की  अधिसूचना  में  यह  संशोधन  किया  गया  है  कि

 साफ्टा  के  अंतर्गत  भारत  से  आयात  उनके  उस  आयात  नीति  आदेश

 के  अनुसार  जारी  रहेंगे  जिसमें  भारत  से  आयात  योग्य  मर्दों  की  सकारात्मक

 सूची  नामक  एक  सूची  निर्धारित  की  गई  है  जिसमें  अब  1075  मर्दे

 शामिल  पाकिस्तान  द्वारा  साफ्टा  करार  में  यह  आंशिक

 जिसमें  पूर्ण  रूप  से  भारत  को  लक्ष्य  बनाया  गया  है  न  कि  साफ्टा

 के  अन्य  देशों  साफ्टा  की  मूल  भावना  के  प्रतिकूल

 साफ्टा  मंत्रिस्तरीय  परिषद  की  दूसरी  बैठक  में  भारत  ने  साफ्टा

 को  उसकी  मूल  भावना  के  अनुरूप  कार्यान्वित  करने  की  जरूरत  पर

 बल  दिया  भारत  ने  पाकिस्तान  के  साफ्टा  के  प्रति  भारत  विशिष्ट

 प्रतिगामी  कदम  के  बारे  में  चिताएं  व्यक्त  की  यद्यपि  पाकिस्तान

 ने  साफ्टा  के  प्रति  पूर्ण  वचनबद्धता  का  संकेत  दिया  था  और  इस  मुद्दे

 के  सौहार्दपूर्ण  समाधान  की  आशा  व्यक्त  की  थी  एसएमसी  की

 दूसरी  बैठक  में  इस  मुद्दे  का  समाधान  नहीं  निकाला  जा

 साफ्टा  की  जिससे  अंतरा-सार्क  व्यापार  में  भारी

 वृद्धि  होने  की  आशा  भारत  और  पाकिस्तान  सहित  सभी  सदस्य

 देशों  द्वारा  उसकी  मूल  भावना  के  अनुरूप  कार्यान्वयन  पर  निर्भर

 भारत  ने  पाकिस्तान  सहित  सभी  देशों  को  समस्त  साफ्टा  रियायतें  प्रदान

 कर  दी  पाकिस्तान  से  भी  भारत  विशिष्ट  किसी  प्रतिबंध  के  बिना

 साफ्टा  का  पूर्णरूप  से  कार्यान्वयन  किए  जाने  की  आशा  की  जाती
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 व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  हेतु  कृतिक  बल

 298.  श्री  कुप्पुसामी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  हेतु  रणनीतियां

 जनाने  के  लिए  किसी  कृतिक  बल  का  गठन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  कृतिक  बल

 के  सदस्य  कौन-कौन  हैं  तथा  इसके  विचारार्थ  थिषय  क्‍या

 क्या  कृतिक  बल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुताँ  कर  दी

 यदि  तो  इसकी  सिफारिशॉं/सुझावों  की  मुख्य  विशेषताएं

 क्या  और

 इन्हें  कार्यान्वत  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 हैं/ठआए  जाने  का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंऋ्ालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  योजना  आयोग  ने  कौशल

 विकास  जिसमें  व्यावसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  संबंधी

 कार्यनीतियां  भी  शामिल  के  संबंध  में  सिफारिशें  करने  के  लिए

 कार्यबल  का  गठन  किया  इस  कार्यबल  का  संघटन  और  इसके

 विचारार्थ  विषय  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  योजना  आयोग  ने

 सूचित  किया  है  कि  इस  कार्यबल  से  अपनी  रिपोर्ट  2007  के

 अन्त  तक  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा  की  गई

 विवरण

 कौशल  विकास  के  संबंध  में  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  कार्यबल

 इस  कार्यबल  का  संघटन  इस  प्रकार

 (i)  तरुण  मुख्य  भारतीय  उद्योग  नई  दिल्ली  अध्यक्ष

 (॥)  श्री  कृष्ण  305,  सदस्य

 (॥)  श्री  राजेन्र  राष्ट्रीय  सूचना  प्रौद्योगिकी  नई  दिल्ली  सदस्य

 (५)  नरेश  कार्यकारी  एस्कार्ट्स  नई  दिल्ली  सदस्य

 (५)  सुरिन्दर  सोना  कोयो  स्टीयरिंग  सिस्टम  सदस्य

 (५)  श्री  माइक्रोफाइनेंस  सदस्य
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 प्रश्नों  के

 श्री  टाटा  सन्‍्स

 (४॥)  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  नई  दिल्ली

 (0).

 (४)  मानव  संसाधन  विकास  नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि

 (xi)  श्रम  और  रोजगार  नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि

 (xii)  किसी  प्राइबेट  प्रशिक्षण  स्थापना  के  प्रतिनिधि

 29  1927  )

 श्री  वरिष्ठ  परामर्शदाता  योजना  नई  दिल्ली

 कार्यबल  के  विचारार्थ  विषय

 ()  सूचीपज्र  और  रूपरेखा  बनाना

 «  सरकारी  और  प्राइवेट  दोनों  ही  क्षेत्र  इस  समय

 व्यावसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  पाद्यक्रम  संचालित

 कर  रहे

 «  से  अधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  वाले  मानक

 नामपद्धति  वाले  जिला  और  राज्यवार  सभी

 उद्यम  ताकि  प्रयोगात्मक/अनुभव/रोजगार  पर  रहते  हुए

 प्रशिक्षण  प्रदान  करने  में  इन  उद्यमों  का  उपयोग  किया

 जा

 जिला  और  राज्यवार  व्यावसायिक  शिक्षा

 और  प्रशिक्षण  संस्थाएं  जिसमें  इनके  द्वारा  संचालित

 उपलब्ध  बुनियादी  प्रशिक्षकों

 और  सत्यापन  इत्यादि  का  ब्यौरा  भी  दिया

 ._
 रा  5

 (0)  अर्थ  व्यवस्था  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 जर्तमान  पार्द्यक्रमों का  डिंजाइन  बनाने  तथा  नए  पाठ्यक्रम

 3  घ
 से  करने  दीर्घकालिक  योजना

 - को  हो  7  के  ५  ०. ल्‍

 ४८
 और  प्राइवेट  क्षेत्रीਂ  के  मंध्य  विभिन्न  स्तरों  पर  उंत्तदाधित्व

 /  -+  निर्धारित  करे  हथो  प्राइवेट क्षेत्र
 के  लिए  पर्रिकल्पित

 भूमिका  को  सुविधाजनक  लैंनाने  के  अपेक्षित  ठपाधथों

 (५)

 (५)

 (५)

 सदस्य

 सदस्य

 संयोजक

 की  सिफारिश  विशिष्ट  रूप  से  उस  भूमिका  की

 सिफारिश  करना  जिसे  वाणिज्य  और  उद्योग  परिसंधों  को

 व्यवसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  में  अदा  करना

 व्याकसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  की  डिप्रियों/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों

 के  मुद्दों  को  सुलझाना  और  व्यावसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण

 के  विभिन्न  स्तरों  के  लिए  सत्यापन  प्रक्रिया  की  सिफारिश

 व्यावसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  के  लिए  मौजूदा  भौतिक

 सुविधाओं  का  इष्टतम  उपयोग  करने  सबंधी  सिफारिश

 प्राइवेट  क्षेत्र  को  सरकारी  संस्थाओं  में  उपलब्ध  भौतिक

 सुविधाओं  का  उपयोग  करने  की  अनुमति  प्रदान  करके

 सार्वजनिक-प्राइवेट-हिस्सेदादी  की  संभावगाओं  का  पता

 लगाया  जाना

 नियमित  विद्यालय  पद्धति  में  पूर्व-ज्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 शुरू  करने  संबंधी  उपयुक्त  स्तर  अथवा  10)

 की  सिफारिश  करना  ताकि  इसमैं-'अकादमिकਂ  और

 *अनुप्रयुक्तਂ  दोनों  प्रकार  की  विस्तृत  विधाओं  को  शामिल

 किया  जा  विद्यालय  पद्धति  में  इससे  सबंन्धित  अपेक्षित

 परिणामी  परिवर्तन  की  सिफारिश

 व्याबसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  के  विस्तार  के  लिए

 अपेक्षित  योग्य  शिक्षकों/प्रशिक्षओं  की  आवश्यकता  को  पूरा
 करने  के  लिए  तरीकों  का  पता

 नियौक्शाओं  और  कर्मचारियों  को  अपेक्षित  सूचना
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 सुलभ  कराने  के  लिए  कारगर  तंत्र  की  व्यवस्था  करने

 की  सिफाशि

 (ix)  उन  तरीकों  की  सिफारिश  करना  जिनसे  व्यावसायिक  शिक्षा

 और  प्रशिक्षण  के  संबंध  में  आम  धारणा  को  अधिक

 सकारात्मक  बनाया  जा  सके  और  इसमें  नाम  पद्धति  के

 परिवर्तन  तथा  मीडिया  अभियान  भी  शामिल

 (५)  किन्हीं  अन्य  प्रासंगिक  मामलों  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल

 हो  सकते  पर  विचार  करना  तथा  सिफारिश

 *  व्यावसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  कानून  की

 «  व्यावसायिक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  में  दूरस्थ  शिक्षा  की

 भूमिका  ।

 «  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  प्रशिक्षुओं  को

 अन्य  स्थानों  पर  रोजगार  प्राप्त  करने  का  विकल्प

 प्रदान  किया  के  लिए  भाषा  प्रशिक्षण  की

 औद्योगिक  प्रयोजनों  हेतु  भूमि  अधिग्रहण

 2919.  श्रीमती  सतीदेवी  :

 श्री  चन्द्रप्पण  :

 श्री  सुरवरम  सुधाकर  रेडडी  :

 श्री  परसुराम  मान्नी  :

 श्री  आखरून  रशीद  :

 श्री  अवतार  सिंह  भडाना  :

 राजेश  मिश्रा  :

 श्री  सज्जन  कुमार  :

 क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  औद्योगिक  प्रयोजनों  हेतु  भूमि

 अधिग्रहण  भिन-भिन्‍न  तरीकों  से  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  भूमि  अधिग्रहण  के  प्रयोजन  का  पता  लगाने  और
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 अधिग्रहीत  भूमि  का  औद्योगिक  प्रयोजन  हेतु  उपयोग  किया  जाना  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कोई  दिशा-निर्देश  बनाए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  अधिग्रहीत  25  प्रतिशत  भूमि

 का  अवसंरचना  सुविधाओं  के  विकास  हेतु  उपयोग  सुनिश्चित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  की  भूमि  अर्जन  कानून  की  समीक्षा  करने

 की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  किसानों  को  उचित  मुआवजा  और  पुनर्वास

 प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 भौगोलिक  विविधता  का  विकास  और  संरक्षण

 2920.  अरुण  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  की  भौगोलिक  विविधता  के

 संरक्षण  और  विकास  हेतु  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  चीन  सहित  विभिन्‍न  विकसित  देशों

 द्वारा  अपने-अपमे  क्षेत्रों  में  रोजगार  का  सृजन  करने  और  स्थानीय

 अर्थव्यवस्था  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  पहल  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 खान  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  सुब्धारामी  :

 से  खान  मंत्रालय  का  देश  की  भौगोलिक  विविधता  का  विकास

 और  संरक्षण  के  लिए  एक  विधेयक  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उपलब्ध  सूचना  के  चीन  ने  एक  राष्ट्रीय  भौगोलिक  पार्क  की

 स्थापना  की  है  जो  स्थानीय  अर्थव्यवस्था  के  लिए  पर्यटन  राजस्व  का

 सृजन  करने  की  क्षमता  रखता
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 खानों  की  सुरक्षा

 2921.  श्री  दलपत  सिंह  परस्ते  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बड़ी  संख्या  में  खानें  कामगारों  के  लिए  सुरक्षित

 नहीं

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कितनी

 आपदाएं  घटित  हुई  और  खान-वार  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए  तथा  उनके

 सगे  संबंधियों  को  कितना  मुआवजा  दिया

 क्या  सरकार  ने  चार  वर्षों  में एक  बार  की  वर्तमान  पद्धति

 के  बजाय  प्रति  दो  वर्ष  की  अवधि  में  खानों  की  सुरक्षा  स्थिति  संबंधी

 पद्धति  की  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 श्रम  एवं  रोजगार  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  निरीक्षण

 के  परिणामस्वरूप  अथवा  जब  कभी  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय

 को  किसी  खान  में  असुरक्षित  स्थिति  का  पता  चलता  है  तो  ऐसे  क्षेत्र

 से  कामगारों  को  हटया  जाता  है  और  खान  अधिनियम  1952  की  धारा

 22  के  अंतर्गत  निषेधात्मक  आदेश  के  माध्यम  से  खान  गतिविधि  को

 रोक  दिया  जाता

 श्रम  तथा  रोजगार  मंत्रालय  द्वारा  यथासूचित  2002-2006

 के  दौरान  खानों  में  दुर्घनाओं  (10  अथवा  अधिक  के  ब्यौरे

 निम्नवत

 क्रम  खान  का  नाम  व्यक्तियों  की  संख्या

 मारे  गए  गंभीर  रूप

 से  घायल

 खानी/नं.  7  एलईपी  17  0

 2.  गोदावरी  खानी/नं.  10  2

 3  सेन्‍्टूल  सौंदा  14  |

 4...  भालडी  50  0

 29  1927  लिखित  उतर  82

 मुआवजा  के  भुगतान  के  ब्यौरे  केन्द्रीय  तौर  पर  नहीं  रखे  जाते

 और  श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  ने  सूचित  किया  है

 कि  सरकार  द्वारा  ऐसी  कोई  समीक्षा  नहीं  की  गई  है  और  सामान्य

 प्रैक्सस  का  पालन  किया  जा  रहा

 नकक्‍सलवाद  द्वारा  प्रभावित  विकास  परियोजना

 2922.  श्री  बृज  किशौर  त़िपाठी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नकक्‍सलवाद  प्रभावित  राज्यों  की  उच्च  स्तरीय  बैठक

 भुवनेश्वर  में  हुई

 यदि  इसमें  चर्चा  किए  गए  विभिन्न  मुद्दों  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  उनके  क्‍या  परिणाम

 क्या  लौह  समृद्ध  नक्सल  प्रभावित  राज्य  बडी  इस्पात  कंपमियोँ

 के  लिए  व्यवसाय  के  दरवाजे  खोलने  के  विरोध  के  कारण  माओवादियों

 द्वारा  प्रभावित

 यदि  तो  एसे  राण्थों  द्वारा  विभिन्‍न  के  साथ

 हस्ताक्षरित  समझौता  ज्ञापन  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 (32)  विकास  परियोजनाओं  में  बाधा  पहुंचाने  की  ऐसी  नक्सलवादी

 गतिविधि  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ट्वारा  क्‍या  उपचारात्मक  कदम

 उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  (2)  केन्द्रीय  गृह  सचिव  की  अध्यक्षता  में  समन्‍यय  केन्द्र  की

 27-28  2006  को  भुवनेश्वर  में  इस  बैठक  में

 लिए  गए  मुख्य  निर्णयों  में  क्षमता  निर्माण  और  आसूचना  ढांचे  को  सुदृढ़

 पुलिस  अधिकारियों/पदाधिकारियों  की  रिक्तियों  को  भरना  और

 निचले  स्तर  पर  काम  करने  वाले  कार्मिकों  का  विकास  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  का  सार्थक  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  भूमि

 रिकार्ड  की  प्रतिभूति  के  आधार  पर  नागरिक  सेवायें  प्रदान  करना  और

 शक्तियों  का  अंतरण  कर  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  सुदृढ़  बनाना  और

 औद्योगिकीकरण  तथा  विस्थापन  के  मुद्दों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पुनः
 स्थापना  और  पुनर्वास  नीतियों  की  समीक्षा  करना  शामिल

 सी  पी  आई  और  उडीसा  और

 झारखंड  राज्यों  में  लौह  अयस्क  निकालने  का  विरोध  कर  रहे
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 नक्सल  समस्या  हल  करने  के  लिए  सुरक्षा  और  विकास

 मंचों  के  माध्यम  से  बहु-आयामी  रणनीति  अपनाती  रही  नक्सली

 हिंसा  का  मुकाबला  करने  के  लिए  राज्यों  द्वारा  स्वयं  और  संयुक्त  रूप

 से  प्रभावी  और  निरंतर  पुलिस  कार्रवाई  की  जाती  नक्सल  प्रभावित

 राज्यों  से  कहा  गया  है  कि  वे  वितरण  और  निगरानी  तंत्र  में  सुधार

 करें  ताकि  नक्सल  प्रभावी  राज्यों  का  तेजी  से  विकास  सुनिश्चित  हो

 केन्द्र  नक्सल  समस्या  द्वारा  पेश  की  गई  चुनौती  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  सुरक्षा  और  दोनों  क्षेत्रों  में  राज्य  सरकारों

 के  प्रयासों  और  संसाधनों  का  समन्वय  करती  है  और  उनकी  सहायता

 करती

 जनजातीय  नामों  में  परिवर्तन

 2923.  श्री  कीरेन  रिजीजू  :  क्‍या  जनजातीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  से जनजातियों  के  नाम  में  परिवर्तन  के  लिए  राज्य  और  संघ

 राज्य  क्षेत्र  वार  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  और  इनकी  स्थिति  क्‍या

 और

 अनुसूचित  जनजाति  के  नाम  को  परिवर्तित  करके

 करने  के  लिए  अरुणाचल  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  गत  तीन

 वर्षों  के  जनजातियों  के  नाम  में  परिवर्तन  के  लिए  किसी  भी

 राज्य  सरकार  अथवा  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  वर्ष  2002  में  अरुणाचल  प्रदेश  सरकार  से  एक

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिसमें  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य  की  अनुसूचित
 जनजातियों  की  सूची  में  दी  गई  अनुसूचित  जनजातियों  के

 विद्यमान  नामों  के  स्थान  पर  अन्य  नाम  रखने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 विद्यमान  प्रविष्टि  के  स्थान  पर  प्रविष्टि

 रखना  सम्मिलित

 के  स्थान  पर  रखने  से  संबंधित  प्रस्ताव

 सहित  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  उपर्युक्त  प्रस्ताव  पर  अनुमोदित

 पद्धतियों  के  अनुसार  कार्रवाई  की  जा  रही

 भाषाओं  को  बढ़ावा  देना

 2924.  श्री  रूपचन्द  मुर्मू  :  क्‍या  मानण  संसाथन  जिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 20  2007  लिखित  उतर  84

 संथाली  सहित  अन्य  भाषाओं  के  विकास  हेतु  चालू  पंचवर्षीय

 योजना  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  संथाली  सहित  अन्य  भाषाओं  को

 बढ़ावा  देने  हेतु  कोई  कार्य  योजना  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 उत्त  कार्य  योजना  के  कार्यान्ययन  हेतु  चालू  वित्त  वर्ष  के

 दौरान  भाषा-वार  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  दसवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जिसमें  संथाली

 भाषा  भी  शामिल  के  विकास  के  लिए  323.28  करोड  का  आबंटन

 किया

 और  भारतीय  भाषाओं  के  संवर्धन  के  लिए  सरकार

 द्वारा  इस  समय  कई  संगठनों  तथा  योजनाओं  का  वित्तपोषण  किया  जा

 रहा  संथाली  भाषा  के  केंद्रीय  भारतीय  भाषा  मैसूर

 ने  संथाली  संस्कृति  तथा  अनुवाद  के  संवर्धन

 के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  इसके  अन्तर्गत  संथाली  भाषा  के

 विस्तृत  शब्दकोश  का  निर्माण  असमी  तथा  अंग्रेजी

 भाषा  के  साथ  संथाली  भाषा  के  बहुभाषी  तथा  बहुआयामी  शब्दकोश

 तैयार  एकभाषी  संथाली-संधाली  शब्दकोश  तैयार  संथाली

 भाषा  में  बहुत  सी  अप्रकाशित  पाण्डुलिपियों  के  लिए  प्रकाशन  अनुदान

 तथा  संथाली  भाषा  में  सृजनात्मक  लेखन  को  प्रोत्साहित  करने  संबंधी

 सुविधाओं  का  सृजन  शामिल  पुस्तक  प्रोन्‍नयन  के  लिए  थोक  खरीद

 हेतु  सहायता  अनुदान  योजना  में  संथाली«  भाषा  को  शामिल  किया  गया

 भाषाथार  कोई  पृथक  कार्य  योजना  नहीं  चालू  विशीय

 वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  भाषा  संगठनों  तथा  योजनाओं  के  लिए  112  करोड

 रु  का  बजट  अनुमान  किया  गया

 वस्त  उद्योग

 2925.  श्री  रायापति  सांबासिया  राव  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  वस्त्र  उद्योग  के  सामने  आ

 रही  मुख्य  समस्याओं  का  अध्ययम  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  ग्यारहर्बी  पंचवर्षीय  योजना  (2007-2012)  के  लिए  वस्त्र

 एवं  पटसन  उद्योग  संबंधी  कार्यकारी  दल  ने  वस्त्र  उद्योग  के  सामने  आ

 रही  प्रमुख  समस्याओं  का  अध्ययन  किया  है  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल

 :-

 ()  बुनाई  एवं  प्रसंस्करण  में  संरचनात्मक

 (i)  बिखरा  हुआ  एवं  प्रौद्योगिकीय  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  वस्त्र

 प्रसंस्करण

 (ii)  बिखरा  हुआ  परिधान

 (५)  कठेर  श्रम

 (४)  घरेलू  वस्त्र  मशीनरी  विनिर्माण  क्षेत्र  की  अपर्याप्त

 (४)  वस्त्र  क्षेत्र  में  अपर्याप्त  प्रशिक्षण  और

 सड़क  परिवहन  आदि  की  दृष्टि  से

 अवसंरचनात्मक

 सरकार  ने  भारत  में  वस्त्र  क्षेत्र  के  उन्‍नयन  एवं  सुदृढ़करण
 के  लिए  कपास  प्रौद्योगिकी  मिशन  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  निधि

 योजना  एकीकृत  वस्त्र  पार्क  योजना

 अत्याधुनिक  मशीनरी  के  आयात  पर  सीमाशुल्क  में  ऋण  पुनर्निर्माण

 अपैरल  प्रशिक्षण  एवं  डिजायन  केंद्रों  की

 स्वचालित  मार्ग  के  तहत  वस्त्र  क्षेत्र  में  100%  प्रत्यक्ष  विदेशी

 राष्ट्रीय  फैशन  प्रौद्योगिकी  संस्थांन  की  स्थापना  आदि  जैसे  अनेक  उत्तरोत्तर

 उपाय  किए  सभी  भागीदारों  के  परामर्श  से  सरकार  समय-समय

 पर  इन  योजनाओं  में  संशोधन  करती  है  ताकि  कार्यक्रमों/योजनाओं  को

 उन्नत  रूप  से  आगे  बढ़ाकर  बेहतर  परिणाम  प्राप्त  किया  जा

 इन  प्रगामी  उपायों  से  वस्त्र  क्षेत्र  को  उत्पादन  में  उन्नत  वृद्धि  प्राप्त

 उत्पादकता  बढ़ाने  तथा  विश्व  में  वस्त्र  ब्रिर्यात  काजार  का  हिस्सा

 बढ़ाने  में  सहायता  मिली

 भारतीय  अभियांत्रिकी  विद्घान  और

 प्रौद्योगिकी  संस्थान

 2926.  थरामस  :.  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कोचीन  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 का  भारतीय  अभियांत्रिकी  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संस्थान

 के  रूप  में  उन्नयन  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ग्यारहवी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसी  कार्य  के  लिए

 500  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्यित  किए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  गठित  विशेषज्ञ  समिति

 ने  कोचीन  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  को  भारतीय  प्रौद्योगिकी

 संस्थान  का  दर्जा  प्रदान  करने  की  सिफारिश  की  वर्ष  2006-07

 के  दौरान  कोचीन  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  को  10  करोड़

 रुपये  आवंटित  किये  गये  ग्यारहवीं  पंचवर्षीय  को  अभी  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना

 खादी  और  ग्रामोद्योग  के  लिए  लक्ष्य

 2927.  श्री  अजीत  जोगी  :  क्‍या  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  2007-08  के  दौरान  छत्तीसगढ़  सहित  प्रत्येक  राज्य

 और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  खादी  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योगों  की  स्थापना

 के  लिए  अलग-अलग  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 इस  प्रयोजनार्थ  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-बार  कितनी

 धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 इसके  फलस्वरूप  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-बार  कितने

 लोगों  के  लाभान्वित  होने  की  संभावना

 लघु  ठ्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  और  सरकार  खादी  और  ग्राम  उद्योगों  की  स्थापना

 और  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  योजनाओं  हेतु  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग

 को  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  लक्ष्य  उद्दिष्ट  किए  बिना

 निधियां  आबंटित  करती  इसके  बाद  केवीआईसी  अपनी  कार्यक्रम
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 कार्यान्वयन  एजेन्सियों  जैसे  गैर  सरकारी  संगठनों  राण्थों/संघ

 राण्य  क्षेत्रों  के  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  बोडों  कार्यान्वयन

 बैंकों  आदि  से  विचार  विमर्श  के  पश्चात्‌  विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 को  वास्तविक  एबं  वित्तीय  लक्ष्य  आबंटित  करता  केबीआईसी  द्वारा

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  वर्तमान  वर्ष  के  कार्यनिष्पादन  का  मूल्यांकन

 करने  के  बाद  ही  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के लिए  आने  वाले  वित्तीय

 वर्ष  के  लिए  लक्ष्य  निश्चित  जाते  इस  प्रकार  से  2007-08

 के  निश्चित  गए  ऐसे  लक्ष्यों  का  राज्यवार  जिसमें

 छत्तीसगढ़  भी  शामिल  2007  के  बाद  ही  उपलब्ध  सरकार

 ने  केवीआईसी  द्वारा  कार्यान्वत  किए  जाने  वाले  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के

 तहत  711.00  करोड़  के  योजना  बजट  का  प्रस्ताव  किया  इसका

 विवरण  नीचे  दिया  गया  हैः

 बजट  शीर्ष  राशि

 1.  खादी  अनुदान  100.00

 2.  विपणन  विकास  सहायता  10.00

 3.  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  अनुदान  2.00

 4.  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  अनुदान  2.00

 5.  ग्राम  उद्योग  अनुदान  56.00

 6.  ग्राम  उद्योग  ऋण  1.00

 7.  खादी  ऋण  3.00

 8.  ग्रामीण  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  445.00

 9.  ब्याज  सब्सिडी  24.00

 योग  643.00

 10.  नई  योजनाएं  68.00

 सकल  योग  711.00

 2007-08  के  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  कार्यक्रमों  के

 तहत  रोजगार  के  माध्यम  से  लाभान्वित  होने  वाले  संभावित  व्यक्तियों

 की  संख्या  लगभग  96.13  लाख  के  तहत  9.30  लाख  तथा

 ग्राम  उद्योग  के  तहत  86.83
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 निकोबार  के  भूतपूर्व  सैनिक  संघ  द्वारा

 उठाई  गई  समस्या

 2928.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ग्रेट  निकोबार  के  कैंपबेलबे  के  भूतपूर्व

 सैनिक  संघ  से  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  ज्ञापन  में  उठाई  गई  समस्या  का  ब्यौरा  क्‍या

 सुनामी  के  पश्चात्‌  उनके  द्वारा  किन  समस्याओं  का  सामना

 किया  जा  रहा  और

 सरकार  द्वारा  उनकी  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए

 क्या  कार्रवाई  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 उनके  द्वारा  उठाई  गई  मुख्य  समस्याएँ  निम्न

 (0)  हालांकि  उनको  सरकार  द्वारा  सुरक्षा  कारणों  से  उस  समय

 के  बिना  आबादी  वाले  द्वीप  समूहों  में  बसाया  गया  था

 और  घने  जंगलों  में  स्थापित  किया  गया  परन्तु  अब

 अवैध  विस्थापितों  को  कैम्पबेलबे  के  अतिक्रमण

 करने/बसने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  यह  उल्लेख

 किया  गया  है  कि  अबैध  विस्थापित/अतिक्रमणकर्ता  लाभ

 प्राप्त  कर  रहे  हैं  जैसे  कि  बिजली/विद्युत  कनैक्शन  तथा

 वे  पंचायतों  जैसे  स्थानीय  निकायों  के  पदाधिकारी  बन  गए

 (0)  भूतपूर्व  सैनिकों  की  मौजूदा  बस्तियां  अच्छी  तरह  जुड़ी  हुई

 नहीं  हैं  और  उनमें  स्वास्थ्य  सड़कों  आदि  जैसी

 मूलभूत  सुविधाओं  का  अभाव

 सुनामी  के  पश्चात  उनके  द्वारा  सामना  की  जा  रही  मुख्य

 जिनका  ज्ञापन  में  उल्लेख  गीचे  दी  गई

 (0)  उनको  राहत/मुआवजा  नहीं  मिला  है  परन्तु  सुरक्षित  स्थानों

 पर  रहने  वाले  अतिक्रमणकर्ताओं/अवैध  विस्थापितों  ने
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 छल  से  काम  लिया  है  तथा  उन्होंने  ये  लाभ  प्राप्त  किए

 ()  उच्च  आदि  के  लिए  मुख्य  भूमि  जाने  वाले

 भूतपूर्व  सैनिकों  और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  नामों

 को  सुनामी  राहत  और  पुनर्वास  की  सूची  में  शामिल  नहीं

 किया  गया

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी

 नई  औद्योगिक  नीति

 2929.  श्री  आनंदराव  विठोबा  अडसूल  :

 श्री  अधलराव  पाटील  शिवाजीराव  :

 श्री  मणी  कुमार  सुब्बा  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  नीति  के  अंतर्गत  जम्मू  और  कश्मीर

 तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  उद्योगों  को  दिए  जा  रहे  प्रोत्साहनों  की  तर्ज

 पर  असम  और  पूर्वोत्तर  में  औद्योगिक  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए

 किसी  विशेष  प्रोत्साहन  को  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अन्य  पिछड़े  राज्यों  के  लिए  इसी  प्रकार  की  दूसरी

 नीति  लागू  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 असम  और  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  ऐसे  औद्योगिकीकरण

 के  लिए  अपेक्षित  अवसंरचना  उपलब्ध  कराने  हेतु  किन  उपायों  पर  विचार

 किया  जा  रहा

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :

 प्रोत्साहन  उत्पाद  शुल्क  में  आयकर  निवेश

 ब्याज  बीमा  राजसहायता  आदि  के  संबंध  में

 और  (2)  प्रश्न  नहीं
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 रिसेटलमेंट  बेनिफिशिएरी  ओरिएंट  ट्राइबल

 स्कीम  में  संशोधन

 2930.  श्री  विजय  कुमार  खंडेलवाल  :  कया  जनजातीय  कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से

 ओरिएंट  ट्राइबल  डिवलेपमेंट  स्कीम  ''  के  अंतर्गत  पुनःस्थापन  की  पहले

 से  तयशुदा  दरों  में  संशोधन  के  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की

 जा  रही  और

 उत्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृत  किए  जाने  और  दर्रों

 को  कब  तक  संशोधित  किए  जाने  की  संभावना

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  पर्यावरण

 एवं  बन  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूचना  के  मध्य  प्रदेश  सहित  कुछ

 राज्यों  से  संरक्षित  क्षेत्रों  से  गांवों  को  नए  स्थानों  पर  बसाने/पुनर्वास  से

 संबंधित  मानदंडों  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 और  एक  पेशेवर  एजेंसी  के  माध्यम  से  नए  स्थान

 पर  ग्रार्मों  को  बसाने/पुनर्वास  के  लिए  आदर्श  वरणाधिकारहीन  पैकेज

 के  विकास  के  लिए  कार्रवाई  की  गई

 मवोदय  विद्यालय  से  छात्रों  का

 लापता  होना

 2931.  श्री  अविनाश  राय  खन्‍ना  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  के  तिनसुकिया  जिले  सहित  देश  में  नवोदय

 विद्यालय  के  कुछ  छात्र  लापता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (32)  सरकार  द्वारा  देश  में  नवोदय  विद्यालय  में  सुरक्षा  व्यवस्था

 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए



 क्र्व  प्रश्नों  को

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 सरकार  को  12  2007  को  तिनसुकिया  जिले  के  नवोदय  विद्यालय

 डुमडुमा  से  सात  लड॒कों  के  लापता  होने  के  बारे  में  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई
 अब  ये  लड़के  वापस  आ  गए  इस  घटना  को  छोड़  कर  नवोदय

 विद्यालयों  से  किसी  विद्यार्थी  के  लापता  होने  की  कोई  और  रिपोर्ट  प्राप्त

 नहीं  हुई

 (2)  राज्य  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  और  राज्य

 के  सभी  कमजोर  बर्गों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  जिम्मेदार

 केद्ध  सरकार  ने  समय-समय  पर  सभी  राज्यों  को इस  आशय  के  अनुदेश
 जारी  किए  हैं  कि  वे  कानून  और  व्यवस्था  के  प्रशासन  में  सुधार  करने

 पर  अधिक  ध्यान

 अनाथालयों  के  संबंध  में  नीति

 2932.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :

 श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र  देशमुख  ४

 श्रीमती  किरण  माहेश्वरी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  कितने  अनाथालय

 क्या  सरकार  द्वारा  अनाथालयों  को  कोई  वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  कराई  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  की  अनाथालयों  के  संबंध  में  अपनी  वर्तमान

 नीति  की  समीक्षा  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आज  तक  देश  में  भूकंप  और

 साम्प्रदायिक  हिंसा  के कारण  अनाथ  और  बेसहारा  हुए  बच्चों  का  राज्यवार

 .  और  घटनावार  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  ऐसे  अनाथ  और  बेसहारा  बच्चों  का  पुनर्वास
 करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 क्या  सरकार  को  उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  संबंध  में

 अभी  तक  कोई  विदेशी  सहायता  मिली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  देशवार  ब्यौरा  क्‍या
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 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  रेनुका

 :  से  भारत  सरकार  देश  में  अनाथालयों  के  बारे

 में  सूचना  नहीं  रखती  महिला  एबं  बाल  विकास  मंत्रालय

 की  में  दत्तक-ग्रहण  के  संवर्धन  हेतु  शिशुगृहों  के  लिए  सहायताਂ

 नामक  एक  स्कीम  जिसके  अंतर्गत  0-6  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के

 अनाथ/परित्यक्त  बच्चों  के  लिए  सरकार  द्वारा  संचालित  गृहों  तथा  स्वैच्छिक

 संगठनों  के  लिए  सहायतानुदान  दिया  जाता  ताकि  बच्चों  की  अच्छी

 देखरेख  हो  सके  और  उन्हें  स्तेहमयी  परिवारों  को  गोद  दिया  जा

 इस  स्कीम  के  अंतर्गत  सहायता-प्राप्त  स्वैच्छिक  संगठनों  और  राज्य  सरकारों

 के  नाम  केन्द्रीय  दत्तक  ग्रहण  संसाधन  एजेंसी  के  वेबसाइट

 www.adotionindia.nic.in  पर  उपलब्ध

 और  अनाथालयों  के  संबंध  में  कोई  पृथक  नीति  नहीं

 अन्य  बाल  देखरेख  संस्थाओं  की  भांति  अनाथालय  भी  किशोर  न्याय

 की  देखरेख  और  संशोधन  2006  द्वारा  शासित

 से  महिला  एवं  बाल  विकास  मंत्रालय  इस  प्रकार  की

 सूचना  नहीं  आवश्यकता  पड़ने  पर  भारत  सरकार  इस  प्रकार

 के  अनाथ  और  परित्यक्त  बच्चों  के  पुनर्वास  के  लिए  आवश्यक  सहायता

 प्रदान  करती  मंत्रालय  को  इस  संबंध  में  कोई  विदेशी  सहायता  प्राप्त

 नहीं  हुई

 उद्योगों  को  पैकेज

 2933.  श्री  श्यामा  चरण  गुप्त  :  कया  वाणिम्प्‌  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  बांदा  जिले  में  सिलिका

 और  रेत  आदि  जैसे  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  के  महदेनजर

 सीमेंट  और  ग्रेनाइट  उद्योगों  तथा  चीनी  कारखानों  की  स्थापना  करने  के

 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  औद्योगिक  पैकेज  की  कब

 तक  घोषणा  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इन  उद्योगों  की  स्थापना  और  रोजगार  सृजित

 करने  के  लिए  इस  क्षेत्र  को  अनदेखा  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 उदारीकृत  आर्थिक  माहौल  के  अंतर्गत  उद्यमियों  द्वारा  लिये

 गये  निवेश  संबंधी  निर्णय  तकनीकी  आर्थिक  समझ  पर  आधारित  होते

 हैं  जो  अबसंरचनात्मक  सुविधाओं  तथा  अन्य  प्रोत्साहनों  को  प्रदान

 करके  अनुकूल  वातावरण  सृजित  करने  में  राज्य  सरकार  की  पहलों

 पर  निर्भर  करते  केन्द्र  जहां  तक  संभव  उनके  प्रयासों

 में  सहायता  करती  औद्योगिक  नीति  और  संवर्धन  विभाग  औद्योगिक

 विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इस  संबंध  में  विकास  केन्द्र

 औद्योगिक  अवंसरचना  उन्नयन  योजना  तथा  औद्योगिक  पार्क  योजना  को

 क्रियान्वित  कर  रहा

 जम्मू  और  कश्मीर  के  व्यापारियों  को  सुरक्षा

 2934.  सुश्री  महबूबा  मुफ्ती  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  अन्य  भागों  की  यात्रा  करने  वाले  और  वहां

 व्यापार  करने  वाले  जम्मू  और  कश्मीर  के  लोगों  को  प्रताड़ित  किया

 जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण

 और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  यात्रियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए

 क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  सभी  राण्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  22  2007  को  सलाह

 जारी  की  गई  है  जिसमें  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  थे  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  राज्य  पुलिस  और  अन्य  एजेंसियों  को  अनुदेश  जारी

 करें  कि  कश्मीरियों  को  अलग  से  चुन  कर  परेशान  या  उत्पीड़ित  न

 किया  जाए  और  ऐसे  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  के  संबंध  में  पुलिस

 महानिदेशक/अपर  पुलिस  महानिदेशक  आई  जम्मू  और  कश्मीर

 के  साथ  सूचना  का  आदान-प्रदान  भी  किया

 जीकनों  का  उपयोग

 2935.  शफीकुर्रहमान  बर्क  :

 श्री  राजनरायन  बुधौलिया  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  संसद  सदस्यों  से  उनके  निजी  वाहनों  पर

 पहचान  के  रूप  में  बीकन  लगाने  की  अनुमति  प्रदान  करने  हेतु  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  नयाखार  के  अनुसार

 माननीय  संसद  सदस्यों  को  उनके  वाहनों  पर  किस  रंग  की  बत्ती  का

 इस्तेमाल  करने  की  अनुमति

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय/उच्च  न्यायालयों  ने  संसद

 सदस्यों  के  वाहनों  से  लाल  बत्ती  हटाने  के  आदेश  जारी  किए

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  पर
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 जी  विस्तृत  अनुदेशों  के  अनुरूप  संसद  सदस्य

 अपने  बाहनों  पर  किसी  लाइट/बीकन  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  पात्र

 नहीं

 जी

 प्रश्न  पैदा  नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 सूचना  का  अधिकार

 2936.  श्री  चन्द्र  शैखर  दुबे  :  क्‍या  खान  मंत्री  8  2006

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1688  के  ठत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूचना  एकत्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  यह  सूचना  कब  तक  एकत्रित  कर  लिये

 जाने  की  संभावना

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 से  सूचना/स्पष्टीकरण  एकत्र  की  जा  रही  है  और  इसके  प्राप्त

 होने  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 गैर-सरकारी  संगठनों  को  अनुदान

 2937.  श्री  हरिभाऊ  राठैड्ध  :  क्‍या  जनजातीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  2004-05  और  2006  के  दौरान  महाराष्ट्र
 के  गैर-सरकारी  संगठनों  के  लिए  कोई  अनुदान  जारी  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  किन-किन  योजनाओं  के  अंतर्गत

 विभिन्‍न  गैर-सरकारी  संगठनों  के  लिए  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  है  और

 धनराशि  जारी  की

 क्या  महाराष्ट्र  के  गैर-सरकारी  संगठनों  का  कोई  प्रस्ताव

 विचार  हेतु  लंबित  -

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  लंबित  प्रस्तावों  को कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की

 संभावना

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  और

 मंत्रालय  ने  निम्नलिखित  योजनाओं  के  अंतर्गत  वर्ष

 2003-04,  2004-05,  2005-06  और  2006-07  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य

 के  गैर-सरकारी  संगठनों  को  अनुदान-सहायता  निर्मुक्त  की  हैः

 (1)  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  कार्यरत  स्वैच्छिक

 संगठनों  को  सहायता-अनुदान
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 (2)  जनजातीय  क्षेत्रों  में महिला  साक्षता  के  विकास  के  लिए

 कम  साक्षरता  वाले  पाकेटों  में  शैक्षणक  परिसर

 (3)  जनजातीय  क्षेत्रों  में  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 (4).  आदिम  जनजातीय  समूहों  का  विकास

 उपर्युक्त  योजनाओं  के  अंतर्गत  निर्मुक्तः  अनुदानों  का  वर्षवार  एवं

 गैर-सरकारी  संगठन-बार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 से  संगत  योजना  के  गैर-सरकारी  संगठनों  को

 राज्य  के  आबंटन  के  अनुसार  निधियां  निर्मुक्त  की  जाती  व्यावसायिक

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  और  आदिम  जनजातीय  समूहों  के  विकास  की  योजनाओं

 के  अंतर्गत  राज्य  के  आबंटन  के  अनुसार  गैर-सरकारी  संगठनों  के  प्रस्ताव

 पहले  ही  स्वीकृत  किए  जा  चुके  जनजातीय  क्षेत्रों  में महिला  साक्षरता

 के  विकास  के  लिए  कम  साक्षरता  वाले  पाकेटों  में  शैक्षणिक  परिसर

 की  योजना  के  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केवल  दो  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  इनमें  एक  पहले  ही  स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  और

 दूसरा  प्रस्ताव  स्वीकृत  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  गई  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  कार्यरत  स्वैच्छिक  संगठनों  को

 सहायता-अनुदान  की  योजना  के  अंतर्गत  राज्य  को  वर्ष  2006-07  के

 दौरान  आबंटन  की  राशि  244.00  लाख  रुपए  इसमें  राज्य  सरकार

 द्वारा  प्रस्तुत  प्राथमिकता  सूची  के  अनुसार  154.35  लाख  रुपए  मूल्य
 के  18  प्रस्ताव  पहले  ही  स्वीकृत  किए  जा  चुके  शेष  89.65  लाख

 रुपए  की  राशि  के  लिए  ॥6  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  के  लिए  कार्रवाई

 की  गई

 विवरण

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  अंतर्गत  महाराष्ट्र  के  संबंध  में  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  द्वारा  पहले  ही

 निर्मुक्त  अनुदानों  का  वर्षवार  एवं  गैर-सरकारी  संगठनवार  ब्यौरा

 रुपए

 (1)  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  कार्यरत  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता-अनुदान

 क्र  गैर-सरकारी  संगठनों  के  नाम  एवं  पते  2003-04  2004-05  2005-06  2006-07

 (28.2.2007

 1  2  3  4  5  6

 1.  एबीएम  समाज  प्रबोधन  महाराष्ट्र  0  2408400  2959920  1667210
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 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 प्रश्नों  को  29  1927

 अभ्युदय  लक्ष्मीनारायण  नासिक

 महाराष्ट्र

 आदिवासी  देवमोंगरा  एजुकेशनल
 जिला  महाराष्ट्र

 भताईदेवी  विकास  महिला

 जिला  महाराष्ट्र

 दगादु  नायक  शैक्षणिक  एंड  सामाजिक

 महूर  जिला  महाराष्ट्र

 धर्म  स्वामी  महर्षि  श्री  संत  गुलाबराव  महाराज  वर्कर  एंड

 विकास  शिक्षण  जिला

 महाराष्ट्र

 एकात्मता  सामाजिक  शिक्षण  लोहारी

 जिला  महाराष्ट्र

 हिन्दुस्तान  सपोर्ट  एंड  जूडो  कराटे

 धुले  महाराष्ट्र

 जय  हिन्द  मित्र  जिला  महाराष्ट्र

 जय  जगदम्बा  बहुउद्देश्यीय  ताललुक

 जिला  महाराष्ट्र

 खांडेराव  एजुकेशन  जिला  महाराष्ट्र

 नवयुवती  महिला  जिला  महाराष्ट्र

 राजमाता  जिजाऊ  महिला  पारसोले  सैकेंडरी

 मेन  जिला  नंदुरबार

 राजीव  बहुठद्देेश्यीय  शिक्षण

 जिला  महाराष्ट्र

 रेनुका  देवी  शिक्षण  प्रसारक

 महाराष्ट्र

 सांकृत्यायन  शिक्षण  प्रसारक  जिला

 महाराष्ट्र

 200835

 519660

 2973616

 200835

 300915

 300915

 300915

 300915

 4  $  6

 0  #  0  ,  994019

 0  459810  554495

 0  0  0

 0  0  0

 1316474  1715940  0

 0  0  0

 0  0  1127970

 0  0  0

 0  0  609330

 0  1315933  560669

 0  0  1018373

 0  508230  545198

 0  0  784526

 0  $42713  0

 0  0  286751
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 ्+  N  जे  ता  ०

 17.  शिव  कृपा  ग्रामीण  ट्राइबल  बहुठद्देश्यीय  वार्ड  2,  0  ०  0  778899

 मानस  महाराष्ट्र

 18.  श्री  कालिकादेवी  बहुठद्देश्यीय  शिक्षण  प्रसारक  ०  ०  ०  1079042

 जिला  लातूर

 19.  श्री  कैन्हयालाल  महाराज  ट्रस्ट  जिला  महाराष्ट्र  519660  0  918360  0

 20.  श्री  साईनाथ  एजुकेशन  ताल्‍्लुक  378180  0  0  1183868

 नंदुरबार

 21.  श्री  स्वामी  स्वयं  सेवा  भावी  गणेशपुर  जिला  519660  0  912960  1028493

 महाराष्ट्र

 22...  सिद्धकला  शिक्षण  प्रसारक  ताल्लुक  ०0  0  918360  993888

 जिला  महाराष्ट्र

 23.  थंगुबाई  शंकर  देओर  सेवाभावी  300915  0  0  1106145

 जिला  महाराष्ट्र

 24...  तुलजा  भवन  सेवाभावी  जिला  महाराष्ट्र  300915  0  0  0

 25.  उज्जवल  रूरल  डेवलपमेंट  जिला  378180  0  754110  739944

 महाराष्ट्र

 26.  यशवंत  बहुठद्देश्यीय  जलकल्याण  जिला  नागपुर  200835  0  390870  ०

 महाराष्ट्र

 27.  भारतीय  आदिमजाति  सेवक  ठक्कर  बापू  स्मारक  438210  438210  635980  376558

 नई

 कुल  9338821  4163084  12033186  15435378

 (2)  जनजातीय  क्षेत्रों  में  महिला  साक्षता  के  विकास  के  लिए  कम  साक्षरता  वाले  पाकेटों  में  शैक्षणक  परिसर

 ज्न्न्के  पीपल  एजुकेशन  18  नजदीक  सर्कुलर  159000  0  0  ०

 महाराष्ट्र-44300॥

 संधि  निकेतन  शिक्षण  जिला  महाराष्ट्र  159000  0  0  1537200 ९

 कुल  हैं  318000  0  0  1537200
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 रुपए

 त  2  3  4  5  6

 (3)  जनजातीय  क्षेत्रों  में  व्यावबसाथिक  प्रशिक्षण  केल्‍्र  योजना

 1...  प्रियदर्शनी  ग्रामीण  एंड  आदिवासी  सेबाभावी  699000  0  0  2506201

 45-56-9,  नरसिंहनगर

 कुल  699000  0  0  2506201

 (4)  आदिम  जनजातीय  समूहों  का  विकास

 1...  ट्राइबल  एंड  वीकर  सैक्शन  इम्पावरमेंट  1311700  1442900  0  0

 पूणे

 2.  आदिम  ट्राइबल  एंड  वीकर  सैक्शन  डेवलपमेंट  0  0  1464900  1636300

 महाराष्ट्र

 कुल  ह  1311700  1442900  1464900  1636300

 विदेशी  शिक्षा  को  विनियमित  करने  श्री  मित्रसेन  यादव  :

 के  लिए  विधान  श्री  चन्द्र  भणि  त्रिपाठी  :

 2938.  श्री  बालासोवरी  वल्लभनेनी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेशी  शिक्षा  प्रदान  करने  वालों

 का  विनियमन  करने  के  लिए  कोई  विधान  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 भारतीय  संस्थानों  के  संरक्षण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 जाने  का  विद्यार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  देश  में  विदेशी  शैक्षिक  संस्थाओं  के

 प्रवेश  और  कार्यकरण  को  विनियमित  करने  से  संबंधित  एक  विधायी

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 मुसलमान  बच्चों  के  लिए  विद्यालय

 293.  श्री  प्रकोध  कष्डा  :

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 श्रीमती  रूपाताई  पाटील  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  द्वारा  शैक्षिक  संस्थाओं  की  स्थापना  के  लिए

 अल्पसंख्यक  क्षेत्रों  का चयन  करने  के  लिए  कया  मानदंड  अपनाया  गया

 क्या  सरकार  देश  में  चलाए  जा  रहे  मदरसों  में  आधुनिक

 शिक्षा  प्रणाली  लागू  करने  की  कोई  योजना  तैयार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसकी  प्रमुख

 विशेषताएं  क्‍या

 क्या  सरकार  को  जन  प्रतिनिधियों/विभिन्‍न  संगठनों  आदि  से

 मुसलमान  बहुल  क्षेत्रों  में  मुसलमान  बच्चों  के  विशिष्ट  विद्यालयों

 की  स्थापना  हेतु  कतिपय  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
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 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उनकी  स्थिति

 क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  कुछैक  तकनीकी  और

 गैर-तकनीकी  अल्पसंख्यक  शिक्षा  संस्थाएं  खोलने  का

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  राज्यवार  चुने  गए  स्थानों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  इन  शिक्षा  संस्थाओं  को  वित्तीय  सुविधा  और

 अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  देश  में  वर्तमान

 में  ऐसी  सहायता  प्राप्त  करने  बाली  संस्थाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  अल्पसंख्यक  मामलों  के  मंत्रालय  ने

 अल्पसंख्यक  बहुल  जिलों/ब्लाकों/शहरों  की  पहचान  की  केंद्रीय  शैक्षिक

 संस्थाओं  की  स्थापना  के  लिए  क्षेत्रों  का  चयन  संस्था  के  राज्य

 सरकार  के  प्रस्ताव  तथा  भूमि  एवं  अन्य  अवसंरचना  की  उपलब्धता

 के  आधार  पर  किया  जाता  भारत  सरकार  वर्ष  1993  से  मदरसा

 आधुनिकीकरण  की  एक  केंद्र  प्रायोजित  योजना  कार्यान्वित  कर  रही  है

 जिसके  तहत  परंपरागत  शिक्षा  के  साथ-साथ  आधुनिक  विषयों  के  शिक्षण

 के  लिए  स्वेच्छा  से  कार्य  कर  रहे  मदरसों  को  सहायता  प्रदान  करने

 के  लिए  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  को  अनुदान  दिए  जाते

 बर्तमान  में  इस  योजना  के  तहत  प्रति  मदरसा  अधिकतम  दो  शिक्षकों

 के  लिए  शिक्षक  बेतन  स्तर  के  लिए  3000  प्रतिमाह

 और  माध्यमिक  स्तर  के  लिए  4000  की  सहायता  दी

 जाती  इसके  प्रत्येक  मदरसा  के  लिए  पुस्तकालय  की

 स्थापना  तथा  विज्ञान  किटों  के  वितरण  हेतु  प्रत्येक  के  लिए  7000

 का  एककालिक  अनुदान  भी  दिया  जाता

 और  जबकि  मुस्लिम  बहुल  क्षेत्रों  में  मुसलमान  बच्चों

 के  लिए  अनन्य  स्कूलों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  अभ्याबेदन  प्राप्त

 नहीं  हुआ  फिर  भी  मुसलमानों  तथा  उर्दृूभाषी  जनता  के  उत्थान  के

 लिए  वरिष्ठ  माध्यमिक  उर्दू  माध्यम  के  आवासीय  स्‍कूलों  की  स्थापना

 के  लिए  एक  प्रस्ताव  माननीय  श्री  असादूद्दीन  ओवेसी  तथा  अन्य  मुस्लिम

 सांसदों  से  प्राप्त  हुआ  भारत  के  मुस्लिम  समुदाय  की

 आर्थिक  एवं  शैक्षिक  स्थिति  विषय  पर  न्याग्रमूर्ति  राजिन्दर  सच्चर  समिति

 की  सिफारिशों  के  कार्यान्‍्ययन  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  गठित  उच्च  स्तरीय
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 समिति  द्वारा  एक  कार्य  योजना  बनाने  के  लिए  इस  प्रस्ताव  को  ध्यान

 में  रखा  गया

 तकनीकी  एवं  गैर-तकनीकी  अल्पसंख्यक  शिक्षा  संस्थाएं

 स्थापित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं

 पब्लिक  स्कूलों  में  गरीब  बच्चों  का  प्रवेश

 2940.  श्री  रेवती  रमन  सिंह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  पब्लिक  स्कूलों  स ेसमाज  के  कमजोर  तबके

 के  20  प्रतिशत  छात्रों  को  प्रवेश  और  निःशुल्क  सुविधाएं  देने  के  लिए

 कहा  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कुछ  स्कूलों  ने  सरकार  के  इस  निर्णय  पर  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्‍या

 कार्वाई  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  गैर  सहायता  प्राप्त  निजी

 स्कूलों  जिन्हें  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  भूमि  आवंटित  की  गई  में  आर्थिक

 रूप  से  पिछड़े  वर्गों  के  बच्चों  को  20  प्रतिशत  फीसमाफी  प्रदान  करने

 हेतु  नियम  बनाने  के  संबंध  में  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  दिनांक

 20.1.2004  के  निर्देशों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली

 सरकार  के  शिक्षा  निदेशालय  ने  दिनांक  27.4.2004  को  एक  आदेश

 जारी  किया  इस  आदेश  को  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती

 दी  गई  उच्च  न्यायालय  के  एक  नए  निर्देश  के  आधार  राष्ट्रीय

 राजधानी  दिल्‍ली  सरकार  के  शिक्षा  निदेशालय  ने  दिनांक

 25.1.2007  को  एक  नई  अधिसूचना  जारी  की  जिसमें  यह  प्रावधान  है

 कि  निःशुल्क  सीटें  कुल  सीटों  की  20  प्रतिशत  से  कम  नहीं  होनी

 यह  मामला  निर्णयाधीन

 तम्बाकू  बोर्ड

 2941.  श्री  जोवाकिम  बखला  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तम्बाकू  बोर्ड  ने  विभिन्न  राज्यों  में  बीडी  तम्बाकू  की

 खेती  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया
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 यदि  तो  वर्ष  2005-06  और  2006-07  के  दौरान  कितने

 एकड  क्षेत्र  पर  इसकी  खेती  की  गई  है  और  इसके  उत्पादन  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  बीडी  तम्बाकू की  खेती  करने  वाले  किसानों  को  प्रोत्साहन

 देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 प्रश्न  नहीं

 से  (2)  तम्बाक्‌  बोर्ड  केवल  फ्लू  कयोर्ड  बर्जीनिया

 तम्बाकू  के  उत्पादन  और  विनियमन  से  संबंधित  कार्य  करता

 जापानी  निवेश

 2942.  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव  सिंधिया  :  क्‍या  वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधानमंत्री  की  हाल  की  जापान  यात्रा  के  दौरान  भारत

 में  जापानी  निवेश  के  संबंध  में  किसी  संधि  पर  हस्ताक्ष  किए  गए
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  को  गई

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता

 मेंगमीज  का  निर्यात

 2943.  श्री  मंजुनाथ  कुन्नुर  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  से  मेंगनीज  का  निर्यात  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  पिछले  तीन  वर्षों

 में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राज्यवार  इसकी  कुल  कितनी  मात्रा  का  निर्यात

 किया  गया  और

 प्रत्येक  राण्य  द्वारा  अर्जित  राजस्व  का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यातित  मेंगनीज

 अयस्क  की  राज्यवार  उद्गम  के  अनुसार  मात्रा  और  निर्यातों  में  प्रत्येक

 राज्य  द्वारा  अर्जित  अनुमानित  राजस्व  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 लाख  टन  में  तथा  मूल्य  करोड़

 राण्य  2003-04  2004-05  2005-06

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 कर्नाटक  1.58  25.19  1.47  24.69  1.13  24.15

 मध्य  प्रदेश  0.19  5.48  -  -  -  --

 आन्ध्र  प्रदेश  1.12  23.51  0.97  24.98  0.44  9.66

 झारखंड  0.29  4.37  0.61  10.41  0.18

 उड़ीसा  0.04  1.15  0.28  7.60  0.60  11.42

 कुल  3-22  59.70  3.33  67.68  2.35  47.67

 एमएमटीसी
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 जैव-उत्पादों  का  निर्यात

 2944.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 श्री  अन्द्रभान  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य  और  ख्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  ऐसे  जैब  उत्पादों  के  नमूनों  जो  निर्यात

 किए  जा  रहे  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  जिन्हें

 विदेशी  प्रयोगशालाओं  द्वारा  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  है  जबकि  इन

 उत्पादों  को  भारतीय  मानदंडों  के  अनुरूप  पाया  गया  है  जैसा  कि  दिनांक

 22  2007  के  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  जैब-उत्पादों

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  ऐसी  प्रयोगशालाओं  की  देशवार  संख्या  कितनी

 है  जिनमें  इन  नमूनों  को  अस्वीकृत  पाया  गया

 इससे  देश  की  छवि  धूमिल  हुई  और

 (2)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की

 गई

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  मैसर्स  राजेना

 गुजरात  द्वारा  निर्यातित  और  सकल  इंटरनेशनल  द्वारा  प्रमाणित

 जैविका  तिल  बीजों  में  डीटीटी  के  अवशिष्ट  की  मौजूदगी  के  बारे

 में  एक  ईसी  एलर्ट  अधिसूचना  दिनांक  09.02.2007  को  कृषि  एवं  प्रसंस्कृत

 खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  को  प्राप्त  हुई

 चूंकि  सकल  के  भारतीय  कार्यालय  ने  निरीक्षण  किया  था  एपीडा

 रिपोर्ट  कौ  जांच  पड़ताल  कर  रहा

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 और  भारत  से  जैविका
 कार्बनिक

 उत्पादों  को  विश्वसनीय

 निर्यातक  के  रूप  में  भारत  की  प्रतिष्ठा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मान्यता

 प्राप्त  प्रमाणन  एजेंसियों  द्वारा  प्रमाणित  किया  जाता
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 नागरिकता  प्रदान  करना

 2945.  श्री  सुभाष  महरिया  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  अनुमानतः  कितने  पाकिस्तानी  प्रवासी

 रहते

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  इनमें  से  कितने  लोगों  को

 नागरिकता  दी  गई

 क्या  नागरिकता  देने  की  शक्ति  राज्य  सरकारों  को  प्रत्यायोजित

 कर  दी  गई

 यदि  तो  नागरिकता  देने  के  लिए  निर्धारित  शर्तों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 (25)  कया  सरकार  का  विचार  अर्हता  मानदंड  में  किफायती

 शुल्क  ढांचा  और  कलेक्टरों  को  शक्ति  के  प्रत्यायोजित  की  अवधि  में

 विस्तार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसकी  वर्तमान

 स्थिति

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  1965  और  1971  के  वर्षों  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच

 हुए  युद्धों  के  परिणामस्वरूप  विस्थापित  हुए  हिन्दू  अल्पसंख्यक  समुदाय

 के  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  का  पंजीकरण  करके  उन्हें  भारतीय  नागरिकता

 मंजूर  करने  की  28.2.2004  से  27.2.2007  तक  राजस्थान  और

 गुजरात  राज्य  सरकारों  को  प्रत्यायोजित  की  गई  नागरिकता  मंजूर
 करने  की  नागरिकता  1955  और  इसके  तहत  बनाए

 गए  नियमों  में  निर्धारित  की  गई

 राजस्थान  में  रह  रहे  पाकिस्तानी  प्रवासियों  की  संख्या  के  संबंध

 में  इस  मंत्रालय  में  कोई  विशिष्ट  सूचना  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध

 सूचना  के  राजस्थान  राज्य  सरकार  ने  प्रत्यायोजित  शक्तियों  के

 तहत  28.2.2004  से  28.2.2006  तक  12,017  व्यक्तियों  को  भारतीय

 नागरिकता  मंजूर  की  मंजूर  की  गई  भारतीय  नागरिकता  के  राज्य-वार

 ब्यौरे  के  संबंध  में  केन्रीय  आधार  पर  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 पात्रता  फीस  के  ढांचे  में  संशोधन  करने  और  गुजरात
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 और  राजस्थान  राज्य  सरकारों  को  शक्तियों  के  प्रत्यायोजित  की  अवधि

 बढ़ाए  जाने  के  संबंध  में  कोई  सरकार  के  विश्वाराधीन  नहीं

 ग्रामीण  उद्योगों  द्वारा  निर्यात

 2946.  श्री  कीर्ति  वर्धन  सिंह  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकवाड़  :

 श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 क्या  कूषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  और  चालू
 वर्ष  में  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योगों  के  उत्पाद  का  राण्यवार  और  संघ

 राज्य  क्षेत्रवार  कितने  मूल्य  और  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया

 क्या  उपर्युक्त  अबधि  के  दौरान  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योगों

 के  उत्पादों  के  निर्यात  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  ग्रामीण  उद्योगों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के

 क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  की  समीक्षाधीन  निर्यातोन्मुखी

 इकाइयों  द्वारा  निर्यातित  उत्पादों  में  विविध  प्रकार  की  वस्तुएं  शामिल

 फैन्सी  फाइबर  फल  तथा

 सब्जी  एम्बोरायडरी  चर्म  सुगंधित  हस्तनिर्मित

 कागज  उत्पाद  अतः  निर्यातित  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  उत्पादों

 के  आंकड़ों  का  अनुरक्षण  मात्रा  के  रूप  में  न  रखकर  केवल  निर्यातित

 उत्पादों  के  मूल्य  के  रूप  में  ही  किया  जाता  वर्ष  2003-04,  2004-05

 तथा  2005-06  के  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  उत्पादों  के  मूल्य  का

 राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 वर्ष  2005-06  के  दौरान  निर्यातित  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग

 उत्पादों  का  मूल्य  वर्ष  2004-05  के  उत्पादों  की  अपेक्षा  अधिक

 वर्ष  2003-04  की  तुलना  में  वर्ष  2004-05  के  दौरान

 निर्यातित  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  उत्पादों  के  मूल्य  में  आंशिक  गिरावट
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 उपर्युक्त  तथा  अनुबंध  में  दर्शाएं  गए  निर्यातित  खादी  एबं

 ग्राम  उद्योग  उत्पादों  के  मूल्य  संबंधी  आंकड़े  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग

 इकाइयों  द्वारा  खादी  एवं  ग्राम  आयोग  को  दी  गई  ठस  जानकारी  पर

 आधारित  है  जो  उन्होंने  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  खादी  एवं  ग्राम

 उद्योग  आयोग  द्वारा  प्रदत्त  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  दावे  प्रस्तुत

 करते  समय  दी  बडी  संख्या  में  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग

 इकाइयां  मर्चेन्ट  निर्यातकों  के  माध्यम  से  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  उत्पादों

 का  निर्यात  कर  रही  हैं  और  उनके  द्वारा  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग

 को  इन  निर्यातों  के  मूल्य  की  जानकारी  नहीं  दी  जाती  निर्यातित

 खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  उत्पादों  का  वास्तविक  मूल्य  अधिक  होता

 2006  के  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  उत्पादों

 के  निर्यात  को  सरल  बनाने  के  उद्देश्य  साकार  एवं  उद्योग

 वाणिज्य  विभाग  ने  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  को

 सम्बत्‌  निर्यात  संवर्धन  परिषद  पी  का  दर्जा  प्रदान  करने  वाले

 सक्षम  प्राधिकरण  का  अनुमोदन  प्रेषित  किया  और  भारतीय  निर्यात  संगठन

 परिसंघ  आई  ई  जैसे  अम्ब्रेला  ई  पी  सी  की  संरचना  के

 आधार  पर  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  को  सहायता  देने  का  निर्णय

 किया  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  को  ई  पी  सी  का  दर्जा  प्रदान

 करके  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  भाग  लेने  और  क्रेता  मिलनों  एस

 आदि  के  आयोजन  के  लिए  इसके  प्रस्तावों  को  विपणन  विकास  सहायता

 डी  ए)/विपणन  पहुंच  पहल  ए  के  दिशानिर्देशों  के

 अंतर्गत  यथा  स्वीकार्यता  अनुसार  अनुमोदन  प्रदान  किया  जाएगा

 परंतु  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  को  किसी  प्रकार  का  नियमित

 एम  डी  ए  अनुदान  प्रदान  नहीं  किया  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग

 आयोग  को  सम्वत्‌  ई  पी  सी  का  दर्जा  प्रदान  करने  के  उद्देश्यों  में

 ये  शामिल  हैं-विदेशों  में  उच्च  कोटि  के  उत्पादों  के  रूप  में  खादी

 एवं  ग्राम  उद्योग  उत्पादों  की  छवि  को  संभावित  क्रेताओं  तथा

 आपूर्तिकर्त्ताओं  के  बीच  तालमेल  बढ़ाने  हेतु  भारत  तथा  विदेशों  में

 बी  एस  एम  आयोजित  उत्पादों  की  वास्तचिकता  को  सुनिश्चित

 करना  और  निर्यातोन्मुखी  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  उत्पादों  के  लिए  गुणवत्ता

 मूलक  मानक  निर्धारित

 खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  ने  विभिन्‍न  कार्यकलापों  के  संदर्भ

 में  संबद्ध  व्यवस्था  स्थापित  करने  और  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले/प्रदर्शनियों

 में  भाग  लेने  तथा  2007-08  के  दौरान  क्रेता-विक्रेता  मिलन  आदि  के

 आयोजन  के  लिए  एक  कार्य  योजना  तैयार  करने  हेतु  एफ  आई  ई  ओ

 के  साथ  संपर्क  स्थापित  किया  के  वी  आई  सी  -  ई  पी  सी
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 के  पूर्णरूपेण  कार्यकरण  के  वी  आई  सी  निर्यातोन्मुखी  उत्पादन  निर्यात  का  अनुश्रवण  करने  तथा  निर्यात  संबंधी  आंकड़ों  का  संग्रहण

 के  वी  आई  इकाइयों  को  प्रोत्साहित  करने  के  बेहतर  ढुंग  करने  की  स्थिति  में

 विवरण

 वर्ष  2003-04,  2004-05  एवं  2005-06  के  दौरान  के  वी  आई  उत्पादों  के  मूल्य  का

 राण्य/संघ  राण्य  क्षेत्रवार  विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  2003-04  2004-05  2005-06

 1.  आंध्र  प्रदेश  न  48.10  43.00

 2:  छत्तीसगढ़
 न

 5.60
 न

 3.  दिल्ली
 -  15.51  -

 4.  गुजरात  न
 0.0

 न

 5.  हरियाणा
 -  -  28.23

 6.  हिमाचल  प्रदेश  -  20.00  -

 7.  कर्नाटक  74.43  78.91

 8  केरल  1.90
 न  31.00

 9  मध्य  प्रदेश  न  न  81.65

 10.  महाराष्ट्र  1136.00  1365.99  1531.24

 11  मिजोरम  गा  8.63  न

 12  पांडिचेरी
 न  63-47  38.71

 13  पंजाब
 न  29.71  म्णा

 14  राजस्थान  3990.00  2058.54  2132.59

 15.  तमिलनाडु  25.00  21.25  39.18

 16.  उत्तर  प्रदेश  -  68.00  28.10

 17.  पश्चिम  बंगाल  न
 20.42  0.42

 18.  दादर  एवं  नागर  हवेली  न
 108.00

 -

 जोड  5152.90  3907.72  4040.74
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 2947.  श्री  सुभाष  सुरेशचन्द्र  देशमुख  :

 श्री  नारायण  चन्द्र  लरकटकी  :

 श्री  थाबरचन्द  गेहलोत  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उठन  स्थानों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  पर  पिछले  तीन  वर्षों

 में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  खनिज  भंडारों  का  पता  चला

 उन  राज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  पर  उक्त  अवधि  के  दौरान

 क्षेत्रवार  सर्वेक्षण  अमुज्ञप्तियां  दी  गई  हैं/पूरी  की

 ऐसे  सर्वेक्षण  के  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 उन  स्थानों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  पर  उक्त  अवधि  के

 दौरान  खनन  कार्य  प्रारंभ  किया  गया

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  भूबैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 एस  द्वारा  पता  लगाए  गए  खनिज  संसाधनों  की  सूचना  के

 साथ-साथ  उन  स्थानों  के  नाम  जहां  राज्यों  के  भूविज्ञान  एवं  खनन

 केन्द्र  और  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  का

 भारतीय  खान  ब्यूरो  बी  ने  खनिज  भण्डारों  का  पता  लगाया

 नीचे  दिए  गए  हैं  :

 2003-04  के  भूविज्ञान  एवं  खनन

 केंद्र  और  राज्य  सरकार  के

 खनिज  स्थानों  के  नाम

 त  2  3

 1...  तांबा  गूजरों  की  भांगल  का  जिला

 2...  फेल्ड्सपर  गुद्डर  अभ्रक  जिला  आंध्र

 प्रदेश  ।

 3...  स्वर्ण  हीराबुद्दनी  और  उती  स्वर्ण

 जिला

 1.

 29  1927

 ग्रेफाइट

 इल्मेनाइट  और

 रूटाइल

 लौह  अयस्क

 चूना  पत्थर

 मैंगनगीज  अयस्क

 ओकर

 पाइरोफिल्लाइट

 क्वार्टज

 जिला

 आंध्र  कर्नाटक

 और  केरल  के

 बैलाडीला  निक्षेप  5,  जिला

 सिंधुदुर्ग

 महाराष्ट्र  ।

 जिला  उत्तर

 जिला  मध्य

 जिला

 गोथरा  ढोंकली-वाली  जिला

 रैल  जिला

 जिला

 चिकला  बालाघाट  जिला

 मध्य

 जिला  आंध्र

 जिला

 आंध्र

 2003-04

 कोयला  और

 लिग्नाइट

 चूना  पत्थर

 पश्चिम

 मध्य  आंध्र

 राजस्थान  और  तमिलनाडु

 लार्केट  तथा  जालापेट  जैयंतिया

 हिलल्‍्स

 2004-05  के  धू-विज्ञान  और  खनन

 केद्र  और  राण्य  सरकार  के

 मैंगनीज  अयस्क  बालाघाट  तथा  तिरोडी  जिला

 मध्य  प्रदेश  गुमगांव

 जिला  महाराष्ट्र
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 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 क्वार्टज

 क्यार्टजाइट

 ओकर

 सिल्लिमेनाइट

 सिलिका  सेन्ड

 बॉक्साइट

 हट्टी  और  रायचुर

 कर्नाटक

 जिला  राजस्थान

 जिला  मानिकेरे  तथा

 कर्नाटक

 जिला

 राजस्थान

 किरंदालेम  जिला  केरल

 जिला

 मध्य  प्रदेश

 जिला  देवास

 और  छिंदवाड़ा  मध्य  प्रदेश

 रामनुरा  और

 जिला  जिला

 मध्य  जिला

 जिला

 जिला

 जिला  जिला

 जिला

 जिला  पश्चिम

 बंगाल

 राजस्थान

 जिला  राजस्थान

 जिला  महाराष्ट्र

 जिला  राजस्थान

 कादम्पत  क्षेत्र  जिला

 जिला  छत्तीसगढ़

 2

 चुने

 bad

 ५०

 जा

 फ्

 9.

 लौह  अयस्क  जिला  आंध्र

 खन्दाधार  जिला

 बेलाडिला  भण्डार  14,  जिला

 छत्तीसगढ़

 2004-05  एस

 कोयला  और  लिग्नाइट  पश्चिम

 स्वर्ण  अयस्क

 चूना  पत्थर

 मैंगगीज  अयस्क

 लौह  अयस्क

 मध्य  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 भूकिया  भूकिया  भूकिया

 भूकिया  तिमारन

 माता  तिमारन  माता

 जिला

 पारासी  जिला  पहाडिया

 पश्चिम  झारखंड

 क्लेयीकोड  जिला

 केरल

 लुमसोतोह  और  जैंयतिया

 हिल्स  मेघालय

 पश्चेरी-लासर्दा  जिला  कंडुझर

 उड़ीसा

 जिला  उड़ीसा

 2005-06  के  भूविज्ञान  एवं  खनन

 केंद्र  और  राज्य  सरकार  के

 बाक्साइट

 स्वर्ण  अयस्क

 जिला  जिला

 जिला

 छत्तीसगढ़

 जिला  झारखंड

 दोना  जिला  आंध्र

 उती  और  हीरा  जिला

 कर्नाटक



 10.

 11.

 12.

 ग्लास  सैण्ड

 क्यार्टजाइट

 सीसा-जस्ता

 मैंगगीज  अयस्क

 चूना  पत्थर

 लौह  अयस्क

 जिप्सम

 सिल्लीमेनाइट

 क्वार्टज

 क्वार्टज  और

 29  1927

 3

 जिला  राजस्थान

 जिला  असम

 जिला  राजस्थान

 जिला  बालाघाट

 जिला  मध्य  प्रदेश

 सानू  खान  -1,  जिला

 जिला

 जिला  जिला

 जम्मू  और

 जिला  जिला

 जिला

 जिला  जिला

 राजस्थान

 जिला

 जिला  छत्तीसगढ़

 जिला  जम्मू  और

 कश्मीर
 *

 जिला  महाराष्ट्र

 जिला  पश्चिम  बंगाल

 रोण्जराम  जिला

 राजस्थान

 2005-06  एस

 कोयला  और  लिग्नाइट  पश्चिम

 तांबा

 स्वर्ण  अयस्क

 मध्य  आंध्र

 राजस्थान  और  तमिलनाडु

 धानी  जिला  राजस्थान

 पारसी  जिला  पहाडिया

 पश्चिम  अग्जनहल्ली

 ईस्ट  जिला  कर्नाटक

 लिखित  उत्तर  118

 त  2  3

 4  ग्रेफाइट  सिवागंगा  जिला

 तमिलनाडु

 5...  चूना  पत्थर  पट्टी  और  तमिलनाडु

 6.  प्लेटिनम  समूह  हनुमालापुरा  जिला

 की  धातुएं  कर्नाटक

 7.  हीरा  जिला  आंध्र  प्रदेश

 से  आई  बी  एम  द्वारा  प्रदान  की  गई  सूचना  के

 मार्च  2004  से  अब  तक  आंध्र  प्रदेश  (5976  वर्ग  कर्नाटक

 (8406  वर्ग  राजस्थान  (10871  वर्ग  छत्तीसगढ़

 (12300  वर्ग  मध्य  प्रदेश  (16617  वर्ग  उड़ीसा

 (36611  वर्ग  उत्तर  प्रदेश  (773  वर्ग  गुजरात

 (9577  वर्ग  और  केरल  (834  वर्ग  में  लगभग  कुल

 108923  वर्ग  क्षेत्र  को  कवर  करते  हुए  69  टौही  परमिट  प्रदान

 किए  गए  ये  टोही  परमिट  अब  भी  सक्रिय  हैं  और  इसलिए  इन

 क्षेत्रों  में  खनन  कार्य  आरंभ  नहीं  हुआ

 केन्द्रीय  शैक्षिक  संस्थाएं

 2948.  श्री  सुग्रीथ  सिंह  :

 श्री  वीरेद्र  कुमार  :

 श्री  राष  :

 श्री  किसनभाई  पटैल  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  सुगावनम  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विधान  द्वारा  कितने  राज्य/केन्द्रीय

 मानित  विश्वविद्यालयों  और  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्थाओं  की  स्थापना

 की  गई

 दसवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  जनसंख्या  के  10  प्रतिशत

 नामांकन  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  अभी  तक  कितनी  सफलता  मिली
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 बर्ष  2006-07  के  दौरान  ऐसे  विश्वविद्यालय/संस्थाओं  को

 सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  शुल्क  ढांचे  को  और  अधिक  तर्कसंगत  बनाने  और

 विश्वविद्यालयों  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  उनकी  भूमि  को  वित्त

 के  एक  स्रोत  के  रूप  में  ठपयोग  करने  की  अनुमति  देमे  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  स्तर  के  विद्यालय

 विनियामक  उच्च  शिक्षा  के  स्वायत्त  विनियामक  प्राधिकरण

 की  स्थापना  करके  और  पहली  कक्षा  से  अंग्रेजी  विषय  की  पढ़ाई

 शुरू  शिक्षा  व्यवस्था  संबंधी  नीति  में  परिवर्तन  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 संगत  आयु  वर्ग  (18-23  में  उच्चतर  शिक्षा  में

 अनुमानित  सकल  नामांकन  दर  9.  प्रतिशत  यह  अनुपात  उच्चतर

 शिक्षा  की  मुक्त  तथा  दूरस्थ  शिक्षा  प्रणाली  में  नामांकन  सहित  10  प्रतिशत

 के  करीब  आकलित  किया  गया

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 1956  की  धारा  तथा  के  अधीन  पात्र

 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने

 2388.41  करोड़  प्रदान  किए

 और  शिक्षण  शुल्क  ढांचा  प्रत्येक  संस्था  द्वारा  निर्धारित

 किया  जाता  उच्चतर  शिक्षा  के  वित्तपोषण  पर  केन्द्रीय  शिक्षा

 सलाहकार  बोर्ड  की  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  राजस्थ  की

 प्रतिशतता  के  आधार  पर  छात्र  शिक्षण  शुल्क  की  उच्यतम  वांछित  सीमा

 20  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 जिसमें  विश्वविद्यालयों  को  भूमि  संसाधनों  का  दुरुपयोग  करने  की  अनुमति

 दी

 प्रश्न  नहीं

 20  2007  लिखित  उतर  120

 विकरण

 उच्चतर  शिक्षा  संस्थाओं  की  संख्या  निम्नलिखित

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  20

 सम  विश्वविद्यालय  समझी  जाने  वाली  संस्थाएं  109

 संसद  अधिनियमों  के  अनुसार  राष्ट्रीय  महत्व  13

 की  संस्थाएं

 राज्य  विश्वविद्यालय  229

 राज्य  विधान  द्वारा  स्थापित  और  राष्ट्रीय  महत्व  05

 की  संस्था  के  रूप  में  घोधित  संस्थाएं

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  जिन  पर  अधिनियम  04

 अभी  लागू  किए  जाने  हैं

 कुल  380

 वस्त्र  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण

 29%.  श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :

 श्री  सुभाष  सुरेशचन्द्र  देशमुख  :

 क्या  जस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वस्ध्न  क्षेत्र  में  प्रशक्षाण  की  आवश्यकता  और  विद्यमान

 वस्त्र  उद्योगों  द्वारा  दिए  जा  रहे  प्रशिक्षण  के  बीच  मूल्य  और  कोर्स

 दोनों  के  ही  संदर्भ  में  कोई  बड़ा  फासला

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  फासले  को  पाटने  के  लिए

 क्या  उपाय  किए  गए

 उन  स्थानों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  पर  पिछले  तीन  वर्षों

 में  प्रत्येक  बर्ष  के  दौरान  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  नेशनल

 इंस्टिटयूट  ऑफ  फैशन  टेक्नॉलाजी  के  केन्द्र  खोले  गए  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  केंद्रों  के  कार्यररण  और

 अनुरक्षण  के  लिए  केन्द्रवार  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 जस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
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 सरकार  ने  देश  में  वस्त्र  क्षेत्र  में  शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  के

 लिए  उपलब्ध  मौजूदा  अवसंरचना  के  अध्ययन  के  लिए  समिति  गठित

 की  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  औद्योगिक  प्रशिक्षण  का

 कार्य  कर  रही  सरकारी  और  निजी  क्षेत्र  की  सभी  प्रशिक्षण  संस्थाओं

 की  वृद्धि  और  उनकी  मौजूदा  अवसंरचना  का  आधुनिकीकरण  करके

 उनका  पुनर्निर्माण  और  पुनः  अभिमुखीकरण  किया  सार्वजनिक  निजी

 भागीदारी  मॉडल  पर  विभिन्‍न  शेयरधारकों  के  सहयोग  से

 अतिरिक्त  सुविधाएं  सृजित  की

 और  वित्तीय  वर्ष  2004-05,  2005-06  और  2006-07

 के  दौरान  राष्ट्रीय  फैशन  प्रौद्योगिकी  ने  उत्तर

 प्रदेश  में  एक  विस्तार  केन्द्र  यह  केन्द्र  वित्तीय  वर्ष  2007-08

 में  कार्य  करना  शुरू  करेगा  और  इसके  लिए  2.00  करोड़  की

 राशि  का  प्रावधान  किया  गया

 अनुसूचित  जनजाति  सूची  में  लुहार  समुदाय

 2950.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  जनजातीय  कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  और  झारखंड  में  लुहार  समुदाय  को  1950  से

 आज  तक  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  हिन्दी  में  लुहार  और  अंग्रेजी

 में  लोहारा  के  रूप  में  अधिसूचित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  भारतीय  पिछड़ा  वर्ग  1955  और

 बिहार  और  झारखंड  पिछड़ा  बर्ग  आयोग  की  1975  की  द्वितीय  रिपोर्ट

 में  तथा  बिहार  लोक  सेवा  आयोग  की  सूचना  बुलेटिन  संख्या  1984

 में  सभी  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  की  अनुसूचित  जनजातियों  की

 अधिसूचित  सूची  मैं  अभिलेख  श्षाक्ष्यों  में  अंग्रेजी  में लिखे  गए

 शब्द  को  हिन्दी  में  शब्द  के  रूप  में  दर्शाया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्‍या

 कार्रवाई  की  गई

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  से

 प्रथम  पिछड़ा  वर्ग  1955  की  संस्तुति  के  आधार

 पर  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  आदेश

 1956  द्वारा  समुदाय  को  बिहार  की  अनुसूचित  जनजाति  सूची

 में  शामिल  किया  गया  बिहार  की  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची
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 की  मद  20  पर  अथवा  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 दोनों  में  उल्लिखित

 अंग्रेजी  रूपांतरण  में  उल्लिखित  नाम  का  अनुवाद

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आदेश

 1976  के  हिन्दी  अनुवाद  में  गलती  से  के  रूप  में  अनुवाद
 हो  गया  इसे  संविधान  आदेश

 2006  (2006  की  48  दिनांक  13.12.2006  द्वारा  संशोधित

 किया  गया

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्य  का  दर्जा  देना

 2951.  श्री  मोहन  सिंह  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  संघ  राण्थ  क्षेत्रों  के  लोगों  से  वहां  पर

 विधान  सभाओं  के  गठन  की  कोई  मांग  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  कतिपय  संघ  राष्थ  क्षेत्रों  को  पूर्ण  राज्य

 का  दर्जा  देने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  ऐसे  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  पूर्ण  राण्य  का  दर्जा

 कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना

 (2)  क्या  केन्द्र  सकार  आवास  और  पुलिस  प्रशासन  को  दिल्‍ली

 राज्य  सरकार  को  सौंपने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 विभिन  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में विधान  सभा  के  गठन  के

 गैर-सरकारी  सदस्य  विधेयकों  विभिन्न  मंचों  से समय-समय  पर

 मांगे  प्राप्त  हुई

 जी

 प्रश्न  पैदा  नहीं

 जी

 प्रश्न  पैदा  नहीं
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 नेशनल  जूट  मैन्युफैक्चर्स  कॉरपोरेशन  में

 2952.  श्री  अजय  चक्रकर्ती  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  जूट  मैन्युफैक्चर्स  फॉरपोरेशन  के  स्वामित्व  वाली

 जूट  मिलों  में  कामगारों  द्वारा  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  मिलों  में

 मिलवार  और  राज्यवार  कुल  कितने  कामगौर

 इन  मिलों  के  कामगारों  को  कुल  कितनी  धनराशि  अदा

 की  गई  है/की  जानी

 क्या  सरकार  ने  इन  कामगारों  के  लिए  कोई  पुनर्वास  योजनाएं
 तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  एनजेएमसी  की  पटसन  मिलों  में  अधिकतर

 कामगारों  ने  बीआरएस  का  विकल्प  लिया  ब्यौरा  निम्नलिखितानुसार

 मिल  नामावली  में  वीआरएस  का

 कामगारों  की  विकल्प  लेने

 संख्या  वाले  कामगारों

 की  संख्या

 नेशनल  6319  6211

 किनीसन  3565  3489

 खरदाह  खब्व  1936

 एलेक्जेंडा  1651  1649

 यूनियन  1299  1283

 आरबीएचएम  _ 1182  1152

 कुल  16750  15720
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 वीआरएस  के  तहत  कामगारों  को  अंतिम  बकायों  के  भुगतान

 के  लिए  एनजेएमसी  के  लिए  बस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  302  करोड़

 रुपए  की  राशि  स्वीकृत  की  गई

 से  वीआरएस  के  तहत  सेवानिवृत्त  कामगारों  को वीआरएस

 के  अंतर्गत  किए  प्रावधान  के  अनुसार  विभिन्‍न  पुनर्वासन  योजनाओं

 के  तहत  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजा  जा  रहा

 विदेशी  कंपनियों  द्वारा  उद्योगों  की  स्थापना

 2953.  श्री  चंद्रकांत

 श्रीमती  किरण  माहेश्वरी  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  देश  में  विशेषकर  महाराष्ट्र  में  उद्योगों  की  स्थापना

 के  लिए  किसी  विदेशी  कंपनी  ने  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उक्त  विदेशी  कंपनी  द्वारा  कुछ  विशेष  क्षेत्रों  में  उद्योगों

 की  स्थापना  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  कंपनियों

 के  क्‍या  नाम  हैं  एवं  तत्संबंधी  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  क्‍या  निबंधन

 और  शर्तें  विनिर्दिष्ट  की  गई  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  और  ठल्योग  मंत्री  कमल  :  से

 सरकार  ने  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  संबंधी  एक  ठदार  तथा

 निवेशक  अनुकूल  नीति  की  शुरुआत  की  है  जिसके  अन्तर्गत  अधिकांश

 क्षेत्रों/कार्यकलापों  में  मार्ग  के  तहत  100  प्रतिशत  तक  एफडीआई

 की  अनुमति  उदारीकृत  आर्थिक  माहौल  के  अंतर्गत  निवेशकों  के

 निवेश  संबंधी  निर्णय  तकनीकी  आर्थिक  तथा  वाणिज्यिक  समझ  पर

 आधारित  होते  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  बारे

 में  सरकार  द्वारा  कोई  केन्द्रीयकृत  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 कस्तूरणा  गांधी  बालिका  विद्यालय  के  अंतर्गत

 गैर-सरकारी  संगठनों  का  चयन

 2954.  श्री  कैलाश  बैठा  :  क्‍या  मानव  संसाथन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  जिला  कस्तूरबा  गांधी  बालिका  विद्यालयों

 को  चलाने  के  लिए  गैर-सरकारी  संगठनों  के  चयन  में

 पारदर्शिता  बरत  रहे  और

 यदि  तो  इसकी  निगरानी  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या

 मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  और  कस्तूरबा  गांधी  बालिका

 विद्यालय  योजना  कस्तूरबा  गांधी  बालिका  विद्यालयों  के  प्रबंधन  में

 गैर-सरकारी  जिनमें  लाभ  न  कमाने  वाले  संगठन  शामिल

 की  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करती

 राण्य  सरकारों  द्वारा  यह  योजना  सर्व  शिक्षा  अभियान  राज्य  कार्यान्वयन

 सोसायटी  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जा  रही

 अल्पसंख्यकों  पर  हमले

 2955.  श्री  मित्रसैन  यादव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश  में  अल्पसंख्य

 समुदायों  विशेषकर  ईसाई  मिशनरियों  पर  राज्य-वार  हमलों  के  कितने

 मामले

 क्या  सरकार  ने  इन  हमलों  से  हुई  वित्तीय  क्षति  का  कोई

 आकलन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 29  1927  लिखित  उतर  126

 देश  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 ट्वारा  क्या  कार्वाई  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  के  अनुसार

 और  राज्य  के  विषय  होने  के  यह  सूचना

 सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती  इस  मंत्रालय

 में  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  ईसाईयों

 से  संबंधित  घटनाओं  सहित  समस्त  सांप्रदायिक  घटनाओं  की  संख्या  का

 राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 केन्द्र  सरकार  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  ठचित  कार्रवाई

 करने  हेतु  समर्थ  बनाने  के  लिए  सूचना  का  आदान-प्रदान  करती  है

 और  चेतावनी  संदेश/सलाह  भी  भेजती  सांप्रदायिक  सदभाव  को

 बढ़ावा  देने  हेतु  विस्तृत  दिशानिर्देश  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को

 1997  में  जारी  किए  गए  विशिष्ट  अनुरोधों  के  आधार

 पर  उन्हें  केन्द्रीय  अर्ध  सैनिक  बल  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  और

 एक  विशेष  बल  अर्थात्‌  त्वरित  कार्रवाई  बल  को  विशेष  रूप  से

 सांप्रदायिक  तनावों  से  निपटने  के  लिए  तैनात  किया  गया  पुलिस

 ढांचे  में  सुधार  करने  के  लिए  उन्हें  सहायता  भी  प्रदान  की  जा  रही

 सांप्रदायिक  हिंसा  के  मुद्दे  क ेसभी  पहलुओं  के  समाधान  के  लिए

 केन्द्र  सरकार  ने  भी  राज्य  सभा  में  हिंसा  नियंत्रण

 और  पीड़ितों  का  2005'  शीर्षक  से  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  किया

 विवरण

 विगत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  2004,  2005  और  2006  के  दौरान  देश  में  ईसाईयों  से  संबंधित  मटनाओं  सहित

 समस्त  सांप्रदायिक  घटनाओं  की  सख्या

 राज्य

 2004

 1  2

 अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  न

 आंध्र  प्रदेश  1

 घटनाओं  की  संख्या

 2005  2006

 3  4
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 ।  2  3  4

 अरुणाचल  प्रदेश  न  -  --

 असम
 -  2  ।

 बिहार
 न  त  -

 चंडीगढ़  -  -  -

 छत्तीसगढ़  1  5  2

 दिल्ली
 -  -  -

 दादरा  और  नागर  हवेली
 -  -  -

 दमन  और  दीव  -  -  -

 गोवा  -  2  त

 गुजरात  त  1  4

 हरियाणा  ।  -  -

 हिमाचल  प्रदेश  -  -  -

 जम्मू  और  कश्मीर  -  -  कि

 झारखंड  1  त  1

 कर्नाटक  3  3  8

 केरल  5  12  4

 लक्षद्वीप
 -  --  -

 मध्य  प्रदेश  5  7  5

 महाराष्ट्र  गा  त  7

 मणिपुर
 न  -  -

 मेघालय  न  -  -

 मिजोरम  -  -  -



 2956.  टोकचोम  मैन्या  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पड़ोसी  देशों  विशेषकर  म्यांमार  से  अवैध  प्रवासी  देश

 में  घुसपैठ  कर  रहे

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  आप्रवासन  को  रोकने  के  लिए

 क्या  अद्यतन  उपाय  किए  गए

 बांग्लादेश  की  सीमा  पर  बाड़  लगाने  में  हुई  प्रगति  का

 राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  भारत-म्यांमार  सीमा  पर  बाड़  लगाना  आरंभ  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 इक करीओ्रीी))िइओओशिपओििशािणलयनओ

 उडीसा  5  6  3

 पांडिचेरी  -  -  3

 पंजाब  -  2

 राजस्थान  ।  9  ।

 सिक्किम  1  न  1

 तमिलनाडु  2  3  त

 त्रिपुरा  त  का  1

 उत्तर  प्रदेश  -  -  त

 उत्तरांचल
 -  -  ।

 पश्चिम  बंगाल  न  _  त

 कुल  ~  56  50

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  जी

 अवैध  प्रवासी
 अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  पार  से  घुसपैठ  के  प्रयास  के  कुछ  दृष्टान्त

 सूचित  किए  गए  चूंकि  ये  गतिविधियां  गुप-चुप  की  जाती

 इसलिए  अवैध  आप्रवासन  के  वास्तविक  आंकड़े  निर्धारित  नहीं  किए

 जा

 पड़ौसी  देशों  के  साथ  भारतीय  सीमा  की  सीमा  रक्षक  बलों

 द्वारा  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  रक्षा  की  जाती  है  जो  प्रेक्षण  नियमित

 गश्त  और  सेना  के  साथ  संयुक्त  गश्त  के  जरिए  सीमाओं  पर  निरन्तर

 निगरानी  रखते  अवैध  आप्रवासन  की  रोकथाम  के  लिए  अपनाए

 गए  अन्य  उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  बाड़  का

 तीव्र  प्रकाश  तथा  रक्षात्मक  बंद  की  विशेष  अभियान

 का  संबंधित  सीमा  रक्षक  बल  के  आसूचना  सेटअप  का  उन्नयन

 नाइट  विजन  डिवाइसेस  का  इस्तेमाल  तथा  गश्त/धात-दयूटी  हेतु

 नफरी  में  वृद्धि

 भारत-बांग्लादेश  सीमा  पर  आज  तक  2477.59  पर

 बाड़  लगाने  का  कार्य  पूरा  हो  चुका  बाड़  के  राज्यवार  आंकड़े
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 पश्चिम

 371.12  तथा

 और  मणिपुर  राज्य  के  मोरेंह  क्षेत्र  में  भारत-म्यांमार

 सीमा  पर  10  क्षेत्र  में  बाड़  लगाने  का  कार्य  शुरू
 करने  का  प्रस्ताव  भारत-म्यांमार  सीमा  पर  बाड़  लगाने  का

 कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  बाड़  लगाने  के  लिए  प्रस्तावित

 क्षेत्र  में  म्यांमार  के साथ  सीमा  का  अभी  उपयुक्त  रूप  से  सीमांकन

 किया  जाना

 बिजली  और  पानी  के  बकाया  विल

 2957.  मुनव्यर  हसन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 20  2007  लिखित  उतर  132

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  परिषद  के

 कार्यक्षेत्र  मे ंस्थित  किसी  सरकारी  कार्यालय/कालोनियों/दुकानों  पर  बिजली

 और  पानी  के  बिल  बकाया

 यदि  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  एनडीएमसी  द्वारा  इस  बकाए  की

 बसूली  के  लिए  क्या  कार्रवाई  की  गई  तथा  आज  की  तिथि  के  अनुसार

 शीर्ष-बार  कुल  कितनी  धनराशि  वसूली

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 जी  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नई  दिल्ली  नगरपालिका

 परिषद  के  क्षेत्राधिकार  में  स्थित  सरकारी  सरकारी  कालोनियों

 और  दुकानों  तथा  अन्य  प्रतिष्ठनों  पर  बिजली  और  पानी  के  बकाया

 बिलों  की  उत्तरोत्तर  धनराशि  निम्न  प्रकार

 श्रेणियां  2004  के  अंत  2005  के  अंत  2006  के  अंत

 तक  बकाया  धनराशि  में  बकाया  धनराशि  में  बकाया  धनराशि

 सरकारी  कार्यालय  59.92  50.75  50.53

 सरकारी  कालोनियां  2.64  2.71  3.06

 निजी  एवं  37.46  42.74  48.27

 कुल  100.02  96.20  101.86

 नई  दिल्ली  नगरपालिका  परिषद  ने  बकाया  धनराशि  की

 वसूली  के  उद्देश्य  से  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  2010  बिजली/पानी

 के  कनैक्शन  काट  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नई  दिल्ली  नगरपालिका

 चरिषद  द्वारा  सरकारी  सरकारी  कालोनियों  और  दुकानों  एवं
 अन्य  प्रतिष्ठनों  से  एकश्र  किए  गए  बकाया  बिजली  और  पानी  के

 बिलों  की  कुल  धनराशि  निम्न  प्रकार

 श्रेणियां  वर्ष  2004  के  दौरान  वर्ष  2005  के  दौरान  वर्ष  2006  के  दौरान

 एकत्र  की  गई  धनराशि  एकत्र  की  गई  धनराशि  एकत्र  की  गई  धनराशि

 सरकारी  कार्यालय  2-36  ३.04  0.66

 सरकारी  कालोनियां  1.07  1.78  1.70

 निजी  एवं  4.14  4.35  6-84

 कुल  7.57  9.17  9.20
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 साइबर  अपराध

 2958.  श्री  राव  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ध  के  दौरान  राज्य-वार  साइबर

 अपराध-वार  साइबर  अपराधों  के  कुल  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए
 तथा  उनकी  प्रकृति  किस  प्रकार  की

 सरकार  द्वारा  अभियुक्तों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  साइबर  अपराध  और  साइबर

 अपराधियों  से  निपटने  के  लिए  एक  व्यापक  कानून  बनाने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्था  :

 और  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  सी  आर

 द्वारा  यथा  संकलित  आंकड़ों  के  वर्ष  2003  से  2005  के  दौरान

 सूचना  प्रौद्योगिकी  2000  टी  और  भारतीय

 दंड  संहिता  पी  की  विभिन्न  धाराओं  के  तहत  दर्ज  किए

 गए  साइबर  अपराधों  से  संबंधित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र-वार  मामले  संलग्न
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 में  दिए  गए  साइबर-अपराधों  के  लिए  आई  टी  अधिनियम

 और  आई  पी  सी  के  तहत  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या

 विवरण-॥  में  दी  गई  आई  टी  अधिनियम  के  तहत  आने  वाले

 अपराधों  में  स्रोत  दस्तावेजों  में  हेर-फेर  हैकिंग

 इलैक्ट्रेनेिक  फार्म  में  अश्लील  प्रकाशन  प्रसारित  प्रमाणकर्ता

 प्राधिकारी  के  आदेशों  का  पालन  न  सूचना  का  अर्थ  निकालने

 या  उसे  रोकने  में  सरकारी  एजेंसियों  की  सहायता  न  संरक्षित

 कंप्यूटर  प्रणाली  तक  अनधिकृत  पहुंच  या  पहुंच  का  प्रयास  झूठे
 डिजिटल  हस्ताक्षर  प्रमाण  पत्र  प्रकाशित  करना  और  विश्वसनीयता/गोपनीयता

 का  उल्लंघन  करना  अपराध  आपराधिक  विश्वास

 धोखाधड़ी  और  कूटकरण/हेर-फेर  करना  आई  पी  सी  के  तहत  शामिल

 भारतीय  दंड  संहिता  के  अन्तर्गत  आने  वाले  अपराधों  में

 विश्वास  का  आपराधिक  कपट  और  जालसाजी/छेडुछाड  शामिल

 और  साहबर  अपराधों  को  आई  टी  अधिनियम  और

 आई  पी  सी  के  तहत  निपटाया  जा  सकता  सरकार  ने  संसद  में

 सूचना  प्रौद्योगिकी  2006  प्रस्तुत  किया  जिसमें  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  इलैक्ट्रानिक  वीडियो  के  माध्यम  से  यौनाचार

 के  दृश्य  प्रकाशित  गोपनीयता  भंग  करना  और  सेवा  प्रदाताओं

 ट्वारा  आंकड़ों  को  प्रकट  छद्य  रूप  जिसे  आमतौर  पर  फिशिंग

 के  रूप  में  जाना  जाता  ई-कामर्स  धोखाधड़ी  एकात्प्य  चोरी

 करना  और  संचार  सेवा  के  माध्यम  से  दंडात्मक  संदेश  भेजना  शामिल

 वर्ष  2003-2005  के  दौरान  आई  टी  अधिनियम  और  आईं  पी  सी  की  धाराओं  के  तहत  दर्ज  किए  गए  अपराधों  की  घटनाएं

 राण्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 आई  टी  अधिनियम

 2003  2004  2005

 व  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  3  8

 2.  अरुणायल  प्रदेश  0  0

 3.  असम  0  0

 दर्ज  किए  गए  मामले

 कुल  टी  अधिनियम+

 आई  पी  सी  की

 आई  पी  सी  की  धारा

 2003  2004  2005

 6  7  8  9  10  n

 218  93  66  221  101  82

 0  0  0  0  0  0

 0  0  0  0  0  1
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 4.  बिहार  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 मे  छत्तीसगढ़  0  ०  18  0  0  28  ०  0  46

 6.  गोवा  2  ०  0  0  ०  ०  2  +)  0

 7.  गुजरात  14  2  2  15  124  153  29  126  155

 8.  हरियाणा  0  0  8  0  1  त  ०  9

 9.  हिमाचल  प्रदेश  ०  0  87  0  ०  87  है  ०

 10.  जम्मू  और  कंश्मीर  ०  त  ०  0  0  0  0  त  0

 11.  झारखंड  0  0  ०  ०  ०  0  ०  0  ०

 12.  कर्नाटक  7  14  38  1  0  0  8  14  38

 13.  केरल  1  2  3  0  0  ०  त  2  3

 “4.  मध्य  प्रदेश  0  0  0  0  0  ०  ०  0  0

 15.  महाराष्ट्र  12  17  26  5  4  1  17  21  27

 16.  मणिपुर  ०0  ०0  0  0  ०0  0  0  0  ०

 17.  मेघालय  0  0  ०  0  0  ०  ०  0  ०

 18.  मिजोरम  0  0  ०  0  0  0  0  0  0)

 19.  नागालैंड  0  0  0  0  0  ०  0  0  0

 20.  उड़ीसा  1  त  6  4  0  0  5  त  6

 21.  पंजाब  2  2  7  61  4  43  63  6  50

 22:  राजस्थान  0  0  18  0  0  0  ०  ०  18

 23.  सिक्किम  0  0  ०0  0  0  0  0  0  ०0

 24.  तमिलनाडु  10  14  22  0  ३6  0  10  50  22

 25.  ज़िपुरा  ०0  0  0  0  0  0  0  ०0  0

 26.  उत्तर  प्रदेश  2  2  4  3  3  0  5  s  4
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 27.  उत्तरांचल  0  ०  0  0  0  1  0  0

 28.  पश्मि  बंगाल  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 कुल
 55  63  167  395  264  294  450  327  461

 29.  अंडमान  व  निकोबार  ट्वीपसमूह  0  0  0  16  $  0  16  5  0

 30.  चंडीगढ़  ।  त  2  0  0  0  1  ।  2

 31.  दादरा  और  नागर  हवेली  ०  0  0  0  0  0  ०  ०  ०

 32.  दमन  और  दीव  0  0  0  0  0  0  0  ०  0

 33  दिल्ली  4  4  10  0  10  8  4  14  18

 34  लक्षद्वीप  0  0  0  0  ०  0  ०  ०  0

 35.  पांडिचेरी  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 कुल  5  5  12  16  15  8  21  20  20

 कुल  60  68  179  411  279  302  471  347  481

 भारत  में  अपराध

 विवरण-॥

 वर्ष  2003-2005  के  दौरान  साइबर  अपराधों  से  संबंधित  आई  टी  अधिनियम  और

 आई  पी  सी  धाराओं  के  ठहत  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति

 राण्य/संघ  शासित  क्षेत्र  आई  टी  अधिनियम  आई  पी  सी

 2003  2004  2005  2003  2004  2005

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  ।  3  294  122  110

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0  0  0  0  0  0

 3.  असम  0  0  0  0  |  0
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 4.  बिहार  0  0  0  0  0  0

 5.  छतीसगढ़  0  0  24  0  0  51

 6.  गोवा  2  ०0  0  )  0  |

 7.  गुजरात  19  0  3  25  128  159

 8.  हरियाणा  0  0  5  1  0  त

 9.  हिमाचल  प्रदेश  0  0  0  53  ०  0

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  0  ०  0  0  0  0

 11.  झारखंड  ५]  0  )  0  0  0

 12.  कर्नाटक  7  0  3  1  0  0

 13.  केरल  0  2  0  ०0  0  ०0

 14.  मध्य  प्रदेश  0  0  ०0  0  0  0

 15.  महाराष्ट्र  14  25  50  5  3

 16.  मणिपुर  0  0  0  0  0  0

 17.  मेघालय  0  0  0  0  0  0

 18.  मिजोरम  0  0  0  ०0  ०0  0

 19.  नागालैंड  0  0  0  0  0  0

 20.  उड़ीसा  0  0  4  10  0  0

 21.  पंजाब  .  2  2  7  47  9  51

 22.  राजस्थान  ०0  0  0  0  0

 23.  सिक्किम  )  ४]  0  0  0  0

 24.  तमिलनाडु  6  16  21  ०  31  0

 25.  त्रिपुरा  0  0  0  0  0  0

 26.  उत्तर  प्रदेश  त  10  25  10  7  0
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 27.  उत्तरांचल  3  0  ०0  ०  0  0

 28.  पश्चिम  बंगाल  0  0  0  0  0  0

 कुल  55  58  178  448  300  373

 29.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  ०  ०  ०  27  8  ०

 30.  अंडीगढ़  0  0  2  0  0  0

 31.  दादरा  और  नागर  हवेली  0  0  ०  ०  0  ०

 32.  दमन  और  दीव  0  0  0  0

 33.  दिल्ली  0  2  12  ०  21  4

 34.  लक्षद्वीप  ०  0  0  0  0  0

 35.  पांडियेेरी  0  ०  0  0  ०  ०

 कुल  0  2  14  27  29  4

 कुल  55  60  192  475  329  ३77

 राष्ट्रीय  व्यापार  नीति

 2959.  श्री  रेड्डी  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारा  देश  वर्ष  2009  तक  विश्व  व्यापार  के  1.5

 प्रतिशत  तक  पहुंचने  के  लिए  विदेशी  व्यापार  के  अपने  हिस्से  को  दोगुना

 करने  के  लिए  तैयार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसकी  वर्तमान

 स्थिति  क्‍या

 क्या  सरकार  विशेष  रूप  से  आर्थिक  सुधारों  को  जारी  रखने

 के  प्रति  वचनबद्ध  है  ताकि  इसका  लाभ  समाज  के  सभी  वर्गों  तक

 पहुंचाया  जा

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 (5)  वर्ष  2004-09  की  राष्ट्रीय  व्यापार  मीति  की  वर्तमान  स्थिति

 का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  विश्व  निर्यातों

 में  भारत  का  हिस्सा  वर्ष  2000  में  0.66  प्रतिशत  से  बढ़कर  0.9

 प्रतिशत  हो  गया  वर्ष  2005-06  के  दौरान  निर्यात  कार्य  निष्पादन

 100  बिलियन  अमरीकी  डालर  से  अधिक  वर्ष  2009  के  लिए

 150  बिलियन  अमरीकी  डालर  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 और  विदेश  व्यापार  नीति  2004-09  का  एक

 लक्ष्य  आर्थिक  वृद्धि  के  एक  कारगर  उपकरण  विशेष  तौर  पर  समाज

 के  सभी  वर्गों  के  लिए  रोजगार  अवसर  सृजित  करके  कार्य  करना

 इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनेक  स्कीमें  जैसे  विशेष  कृषि

 एवं  ग्रामोद्योग  फोकस  उत्पाद  फ्रोकस  बाजार
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 ग्रामीण  और  अर्द्ध-शहरी  क्षेत्रों  के उद्गम  के  उत्पादों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  शुरू  की  गई

 (3)  वर्तमान  विदेश  व्यापार  नीति  2004-09  की  अवधि  के  लिए

 है  जिसकी  प्रति  संसदीय  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  इसे  डी  जी  एफ
 टी  की  बेवसाइट  www.dgft.gov.in  से  भी  डाऊनलोड  किया  जा  सकता

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  हेतु
 विश्व  बैंक  कौ  सहावता

 2960.  श्री  सदानन्द  गौड़ा  :  क्या  महिला  और  बाल  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कर्नाटक  सहित  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 से  विश्व  बैंक  द्वारा  सहायता  प्राप्त  समेकित  बाल  विकास  सेवाओं

 )  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  परियोजना  उदीशा

 के  संदर्भ  में  कुल  आबंटन  में  से  ही  विभिन्‍न  शीर्षों  के बीच  आबंटन

 की  अदला-बदली  हेतु  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-बार  ब्यौरा  क्‍या

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  रेनुका
 :  और  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त

 एस.-॥  उदिशा  नामक  प्रशिक्षण  घटक  जिसका  एक  भाग

 31.3.2006  को  समाप्त  हो  गई

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  कर्नाटक  सरकार  से  2006

 में  विभिन्‍न  उप-शीर्षों  के  बीच  आबंटनों  की  अदला-बदली  हेतु  कुछ

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  जिन्हें  सरकार  ने  21.3.2006  को  अनुमोदित  कर

 रूग्ण  कृषि  एवं  ग्रामौण  हकाहयां

 2961.  श्रीमती  कल्पना  रमेश  नरहिरे  :  क्‍या  कृषि  एजं  ग्रामीण

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूग्ण  कृषि  तथा  ग्रामीण  इकाइयों  की  संख्या  कितनी  है

 तथा  पिछले  तीन  बर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राज्य-वार  और  संघ

 राज्य  क्षेत्र-वार  ऐसी  कितनी  इकाइयां  बंद

 इन  इकाइयों  के  पुनरूद्धार  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय

 किए  गए
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 क्या  उक्त  उद्योगों  के  पुनरूद्धार  के  लिए  सरकार  मे  एक

 विशेष  आर्थिक  प्रकोष्ठ  का  गठन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लघु  द्ोग  मंत्री  तथा  रूषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  कुछ  ग्रामीण  उद्योग  इकाहयों/स्व-रोजगार  उद्यमों  को

 हानि  उठानी  पड़ती  है  और  वे  बंद  हो  जाते  ऐसे  उद्योगों  द्वारा  हानि

 उठने  के  कारणों  में  शामिल  ऋण  की  अपर्याप्त  आधारिक

 संरयना  पुरानी  प्रौद्योगिकी  का  उत्पादनों  की  असंगत

 उत्पादन  डिजाइनों  का  बाजार  मांग  के  अनुरूप  न  बाजार

 पहुंच  में  कठिनाइयां  उद्यमिता/प्रबन्धकीय  कुशलता  की  कमी

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरे  की  वर्तमान  वित्तीय  जिसमें

 इन  उद्योगों  के  व्यक्तिगत  अथवा  समूहों  की  इकाइयों  का  लाभ/हानि

 शामिल  का  अनुरक्षण  केन्द्रीय  तौर  पर  नहीं  किया  जाता

 ऐसी  विद्यमान  ग्रामीण  उद्योग  इकाइयां/स्व-रोजगार

 जिन्हें  बैंकों  स ेऋण  लेकर  स्थापित  किया  गया  परन्तु  जो  अब

 रूग्ण  हो  गई  भारतीय  रिजर्व  बैंक  बी  के  मार्ग-निर्देशों

 के  अनुसार  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  रूण  इकाइयों  को  उपलब्ध  पुनर्वास

 सहायता  की  पात्र  इन  उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल

 इकाई  द्वारा  नकद  हानि  उठने  के  वर्ष  से  नकद  क्रेडिट  एवं  आवधिक

 ऋण  पर  दण्ड  ब्याज  की  नकद  क्रेडिट  एवं  आवधिक  ऋण  पर

 चुकाए  न  गए  ब्याज  को  कुल  देनदारी  से  अलग  करना  तथा  पहले

 की  राशि  को  अलग  से  ब्याज-मुक्त  ऋण  के  रूप  में  माना  चुकाए
 न  गए  आवधिक  ऋण  पर  ब्याज  की  घटी  दर  लघु  इकाइयों

 के  लिए  3  प्रतिशत  तक  की  प्रभारित  अतिरिक्त  कार्यशील

 पूंजी  ऋण  को  उस  ब्याज  दर  पर  दिया  जो  प्राइम  लेण्डिग  दर

 से  अधिक  न

 इसके  सरकार  द्वारा  संसद  में  10  2005  को

 घोषित  एवं  मध्यम  उद्यमों  को  क्रेडिट  बढ़ाए  जाने  के  लिए  नीतिगत

 के  आधार  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 सभी  बैंकों  को  8  2005  को  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  जिसमें

 रूग्ण  एवं  मध्यम  उद्यमों  को  पुनः  स्वस्थ  बनाने  के  लिए  उपचार  हेतु
 ऋण  पुनः  संरचना  तंत्र  पर  विचार  किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 (2)  उपर्युक्त  पर  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  वर्तमान

 में  ऐसे  उद्योगों  के  पुनरूद्धार  के लिए  विशेष  आर्थिक  प्रकोष्ठ  की  स्थापना

 किए  जाने  कौ  कोई  आवश्यकता  नहीं

 छात्रावास  भवनों  हेतु  सहायता

 2962.  श्री  कृष्णा  मुरारी  मोघे  :  क्‍या  जनजातीय  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  इस  समय  छत्रावासों  के  निर्माण  हेतु
 50  प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  परंतु  इनकी  देखभाल  के

 लिए  कोई  धनराशि  प्रदान  नहीं

 यदि  तो  क्‍या  अपने  सीमित  वित्तीय  संसाधनों  के  कारण

 छात्रावासों  और  आश्रय  भवनों  की  देखभाल  का  खर्च  उठने  में  राज्य

 सरकारों  को  कठिनाई  आती

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  अनुसूचित  जनजाति  समुदाय
 के  छात्रावासों  और  आश्रम  भवनों  की  वार्षिक  देखभाल  पर  आने  वाले

 खर्च  का  एक  हिस्सा  वहन  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  योजना  तैयार  कर

 लिए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  लड़के

 और  लड़कियों  हेतु  छात्रावास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  करने  की  योजना  एक  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  जो  केवल

 छात्रावास  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  ही  है  और  यह  50  :  50  के

 आधार  पर  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  वित्तपोषित

 गत  तीन  वर्षों  के  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  इस

 प्रकार  की  सूचना  नहीं  मिली

 और  प्रश्न  नहीं

 खनन  से  ठोस  कचरा  प्रबंधन

 2963.  जगन्माथ  :  क्‍या  खाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  से  निकलने  वाले  ठोस

 कचरे  के  प्रबंधनਂ  हेतु  एक  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  इसकी  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को  मूर्त  रूप  देने  के

 लिए  एक  विधान  पुरःस्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  संसद  में  इसे  कब  तक  पुर:स्थापित  कर  दिए

 जाने  की  संभावना

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्चारामी  :

 से  प्रश्न  नहीं

 विशास्या  इस्पात  संयंत्र  को  रक्षित  खानों

 का  आजंटन

 2964.  बाबू  राव  मिडियम  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विशाखा  इस्पात  संयंत्र

 की  लौह  अयस्क  की  का  आवंटन

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस्पात  संयंत्र  के  विस्तारित  चरण  में  आदान  निवेश  की

 बचतों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  आवंटन  पर  उड़ीसा  और  छत्तीसगढ़  सरकार  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 और  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  आई  एन  ने

 उड़ीसा  और  छत्तीसगढ़  में  खनन  के  लिए  खनिज  बाले  क्षेत्रों  को  आरक्षित

 करने  की  मांग  की

 उपलब्ध  सूचना  के  आर  आई  एन  एल  ने  अनुमान
 लगाया  है  कि  यदि  बह  अपनी  खालनों  में  अपने  इस्पात  संयंत्रों  का  संचालन

 करता  है  तो  लौह  अयस्क  के  इनपुट  में  160  रुपए  प्रति  टन  की  बचत

 होती

 उड़ीसा  और  छत्तीसगढ़  राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  है

 कि  आरक्षण  के  लिए  मांगा  गया  क्षेत्र  मुक्त  नहीं
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 भारत  और  मारौशस  के  बीच  मुक्त  व्यापार  समझौता

 2965.  श्री  पोन्नुस्थामी  :  क्‍या  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  मारीशस  के  बीच  मुक्त  व्यापार  समझौता

 हो  चुका

 मारीशस  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  और  वहां  से  किए
 जाने  वाले  आयात  का  वार्षिक  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कई  भारतीय  कंपनियां  भारत  में  कराधान  से  बचने

 के  लिए  मारीशस  में  पंजीकरण  करा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  जाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 डी  जी  सी  आई  एण्ड  कोलकाता  द्वारा  संकलित  व्यापार

 आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  2005-06  के  दौरान  मारीशस  को  865.39

 करोड  रुपए  मूल्य  की  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  गया  इस  अवधि

 के  दौरान  मारीशस  से  आयात  31.91  करोड  रुपए  मूल्य  के  हुए

 निर्यात  की  प्रमुख  मर्दे  थीं  -  काटन  मेड-अप्स

 पेट्रोलियम  एवं  मानव  निर्मित

 अपशिष्ट  सहित  कपास  एवं  परिवहन  जबकि  आयात  की  प्रमुख

 मर्दे  थीं  -  धातुमप  अयस्क  एवं  धातु  लुग्दी  एवं  अपशिष्ट

 काटन  यार्न  एवं  इलेक्ट्रानिक

 और  मारीशस  में  कोई  भारतीय  कंपनी  पंजीकृत  नहीं

 कराई  जा  सकती  क्योंकि  किसी  भारतीय  कंपनी  से  कंपनी  अधिनियम

 1956  के  अंतर्गत  भारत  में  पंजीकृत  कोई  कंपनी  अभिप्रेत

 कोई  भारतीय  कंपनी  मारीशस  में  एक  सहायक  कंपनी  के  रूप  में  स्थापित

 की  जा  सकती  है  और  उस  स्थिति  में  उक्त  सहायक  यदि

 वह  भारत  से  पूंजीगत  अभिलाभ  अर्जित  करती  है  तो  भारत-मारीशस

 दोहरे  कराधान  के  परिहार  संबंधी  अभिसमय  के  अंतर्गत  उपलब्ध  पूंजीगत

 अभिलाभ  संबंधी  कर  रियायत  की  पात्र  बन  जाती

 -

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 छात्रों  हेतु  छात्रावास  सुविधाएं

 2966.  श्री  रामदास  आठवले  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  अनसुचित  जातियों/अनुसूचित

 जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  शैक्षणिक  संस्थाओं  में  छात्रावास  सुविधाएं

 प्रदान  करना  सुनिश्चित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  निम्नलिखित

 स्कीमों  को  कार्यान्वत  कर  रहा

 गांधी  बालिका  विद्यालय  स्कीम  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े

 हुए  जहां  पर  महिला-पुरुष  अन्तर  बहुत  अधिक  है  और  महिला

 साक्षरता  कम  में  अनुसूचित  अनुसूचित  अन्य  पिछड़े

 वर्गों  और  अल्पसंख्यक  समुदायों  की  लड़कियों  की  उख्यतर  प्राथमिक

 शिक्षा  स्तर  पर  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  तैयार  की  गई

 स्कीम  के  तहत  222  अनुसूचित  जाति  और  441  अनुसूचित  जनजाति

 ब्लाक्कों  में  2077  आवासीय  स्कूल  संस्वीकृत  किए  गए  75  प्रतिशत

 सीटें  लाभवंचित/अल्पसंख्यक  समुदायों  की  लड़कियों  के  लिए  आरक्षित

 हैं  और  शेष  25  प्रतिशत  सीटें  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  परिवारों

 की  लड़कियों  के  लिए  उपलब्ध  कराई  गई  इस  समय  1039  कस्तूरबा

 गांधी  बालिका  विद्यालय  संचालित  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  62816  लड़कियां

 नामांकित  जिसमें  27  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति  और  30  प्रतिशत

 अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियां

 -  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  आवासीय  स्वरूप  के  विद्यालय

 जवाहर  नवोदय  विद्यालय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 विद्यार्थियों  को  संबंधित  जिलों  में  उनकी  जनसंख्या  के  अनुपात  में  सीटों

 का  आरक्षण  प्रदान  करते  बशर्ते  कि  किसी  भी  जिले  में  उनका

 आरक्षण  राष्ट्रीय  जो  कि  15  प्रतिशत  और  7.5  प्रतिशत

 से  कम  न  अभी  तक  34  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों

 में  540  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  किए  गए  वर्ष  2005-06  के

 दौरान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  का  नामांकन

 क्रमशः  23.87  प्रतिशत  और  15.19  प्रतिशत

 -  माध्यमिक  और  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  की  छात्राओं  के

 भोजन  और  छात्रावास  संबंधी  सुविधाओं  का  सुदृढ़करण  स्कीम  के

 सोसायटीयों  और  गैर  सरकारी  संगठनों  को  रेगिस्तानी  और  पर्वतीय

 क्षेत्रों  की लड़कियों  विशेषकर  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  और

 शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  अल्पसंख्यकों  की  लड़कियों  को  माध्यमिक  और
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 उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  भोजन  और  छात्रावास  सुविधाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 इस  योजना  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  में  आने  बाली  कुछ  समस्याओं

 के  कारण  जब  तक  इस  योजना  का  मूल्यांकन  नहीं  कर  लिया  जाता

 तब  तक  वर्ष  2005-06  तथा  2006-07  से  संबंधित  कोई  भी  अनुदान

 जारी  नहीं  करने  का  निर्णय  लिया  गया  वर्तमान  में  इस  स्कीम

 के  तहत  वर्ष  2005-06  और  2006-07  से  संबंधित  किसी  भी  नये

 आवेदन  पत्र  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 छात्रावासों  के  निर्माण  की  विशेष  स्कीम  के

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  कालेजों/विश्बविद्यालयों  और  सम

 विश्वविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  ताकि  उच्चतर  शिक्षा

 प्राप्त  करने  के  लिए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनआति  सहित

 छात्राओं  को  सुरक्षित  माहौल  प्रदान  किया  जा  सके  तथा  शिक्षा  के  प्रति

 उनकी  जागरूकता  को  प्रात्साहित  किया  जा

 उपरोक्त  के  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय

 और  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  अनुसूचित  जाति  के  लड़कों  और

 लड़कियों  के  लिए  छात्रावास  अनुसूचित  जनजाति  के  लड॒के

 और  लड़कियों  के  लिए  छात्रावांस  जनजाति  उप-योजना  क्षेत्रों

 में  आश्रम  स्कूलों  की  स्वैच्छिक  संगठनों  को  आवासीय  और

 गैर-आवासीय  स्कूलों  और  एकलव्य  माडल  आवासीय  स्कूलों  की  स्थापना

 और  उन्हें  चलाने  के  लिए  सहायता  अनुदान  स्कीमों  का  कार्यान्वयन

 कर  रहे

 खानों  से  पर्यावरण  पर  पड़ने  बाले  प्रभाव

 2967.  श्री  जसथंत  सिंह  बिश्नोई  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पर्यावरणीय  मुद्दों  क ेआधार  पर  खानों  को

 बंद  करने  के  लिए  कोई  निदेश  जारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  विभिन्न  राज्यों

 में  राज्यवार  विशेषकर  राजस्थान  में  ऐसी  कितनी  खानें  बंद  की  गई/अब

 भी  चल  रही  और

 इन  खानों  को  कब  तक  बंद  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :
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 से  उपलब्ध  सूचना  के  राष्ट्रीय  उद्यान  अथवा

 क्रीडा  स्थलों  के  रूप  में  अधिसूचित  क्षेत्रों  में खनन  गतिविधियों  की

 अनुमति  नहीं  दिए  जाने  के  भारत  के  सर्वोच्य  न्यायालय  के  दिनांक

 16.12.2002  के  आदेशों  के  अनुसरण  विभिन्न  राज्यों  मैं  284  खानों

 को  बंद  किया  गया  है  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 राज्य  बंद  की  गई  स्थानों  की  संख्या

 कर्नाटक  1

 गोवा  25

 महाराष्ट्र  7

 हरियाणा  80

 मध्य  प्रदेश  3

 राजस्थान  168

 इसके  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायाल  के  दिनांक

 11.5.2005  के  निर्णय  के  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  ने  शज्य

 सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासन  से  60  खनन  इकाइयों  को  बंद

 करने  के  निदेश  दिए  थे  इनमें  राजस्थान  कौ  16  खानें  भी  शामिल

 जन  गांवों  का  जिकास

 2968.  श्री  रघुनाथ  ज्ञा  :  क्‍या  जनजातीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  2005-06  तथा  2006-07  के  दौरान  वन  गांवों  के विकास

 हेतु  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  आबंटित  कौ

 अब  तक  विकसित  किए  गए  बन  गांवों  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  तथा  वर्ष  2006-07  के  दौरान  राज्य-बार  कितने  वन  गांव  शामिल

 किए  जाने  का  प्रस्ताव

 इससे  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित

 शेष  वन  गांवों  को  इसमें  कथ  तक  शामिल  किए  जाने

 की  संभावना  और
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 (2)  इन  गांवों  का  विकास  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  राज्य-वार

 क्या  कदम  ठठाए  गए

 चनजातीय  कार्य  मंत्री  :

 और  (2)  दसवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  जनजातीय  ठपयोजना

 को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  अंतर्गत  बन  ग्रामों  के  विकास  के  लिए

 जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  को  450  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए

 प्राप्त  नवीनतम  सूखना  के  अनुसार  देश  में  12  से  अधिक  राज्यों  में

 2,474  बन  ग्राम  आवास  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  ने  जिन  प्रस्तावों

 का  अनुमोदन  किया  उनके  अंतर्गत  10  राज्यों  के  2,179  बन  ग्राम

 आते  हैं  और  अब  तक  32276.46  लाख  रुपए  भी  निर्मुक्त
 सरकार  द्वारा  जिन  बन  ग्रामों  के  लिए  अब  तक  निधियां  निर्मुक्त  की

 गई  उनके  राज्यवार  विवरण  संलग्न  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 मूलभूत  सेवाओं  और  सुविधाओं  अर्थात  पहुंच  स्वास्थ्य

 प्राथमिक  लघु  वर्षा  जल  समुदाय
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 भवन  आदि  से  संबंधित  आधारभूत  संरचनात्मक  कार्यों  और

 निर्वाह  से  संबंधित  गतिविधियों  के  लिए  कार्यान्वयन  कार्य  प्रारंभ  किए

 गए

 वन  ग्रा्मों  के  निवासी  इस  कार्यक्रम  से  लाभान्वित  हुए

 बन  ग्रार्मों  में निवास  करने  वाले  जनजातीय  परिवारों  की  कुल  संख्या

 2.5  लाख  के  लगभग

 खन  ग्रार्मों  के  विकास  हेतु  निधियों  की  निर्मुक्ति  संबंधित

 राण्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार  पर  की  जाती  जिन

 बन  ग्रामों  के  लिए  निधियां  पहले  ही  निर्मक्त  की  जा  चुकी  उनके

 मध्य  प्रदेश  एवं  मिजोरम

 राज्यों  से  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  वर्ष  2007-08  के  दौरान  इस

 कार्यक्रम  को  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  बशर्ते  कि  निधियां  उपलब्ध

 हों

 विकरण

 15.03.2007  की  स्थिति  के  अनुसार  वन  ग्रामों  के  बिकासार्थ  निर्मुक्ति  एवं  व्यय

 राज्य  जन  ग्रामों  ग्रा्मों  की  संख्या  निर्मुक्ति  2006-07  में  निर्मुक्ति

 की  संख्या  जिनके  लिए  स्वीकृत  ग्रामों  की

 जिनके

 अनुमोदित  की  लिए  परियोजना

 गई  2005-06  अनुमोदित
 की  गई

 1  2  3  4  5  6  7

 त  असम  499  373  4059.00
 -  366.00

 2  छत्तीसगढ़  425  343  4359.00  61  2338.67

 3  गुजरात  199  199  1979.00
 -  663.00

 4.  झारखंड  24  21  129.71  न  129.70

 5.  मेघालय  23  शून्य  0.00  23  390.71

 6.  मध्य  प्रदेश  893  679  6190.65  143  6372.56

 7.  मिजोरम  85  27  202.50  58  1072.50
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 1  2  3  4  5  6  7

 8.  उड़ीसा  20  20  157.00  न  133.46

 9.  त्रिपुरा  62  शून्य  0.00  62  930.00

 10.  उत्तराखंड  ' 61  शून्य  0.00
 न  0.00

 11.  उत्तर  प्रदेश  13  शून्य  0.00  -  0.00

 12.  पश्चिम  बंगाल  170  170  2104.00
 न  699.00

 कुल  2474  1832  -  19180.86  347  13095.60

 बन  ग्रामों  की  कुल  जिनके  लिए  2005-06  में  निधियां  स्वीकृति  की  गईं  और  2005-06  और  2006-07  में  कुल  निर्मुक्त  निधियां  =

 32276.46  लाख

 एलटीटीई  की  गतिविधियां

 2969.  श्रीमती  अर्थना  नायक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  पुलिस  द्वारा  श्रीलंका  भेजे  जाने  वाली

 एल्युमिनियम  की  सिल्लियों  के  कुछ  बोरों  को  जब्त  किया  गया

 यदि  तो  कया  उच्च  क्षमता  वाले  विस्फोटकों  से  भरी

 एलटीटीई  की  एक  नाव  को  चैन्नई  के  पास  गहरे  समुद्र  में  नष्ट  कर

 दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  तमिलनाडु  एलटीटीई  के  लिए  एक  सुरक्षित  स्थान  बनता

 जा  रहा  और

 यदि  तो  तमिलनाडु  से  एलटीटीई  का  कार्य  प्रचालन

 तथा  सहयोग  बन्द  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 उपलब्ध  सूचना  के  2007  के  दौरान  दो  घटनाओं

 भारतीय  नौसेना  की  टुकडी  द्वारा  श्रीलंका  भेजी  जाने  वाली  एल्यूमीनियम

 धातु  की  सिल्लियां  बीच  में  ही  जब्त  की  गई

 और  भारतीय  तटरक्षक  के  पांच  कर्मी  दलों  सहित

 एल  टी  टी  से  संबंधित  एक  समुद्री  नौका  को  बीच  में  ही  पकड़

 लिया  और  उनसे  एवं  गोलाबारूद  बरामद  गिरफ्तार  किए

 गए  लोगों  से  की  गई  पूछताछ  से  यह  पता  चला  है  कि  नौका  में

 विस्फोटक  छिपा  कर  रखे  गए  चूंकि  विस्फोटकों  को  सुरक्षित  ढंग

 से  निकाला  जाना  संभव  नहीं  था  इसलिए  चेन्नै  तट  से  परे  बीच  समुद्र

 में  उनमें  नौका  सहित  विस्फोट  कर  दिया

 श्रीलंका  में  विगड़ते  हालातों  की  दृष्टि  काफी  संख्या

 में  श्रीलंका  शरणार्थी  तमिलनाडु  में  ठहरे  हुए  यह  कहना  ठीक  नहीं

 होगा  कि  तमिलनाडु  एल  टी  टी  ई  के  लिए  एक  सुरक्षित  स्थान  बनता

 जा  रहा

 (2)  राज्य  सरकार  ने  अवैध  गतिविधियों  के  सभी  मामलों  में

 एल  टी  टी  ई  तत्थों  और  अन्य  तत्वों  के  खिलाफ  कानूनी  कार्रवाई

 की  है  और  अपराधियों  के  विरूद्ध  संगत  के  तहत  कार्रवाई

 दर्ज  की  गई  भारतीय  तट  रक्षकों  और  नौसेना  ने  भी  तमिलनाडु

 तट  के  साथ-साथ  गश्त  गहन  कर  दी

 मलेशिया  के  साथ  समझौता

 2970.  श्री  समत  कुमार  मंडल  :  क्या  काजणिज्य  और  ठद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मलेशिया  के  प्रधानमंत्री  के हाल  ही  के  दौरे  के  दौरान
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 भारत  तथा  मलेशिया  के  बीच  संबंध  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  से  समझौतों

 पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  मलेशिया  वर्ष  2004-05  में  आसियान  में  तीसरा  सबसे

 बड़ा  व्यापार  भागीदार  बन  गया  है  तथा  भारत  के  निर्यात/आयात  में

 यह  तीसरे  स्थान  पर  और

 यदि  तो  अपने  व्यापार  को  और  बढ़ाने  के  लिए  भारत

 तथा  मलेशिया  किस  सीमा  तक  सहमत  हुए

 जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  दोनों  प्रधानमंत्रियों

 की  उपस्थिति  में  तीन  करारों  पर  हस्ताक्ष  किए  गए

 *  उपग्रह  क्षमता  के  संयुक्त  विपणन  हेतु  एनट्रिक्स  कार्पोरेशन

 मीसैट  इंटरनेशनल  के  बीच  15

 2001  के  संयुक्त  उद्यम  करार  के  अनुसरण  में  एक

 *  एनट्रिक्स  कार्परेशन  से  उपग्रह  की  खरीद

 उसे  छोड़ने  एवं  कक्षा  में  स्थापित  करने  के  लिए  मीसैट

 द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  आशय

 «  नागर  विमानन  भारत  सरकार  और  हैदराबाद

 अंतर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  लिमिटेड  के  बीच  हैदराबाद

 अंतर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  के  प्रचालन  एवं

 रख-रखाव  हेतु  एक  रियायत  संबंधी

 इसके  अलावा  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  आई  और  भारतीय

 वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंडल  परिसंघ  द्वारा  संयुक्त  रूप  से

 आयोजित  भारत-मलेशिया  व्यापार  मंच  में  बारह  व्यापार-दर-्यापार  करारों

 पर  हस्ताक्ष॥  किए  गए

 और  सिंगापुर  और  इंडोनेशिया  के  बाद  मलेशिया

 आसियान  में  भारत  का  तीसरा  सबसे  बड़ा  व्यापारिक  भागीदार  वर्ष

 2004-05  के  दौरान  मलेशिया  को  भारत  के  निर्यात  487,084  लाख

 रुपए  और  आयात  1,032,979  लाख  रुपए  के  हुए

 महिलाओं  के  लिए  समेकित  कोलचना

 2971.  श्री  किशन  सिंह  सांगकन  :

 श्री  मणी  कुमार  सुब्या  :
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 क्या  महिला  और  बाल  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्रीय  सामाजिक  कल्याण  बोर्ड  के  अंतर्गत  महिलाओं

 के  लिए  समेकित  योजना  दिनांक  9  2007  को  गुवाहाटी  में

 शुरू  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  योजना  की

 मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  असम  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से

 सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  प्रयोजनार्थ

 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  रेनुका

 :

 इस  स्कीम  की  प्रमुख  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी

 गई

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 पूर्वोतर  क्षेत्र  हेतु  समेकित  महिला  सशक्तिकरण  स्कीम

 की  प्रमुख  विशेषताएं

 भारत  में  महिलाओं  के  विकास  एवं  सशक्तिकरण  के

 क्षेत्र  मे ंसकार  और  सामुदायिक  दलों  के  बीच  स्वस्थ  भागीदारी  विकसित

 करने  के  लिए  केंद्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  की  स्थापना  वर्ष  1953

 में  की  उपर्युक्त  उद्देश्य  की  पूर्ति  करने  के  लिए  पूर्वोत्तर  के  लाभान्यित

 न  हो  पाए  क्षेत्रों  को  लाभान्वित  करने  हेतु  यह  परियोजना  तैयार  की

 गई

 स्कीम  का  स्वरूप

 «राज्य  बोर्ड  की  अध्यक्षा  की  अध्यक्षता  में  राज्य  स्तरीय

 समिति  गठित  की  अध्यक्षा  राज्य  बोर्ड  की  किसी

 भी  विशेषकर  जो  सदस्या  ठस  से  संबंध  रखती

 को  समिति  में  सहयोजित  कर  सकती



 शक

 32,223

 3 अप
 पम

 आम
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 समाज  कार्य  विद्यालयों/सामजिक  विज्ञान  विभाग/समाज

 विज्ञान  विभाग  के  किसी  प्रतिष्ठित  स्वैच्छिक

 संगठन  की  सुप्रसिद्ध  सामाजिक  वाणिज्य

 मंडल/खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  कोई

 ब्लॉक  विकास  अधिकारी  तथा  क्षेत्र

 के  चुने  गए  सरपचं/पंचायत  सदस्य  सदस्यों  को

 वरीयता  दी  इस  समिति  में  शामिल

 इस  समिति  का  कार्यकाल  पांच  वर्ष  होगा  तथा  समिति

 के  निष्पादन  को  देखते  हुऐ  यह  कार्यकाल  पांच  वर्ष  से

 आगे  भी  बढ़ाया  जा

 विश्वविद्यालय/अनुसंधान  संस्थानों  के  माध्यम  से  उन  सुदूर

 एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  कराया  जिनमें  यह

 परियोजना  शुरू  की  जा  सकती

 यह  समिति  उस  क्षेत्र/जिले  का  चुनाव  जिसमें  यह

 परियोजना  चलाई

 यह  परियोजना  तीन  चरणों  में  चलाई

 संघटन  और  जागरूकता

 राज्य  बोर्ड  द्वारा

 सामुदायिक  नेतृत्व  के  सहयोग  से  मौजूदा  या  नए  संगठनों

 से  संबंधों  का

 उपर्युक्त  समिति  के  माध्यम  से  चुने  गए  क्षेत्रों  में

 बैठकों  का  आयोजन  किया  जिनमें  यह  परियोजना

 शुरू  करने  के  उद्देश्य  समुदाय  द्वारा  महसूस  की  जा

 रही  स्थानीय  आवश्यकताओं  का  पता  लगाने  के  प्रयास

 किए

 कार्यकर्ताओं  और  सामुदायिक  दलों  के  दो  प्रतिनिधियों  को

 क्षमता  विकास  प्रशिक्षण  प्रदान  किया

 और  ॥

 ()  महिलाओं  का  आर्थिक  विकास

 सामुदायिक  दल  गठित  किए  ये  दल  अपने  भावी

 कार्यकलापों  का  निर्णय  लोकतांत्रिक  ढंग  से

 इन  दलों  को  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन  इकाइयां  स्थापित  करने

 29  1927

 (il)
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 के  लिए  पुष्पकृषि  जैसी

 आधारित  परियोजनाएं  संस्वीकृत  की

 «  ये  सामुदायिक  दल  अपने  भावी  कार्यकलापों  का  निर्णय

 लोकतांत्रिक  ढंग  से  रण्जुमागों  के

 बांस  से  बनने  काली  औषधीय

 पौधों  रेशे  एवं  जूट  के  उत्पादों  जैसी  परियोजना  इकाइयां

 ही  संस्वीकृत  की

 प्रस्तुत  किए  गए  परियोजना  प्रस्ताव  केंद्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड

 की  परियोजना  संस्वीकृत  समिति  के  माध्यम  से  संस्वीकृत  किए

 व्यवसाथ  संबंधी  परामर्श  के  साथ-साथ  व्याजसाधिक  प्रशिक्षण

 इस  घटक  द्वारा  संबंधित  क्षेत्र  की  शिक्षित  बेरोजगार

 महिलाओं  को  लाभान्यित  किया  इन  बालिकाओं/महिलाओं

 को  क्षेत्र  विशेष  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  टंकण

 एवं  सौंदर्य-संस्कृति  एवं  अन्य  सदृश  आय  अर्जन

 कार्यकलापों  का  प्रशिक्षण  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केंद्रों  के  माध्यम

 से  प्रदान  किया

 अभिनिर्धारित  दल  को  गैर-पारंपरिक  पाठ्यक्रमों  का  प्रशिक्षण

 तत्संबंधी  व्यावसायियों  द्वारा  नियमित  रूप  से  प्रदान  किया

 पाठ्यक्रम  के  दल  को  आय  अर्जन  कार्यकलापों

 से  जोड़ा  जाएगा  तथा  उस  दल  के  उत्पादों  को  विपणन  हेतु

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  अभिनिर्धारित  किया

 उपर्युक्त  समर्थन  सेवाओं  के  अंतर्गत  प्रस्तुत  किए  गए  परियोजना

 प्रस्ताव  केंद्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  की  परियोजना  संस्वीकृत

 समिति  द्वारा  संस्वीकृत

 समर्थन  सेवाएं

 आर्थिक  कार्यकलापों  के  इस  समिति  द्वारा  अभिनिर्धारित

 अन्य  मुद्दे  नशे  की  स्वास्थ्य  संबंधी  अन्य

 महिलाओं  और  बच्चों  का  अवैध  उ्यापार  भी  उठाए  जा

 सकते  इस  परियोजना  में  परामर्श  और  रेफरल  सेवा  केंद्रों

 की  स्थापना  जैसे  कार्यकलापों  का  घटक  शामिल  किया

 इस  क्षेत्र  का  पर्याप्त  अनुभव  तथा  सुदृढ़  वित्तीय  स्थिति  वाले

 प्रतिष्ठित  सामुदायिक  दलों  के  माध्यम  से  यह  घटक  कार्यान्वित

 किया



 (ii)

 नशे  और  शराब  की  लत  एच.आई.बी./एड्स  जैसे

 मुद्दों  स ेनिपटने  के  लिए  उपचारात्मक  परामर्श  प्रदान  करने  वाले

 परामर्श  केंद्र  खोले

 अवैध  व्यापार  :

 बडी  संख्या  में  पूर्वोत्तर  की  महिलाओं  एवं  बच्चों  का  अवैध

 व्यापार  किया  जा  रहा  है  तथा  नशीली  दवाओं  के  व्यापार  में

 भी  उनका  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  परामर्श  और  तत्पश्चात

 पुनर्वास  सेवाएं  सामुदायिक  दलों  के  माध्यम  से  प्रदान  की

 इस  मामले  में  यह  अपेक्षित  है  कि  उपर्युक्त  प्रयोजनों

 के  लिए  अनुदान  हेतु  आवेदन  करने  वाले  सामुदायिक  दलों  को

 इस  क्षेत्र  का  पर्याप्त  अनुभव  होना  सामुदायिक  दलों

 को  शत-प्रतिशत  अनुदान  राज्य  बोर्ड  के  माध्यम  से  प्रदान  किया

 *«  इस  परियोजना  को  दीर्घकालीन  एवं  अनुकरणीय
 बनाने  के  लिए  इसकी  अवधि  पांच  वर्ष

 अरण  -  ।  में  परामर्श/व्यवसाय  संबंधी  परामर्श  एवं  व्यावसायिक

 प्रशिक्षण  केंद्रों  की  स्थापना  के  साथ-साथ  उत्पादन

 स्व-रोजगार  इकाइयां  और  विक्रय  इकाइयां  भी  स्थापित  की

 चरण  -  ॥  एवं  ॥  में  ये  इकाइयां  स्थापित  की  प्रशिक्षण

 प्रदान  किए  जाएंगे  तथा  यह  अपेक्षित  होगा  कि  सामुदाबिक  दलों

 के  उत्पादों  को  विपणन  किया  आशा  है  कि  प्रशिक्षण  से

 विपणन  तक  ही  यह  प्रक्रिया  दो  से  तीन  वर्षों  मैं  संपन्न  कर

 ली

 स्व-रोजगार  और  विक्रय  इकाइयों  की  स्थापना  के  तुरंत  बाद  संबंधित

 दलों  को  इन  इकाइयों  से  लाभ  प्राप्त  होने

 *«  रेफरल  और  पुनर्वास  संबंधी  कार्यकलाप

 शुरू  करके  निरंतर  4  वर्षों  तक  चलाए  इन  कार्यक्रमों

 को  जारी  रखा  जाना  इनके  निष्पादन  तथा  इन  कार्यक्रमों
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 के  द्वारा  निपटाए  गए  मामलों  एवं  पुनर्वास  सेवाओं  से

 लाभान्यितों  की  संख्या  पर  निर्भर

 अभिविन्यास  तथा  प्रशिक्षण

 यह  इस  परियोजना  का  अंतरंग  घटक  होगा  तथा  परियोजना  शुरू

 होते  ही  इस  घटक  संबंधी  कार्यकलाप  भी  शुरू  हो

 खादी  एवं  ग्रामोद्योग  को  राजसहायता

 2972.  श्री  विरूपाक्षप्पा  :  क्‍या  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग  को

 राजसहायता/वित्तीय  सहायता  जारी  कर  दी

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  चालू  वर्ष

 के  दौरान  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कितनी  धनराशि  जारी  किया  जाना  शेष

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  से  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग

 1956  द्वारा  स्थापित  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग  को  खादी

 एवं  ग्राम  उद्योग  के  विकास  एबं  संवर्धन  के  लिए  कार्यक्रमों

 के  कार्यान्वयन  हेतु  बजटीय  स्रोतों  से  प्रतिवर्ष  निधियां  प्रदान  करती

 प्रदत्त  निधियां  ()  योजना  कार्यक्रमों  और  (ii)  योजना-भिन्‍न  उद्देश्यों  के

 लिए  होती  योजना  निधियां  बजटीय  शीर्षों  ()  खादी  अनुदान

 (i)  खादी  ऋण  (॥)  ग्राम  उद्योग  अनुदान  (४५)  ग्राम  उद्योग  ऋण

 (५)  खादी  अनुदान  एवं  (४)  ग्राम  उद्योग  अनुदान
 एवं  (५॥)  ग्रामीण  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम

 (४॥)  पारंपरिक  उद्योगों  के  पुनर्सुजन  के  लिए  निधि  योजना

 के  तहत  प्रदान  की  जाती  सरकार  प्रतिवर्ष  बुक  एडजेस्टमेंट
 के  द्वारा  योजना  शीर्ष  के  तहत  केबीआई  के  लिए  सरकारी  ऋणों  पर

 ब्याज  के  बदले  में  ब्याज  सब्सिडी  भी  प्रदान  करती  सरकार  द्वारा

 2003-04,  2004-05  और  2005  06  के  उक्त  उल्लिखित  बजट

 शीर्षों  के  दौरान  केवीआईसी  को  उपलब्ध  कराई  गई  निधियों  का  वर्षवार

 ब्यौरा  निम्नोक्त

 2003-04  2004-05  2005-06

 2  3  4

 88.85  90.00  106.90
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 खादी  ऋण  0.49  0.49  0.00

 ग्राम  उद्योग  अनुदान  23.00  16.00  45.85

 ग्राम  उद्योग  ऋण  0.01  0.01  0.00

 खादी  अनुदान  एवं  1.50  1.50  1.35

 ग्राम  उद्योग  अनुदान  एवं  4.00  4.00  3.60

 आरईजीपी  281.75  326.00  376.86

 स्फूर्ति  0.00
 हि  1.00  1.12

 ब्याज  सब्सिडी  एडजेस्टमेंट  24.00  24.00  24.00

 कुल  423.60  463.00  559.68.

 योजना  भिन्‍न  84.77  92.90  84.87

 सरकार  द्वारा  2006-07  के  लिए  केवीआईसी  को  आयंटित  वे  जो  जारी  की  गई  और  जारी  की  जानी  शेष  का  ब्यौरा  निम्नोक्‍्त

 तालिका  में  दिया  गया

 अजट  शीर्ष  कुल  जारी  निधियां  जारी  किए  जाने

 आबंटन  07  वाला  शेष

 त  2  3  4

 खादी  अनुदान  138.30  132.95  5.35

 खादी  ऋण  0.4  0.%  0.13

 ग्राम  उद्योग  अनुदान  52.00  44.01  7.99

 ग्राम  उद्योग  ऋण  0.01  0.00  0.0

 खादी  अनुदान  एवं  1.50  1.01  0-4

 ग्राम  उद्योग  अनुदान  एवं  4.00  0.90  3.10

 आरईजीपी  372.63  313.61  59.02
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 स्फूर्ति  19.46  7.30  12.16

 ब्याज  सब्सिडी  एडजेस्टमेंट  24.00  24.00  0.00

 कुल  612.39  524.14  88.25

 योजना  भिन्‍न  84.82  75.96  8.86

 स्वर्ण  का  आयात

 2973.  श्री  अप्पादरई  :  कया  वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  विश्व  में  स्वर्ण  का  सबसे  बड़ा  उपभोक्ता

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  स्वर्ण  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  खर्च  की  और

 देश  में  स्वर्ण  की  खपत  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 सरकार  द्वारा  सोने  की  खपत  के  राज्य-वार  ब्यौरे  नहीं  रखे

 जाते  ऐसा  अनुमान  है  कि  वर्ष  2006  में  भारत  में  सोने

 की  खपत  800  टन  की  हुई

 वर्ष  2004-05,  2005-06  और  2006-07  2006

 के  दौरान  सोने  के  आयात  पर  व्यय  की  गई  विदेशी  मुद्दा  निम्नानुसार

 रुपये

 2004-05  2005-06  2006-07

 06

 4734758.00  4795048.97  4063364-85

 देश  में  किसी  वस्तु  की  खपत  घरेलू  बाजार  में  उसकी

 खपत  और  उसकी  निर्यात  संभावना  पर  निर्भर  करती  देश  में  सोने

 की  खपत  को  रोकने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तनों  पर  उत्प्रवास  सुविधाएं

 2974.  श्री  विजय  कृष्ण  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  शहरों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तनों  पर  उत्प्रवास

 संबंधी  अंतर्राष्ट्रीय  ऑपरेशनों  से  निपटने  के  लिए  उचित  उत्प्रवास  सुविधाएं

 नहीं

 यदि  तो  विमानपत्तनों-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा

 इसके  क्‍या  कारण

 इन  विमानपत्तनों  पर  समुचित  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  तैयार  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ताकि  नियमित  अंतर्राष्ट्रीय

 उड़ानों  को  सुगमता  से  संचालित  किया  जा  और

 ऐसे  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तनों  पर  उचित  उत्प्रवास  सुविधाएं

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  कोलकाता  और  अमृतसर  के  अलावा

 अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  स्थित  उत्प्रवासन  और  आप्रवासन  का  कार्य  केन्द्र

 सरकार  की  तरफ  से  एजेंसी  आधार  पर  राज्य  सरकारों/संघ  शासित

 प्रशासनों  ट्वारा  किया  जाता  छोटे  शहरों  में  स्थित  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई

 अड्डों  पर  अपर्याप्त  उत्प्रवासन  और  आप्रवासन  सुविधाओं  से  सरकार  अवगत

 है  तथा  इन  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  गए

 जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  हैं  ()  कम्प्यूटर  प्रणालियों

 का  (॥)  आप्रवासन  नियंत्रण  प्रणाली  सी  एस  साफ्टवेयर



 1

 7

 165  प्रश्नों  के

 को  (॥)  पासपोर्ट  पठन  मशीनों  की  स्थापना  आर

 (४५)  प्रश्न  योग्य  कागजात  जांच  डी  मशीनों  की  स्थापना

 तथा  (५)  आप्रवासन  कार्मिकों  का  आप्रवासन  ब्यूरो  ओ  द्वारा

 आवधिक

 सीबीएसई  विद्यालयों  में  कन्नड  भाषा

 2975.  श्री  शिवन्ना  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  विशेषकर  कर्नाटक  में

 कार्यरत  सभी  सीबीएसई  विद्यालयों  में  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड

 पाठ्यक्रम  में  अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  के  साथ-साथ

 भाषा  को  शामिल  किये  जाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कर्नाटक  में  कितमे

 विद्यालयों  में  कन्‍नड़  का  भाषा  के  तौर  पर  अध्ययन  कराया  जा  रहा

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा

 दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  की  पाद्यचर्या  में

 भाषा  शामिल  है  तथा  कर्नाटक  सहित  देश  के  सभी  राज्यों  में  बोर्ड

 से  संबद्ध  स्कूलों  के  यदि  इच्छुक  तो  माध्यमिक  तथा  वरिष्ठ

 माध्यमिक  स्तर  पर  अंग्रेजी/हिन्दी  के  साथ  को  चुन  सकते

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्नाटक  में  केन्द्रीय  माध्यमिक

 शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  स्कूलों  में  कननड़  भाषा  पढ़ाने  वाले  विद्यालयों

 की  संख्या  निम्नवत

 वर्ष  कक्षा-2९  कक्षा-2(॥

 स्कूलों  की  संख्या  स्कूलों  की  संख्या

 2005  75  ०9

 2006  85  08

 2007  96  11

 प्रश्न  नहीं
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 चीन  के  खिलौने

 2976.  श्री  जनार्दन  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  बाजारों  में  चीन  के  खिलौनों  की  बाड़  आई

 हुई

 यदि  तो चीन  के  खिलौनों  की  खरीद  पर  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  वर्ष-वार  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  घाटा  उठाना

 क्या  गुणवत्ता  जांच  निरीक्षकों  ने  यह  पाया  है  कि  चीन

 में  बने  कुछ  खिलौनों  में  औद्योगिक  अपशिष्ट  तथा  अस्पतालों  द्वारा  फैंका

 गया  कूड़ा-करकट  पाया  गया  है  जिससे  बच्चों  को  एलर्जी  हो  जाती

 और

 यदि  तो  बच्चों  के  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  ऐसे

 खतरनाक  खिलौनों  को  भारत  में  आने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कया  कार्रवाई  की  गई

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  वाणिज्यिक  सतर्कता  तथा

 सांख्यिकी  महानिदेशालय  द्वारा  रखे  गये  आयात  संबंधी  आंकड़ों  के  अनुसार

 वर्ष  2005-06  में  गेम्स  और  स्पोर्ट्स  की  तथा  उनके

 पुर्योँ  और  सहायक  सामग्री  का  आयात  505.63  करोड़  रुपये  था  जिसमें

 से  272.87  करोड़  रुपये  का  आयात  चीन  से  इसकी  तुलना  में

 भारतीय  खिलौना  उद्योग  व्यापार  वर्ष  2005-06  में  लगभग  2500  करोड

 रुपये  होने  का  अनुमान

 और  चीन  के  खिलौमों  के  आयात  करने  के  संबंध

 में  खिलौना  विनिर्माताओं  से  काई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 सरकार  भारतीय  बाजार  में  जोखिम  वाले  तथा  खतरनाक  खिलौनों  के

 आगमन  को  रोकने  के  लिए  प्रतिबद्ध  है जबकि  भारत  में  खिलौनों  का

 आयात  अनिवार्य  गुणवत्ता  जांच  के  अध्यधीन  नहीं

 नाल्‍को  में  रोजगार

 2977.  श्री  भर्तृतरि  महताब  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नाल्‍को  परियोजना  हेतु  अपनी  भूमि  खो  चुके  उड़ीसा
 के  बहुत  से  भू-विस्थापित  रोजगार  पाने  हेतु  निरन्तर  प्रदर्शन  कर  रहे
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 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  समीक्षा  करने  तथा  व्यापक

 रूप  से  प्रभावित  हुए  व्यक्तियों  को  रोजगार  उपलबध  कराने  हेतु  नाल्‍कों

 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 यदि  नहीं  तो  कया  नाल्‍को  का  विचार  ऐसे  व्यक्तियों

 को  रोजगार  दिए  जाने  के  बदले  एकमुश्त  नकद  सहायता  देने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 नेशनल  एल्युमिनियम  कंपनी  प्रबंधन  ने

 सूचित  किया  है  कि  कंपनी  में  रोजगार  की  मांग  करने  वाले  इन

 आन्दोलनमूलक  मुद्दों  पर  राज्य  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों

 यथा  राजस्व  तथा  प्रशासन  के  साथ  चर्चा  की  गई  है  और  तदनुसार

 पुनर्वास  सहायता  के  प्रावधान  के  लिए  नीतिगत  निर्णय  लिया  गया  है

 जिसमें  स्थानीय  विस्थापित  लोगों  तथा  व्यापकरूप  से  प्रभावित  लोगों  को

 कंपनी  में  रोजगार  देना  भी  शामिल  इसके  इन  मुद्दों  की

 संबंधित  मण्डलीय  राजस्व  आयुक्त  की  अध्यक्षता  में  गठित  पुनर्वास

 सलाहकार  समिति  द्वारा  आवधिक  तौर  पर  समीक्षा  की  जाती  उक्त

 समिति  में  अन्यों  के  साथ-साथ  स्थानीय  लोगों  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल

 होते

 और  पुनर्वास  सलाहकार  समिति  में  लिए  गए  निर्णय

 के  परिणामस्वरूप  अंगुल  नालको  ने  रोजगार  दिए  जाने  के  बदले

 भूमि  की  पैमाइश  के  अनुसार  एक  समय  में  एकमुश्त  नकद  सहायता

 देने  की  नीति  विकसित  की  है  और  पहचान  किये  गये  व्यापक  रूप

 से  प्रभावित  परिवारों  से  इसके  लिए  विकल्प  मांगा  गया

 अंगुल  में  व्यापक  रूप  से  प्रभावित  57  लोगों  ने  उसके  लिए  विकल्प

 दिया

 कर  छूट  पास  बुक

 2978.  श्री  किसनभाई  पटेल  :

 श्री  सुप्रीय  सिंह  :

 क्‍या  वाणिज्य  और  ठ््योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  कर  छूट  पास  बुक  ई  पी  योजना

 के  स्थान  पर  वैकल्पिक  योजना  लाने  में  अक्षम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उक्त  योजना  के  संबंध  में  श्री  हुड्डा  समिति  ने

 अपनी  रिपोर्ट  सौंप  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्पादों  के  उद्गम  संबंधी  नियमों

 को  सुकर  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्वाई  की  गई  है/किए

 जाने  का  विचार

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  मौजूदा  शुल्क  हकदारी  पासबुक

 ई  पी  को  बदलने  के  बारे  में  प्रस्ताव  की  सिफारिश  करने

 के  लिए  योजना  आयोग  के  सदस्य  श्री  हुड्डा  की  अध्यक्षता  में

 सरकार  द्वारा  गठित  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर

 दी  डी
 ई

 पी  बी  स्कीम  से  संबंधित  कोई  उदगम  नियम  नहीं

 अनुसंधान  तथा  विकास  हकाहयां

 2979.  श्री  विक्रमभाई  अर्जनभाई  माडम  :  क्‍या  लघु  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  राज्य  में  लघु  उद्योग

 इकाइयों  हेतु  अनुसंधान  तथा  विकास  योजनाएं  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  लघु  उद्योगों  हेतु  किस  सीमा  तक  लाभकारी

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामौण  उद्योग  मंत्री  महाघीर

 :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता
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 वरिष्ठ  गागरिकों  को  सुरक्षा

 2980.  श्री  चन्द्र  मणि  त़िपाठी  :

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 श्रीमती  रूपाताई  पाटील  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  में  वरिष्ठ  नागरिक  सुरक्षित
 नहीं  हैं  जैसा  कि  दिनांक  22  2007  के  में  समायार

 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  पुरुष  तथा

 महिला-वार  ऐसे  कुल  कितने  नागरिक  मारे  गए/घायल

 कितने  आरोपियों  को  हिरासत  में  लिया  गया  तथा  उनके

 विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्वाई  की  और

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  में  वरिष्ठ  नागरिकों  के  जीवन

 को  सुरक्षित  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ]

 नेशनल  साहक्लोन  रिस्क  मिटिगेशन  प्रोग्राम

 2961.  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कर्नाटक  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  ने  नेशनल  साइकलोन

 रिस्क  मिटिगेशन  प्रोग्राम  के  क्रियान्ययन  के  लिए  निधियां  जारी  करने
 का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ऐसे  प्रत्येक  प्रस्ताव

 की  राज्य-वार  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  तापतरंग  तथा  बिजली  गिरने  के  आघातों

 आदि  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  क्षतिपूर्ति  प्रदान  करने  के  लिए  इन्हें

 राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  किए  जाने  हेतु  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (32)  इस  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख

 दी

 से  (3)  कतिपय  राज्य  सरकारों  ने  आपदा  राहत  निधि

 आर  और  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  निधि  सी  सी

 योजना  के  अंतर्गत  राहत  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिसूचित  प्राकृतिक
 आपदाओं  की  सूची  में  नई  आपदाओं  को  शामिल  करने  का  अनुरोध
 है  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  उत्तरवर्ती  विश्ञ  आयोग

 सी  आर  एफ/एन  सी  सी  एफ  योजना  के  तहत  राहत  सहायता  के

 लिए  पात्र  प्राकृतक  आपदाओं  की  सूची  तैकर  करते  बर्ष  2005-2010

 की  अवधि  के  लिए  ॥2वें  वित्तीय  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर  अधिसूचित  सी  आर  एफ/एन  सी  सी  एफ  की  मौजूदा  योजना  में

 राहत  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  तापतरंग  और  बिजली  गिरने  के

 आघात  शामिल  नहीं

 विवरण

 अधिसूचित  प्राकृतिक  आपदाओं  की  सूची  में  शामिल  करने  हेतु  विभिल  राण्य  सरकारों  द्वारा  सुझाई  गई

 आपदाओं/घटनाओं  की  सूची  का  एक  विवरण

 राज्य

 1

 आंध्र  पंजाब

 आंध्र  राजस्थान

 सिक्किम

 सुझाई  गई  आपदाएं/घटनाएं

 2

 थंडर  बोल्ट  के  पश्चात  होने  वाली  ओला  बिजली  गिरमे  से  हुई  मौत

 तापतरंग  और  शीत  लहर/फ्रोस्ट

 ब्लैक  फ्रोस्ट  और  फसल  पर  इसका  होने  वाला  प्रभाव
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 अरुणाचल  प्रदेश  जैम्बू  फ्लॉवरिंग

 गुजरात  रासायनिक  आपदा/युद्ध

 नागालैंड  जंगली  हाथियों/जंगली  सुअरों  के  कारण  हुई  क्षति

 पंजाब  जंगली  जानवरों  इत्यादि  के  कारण  हुआ  नुकसान

 तमिलनाडु  (i)  गेल  सी  इरोश्जँन

 (i)  रार्ण्यों  को  किसी  भी  बड़ी  नदी  या  सहायक  नदी  अंतर  राज्य  स्वरूप

 की  से  जल  ने  छोड़े  जाने  के  कारण  हुई

 श्रिपुरा  बर्ड  फ्लू  और  पैड  काऊ  संबंधी  रोग

 पंजाब  मधुमक्खीपेटिका  और  मुर्गीखाना  को  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  हुई  क्षति

 उत्तरांचल  रोपवे  में  यांत्रिक  टनल  के  विहिक्यूलर  संबंधी  घटनाएं

 निर्यात  उद्योग

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  नए  पोस्ट-पग्रेजुएट

 कार्यक्रम  शुरू  करना

 2982.  श्रीमती  भावना  पुंडलिकराव  गवली  :  क्‍या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  शैक्षणिक  सत्र  2007-08  से

 नए  पोस्ट-ग्रेजुएट  कार्यक्रमों  को  शुरू  करने  तथा  अंतर्विभागीय

 विषयों  के  विकल्पों  में  वृद्धि  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  और  जी  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा

 दी  गई  सूचनानुसार  विश्वविद्यालय  ने  विज्ञान  संकाय  के  अंतर्गत  फिजिक्स

 तथा  एस्ट्रोफिजिक्स  विभाग  में  नाभिकीय  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में

 टेक  पाठ्यक्रम  तैयार  किया  विश्वविद्यालय  के  सक्षम  निकायों  के

 अनुमोदन  के  पश्चात्‌  पाठ्यक्रम  शैक्षिक  सत्र  2007-08  से  आरंभ  किया

 2983.  श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :  कया  वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  मे ंशत-प्रतिशत  निर्यात  करने  वाले

 उद्योगों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 और

 ऐसे  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  किन-किन  उद्योगों  को

 स्वीकृति  दी  गई

 वाणिज्व  और  उद्योग  मंत्रालय  के  बाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  सरकार  निर्यातोन्मुख  इकाहरयों

 की  स्थापना  नहीं  करती  इकाइयों  की  स्थापना  सरकार  के  अनुमोदन
 से  निजी  व्यक्तियों/निगमित  निकार्यों  द्वारा  की  जाती  दिनांक

 01/04/2004  से  12/03/2007  के  बीच  महाराष्ट्र  में  स्थापित  किए  जाने

 हेतु  अनुमोदित  ई  ओ  यू  की  विस्तृत  सूची  निम्नानुसार

 2004-05  :  ए  आर  सल्फोनेट्स  अभय  एक्यूरेट

 गेजिंग  एंड  इंस्ट्रूमेंट्स  ए  डी  एफ  फूड्स  ऐली
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 फार्मा  ऑप्शन्स  अल्ताना  फार्मा  एपल  इंटरनेशनल

 वर्क  एस्टेक  केमिकल्स  एस्ट्रल  ग्लास

 ॥,  बी  आर  स्टील  प्रोडक्ट्स  बेब्टिज  फ्लैंजेस  वर्क्स

 भारत  फोर्ज  छंतारा  टेक्सटाइल्स  केमट्रीट

 कम्पोजिट्स  इंडिया  कॉम्प  इंजीनियरिंग  एंड  एक्सपोर्ट्स  ॥,

 कॉस्मो  फिल्मस  क्रॉम्पटन  ग्रीव्ज  एडिकॉन  न्यूमैटिक  टूल

 एलान  फैशन्स  इलेक्ट्रॉनिका  मशीन  टूल्स

 एफ  डी  सी  एफ  ई  एम  केयर  फार्मा  फ्लाईव्हील

 रिंग  गियर्स  गाला  गाला  प्रिसिशन  टेक  जेनोम

 बायोटेक  गोमती  केमिकल्स  जी  के  बी  ऑप्थेल्मिक्स

 हनिल  एराटेक्सटाइल्स  ह्यूको  इलेक्ट्रॉनिक्स

 हाइड्टो  न्यूमैटिक  एक्सेसरीज  आई  ए  एण्ड

 आई  सी  केम  इंकोट्रेक  सिस्कॉम  जकप  मेटिंड

 जे  सी  बी  मैन्यूफैक्चरिंग  ज्यूपिटर  कल्याणी

 कर्मयोग  इंजीनियर्स  क्वालिटी  एक्सपोर्ट

 इंपोर्ट  लम्हा  सैटेलाइट  सर्विसेज  लक्ष्मी  डैंटल

 एक्सपोर्ट्स  ल्यूपिन  मैकोर  इंजीनियर्स

 मैग्ना  कास्टिंग  एण्ड  मशीन  वर्क  मालक  ऑइलकेम

 मैक्सहील  फार्मास्यूटिकल्स  मेलोग  स्पेशियैल्टी

 केम  मर्लोनी  टर्मोसेनिटती  एस  एस  पी  मोटर  इंडस्ट्री

 मुरली  कृष्णा  फार्मा  ऑर्किंड  केमिकल्स

 एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  पी  आई  ड्ग्स  एंड  फार्मास्यूटिकल्स

 पैरामांउट  कंडक्टर्स  पी  सी  एस  पर्फेक्ट  सर्कल

 इंडिया  फिलिप्स  इंडिया  पायोनियर  एग्रो

 पॉलिबॉड  इंडिया  प्राज  इंडस्ट्रीज  प्रिंटहाउस

 पलसलकर  मिशैल  आर  के  ई  एक्सपोर्ट

 ऋषभ  एप्लाइड  मीटर्स  रोजी  ब्ल्यू

 रूद्राली  हाइटेक  टूल्स  एसके  इंटरनेशनल

 साधना  नाइट्रो  केम  सेफप्रोपैक  सागरिका  कैसेट्स

 एण्ड  रिकॉर्ड्स  सैंडोज  सैंडविक  एशिया

 शेखसरिया  केमिकल्स  सीरम  इंस्टीट्यूट  ऑफ  इंडिया

 (॥),  श्रीटेक  श्रेया  बायोटेक  श्रेया  लाइफ

 साइंसेज  श्रेयस  इंटरमीडियेट्स  स्प्रिंग  इंडिया  स्टील

 स्ट्रांग  स्टाईबर  प्रसिशन  सुन्दरम  ज्वेलर

 सुप्रीम  पॉलिबीव  सन  फार्मास्यूटिकल्स

 टी  आई  एम  टेक्नो-इंडस्ट्रियल  मैन्यूफैक्चरिंग  द  प्रेन्गइट

 बाव  इंजीनियरिंग  प्रोडक्ट्स  विकास  लेबोरेटरीज

 विराज  एलायज  विराज  फॉजिंग  विराज  इंपो

 एक्सपो  विराज  प्रोफाइल्स  वर्गों  वाल्वस  एंड  कंट्रौल्स

 वी  एस  एल  वायर्स

 लिखित  उतर  174

 2005-06  :  एडवीगस  थेराप्यूटिक्स  अंजता

 फार्मा  अजमल  एलाइड  हइंस्टूूमेंट्स  भगत

 कैम  बिरला  केनामेटल  ब्लू  सर्कल

 स्पेशिलिटी  कै॑मिकल्स  केमबायोटेक  रिसर्च  इंटरमेशनल

 शिपला  दाना  इंडिया  डयूरोशॉक्स

 याटोन  टैस्‍्ट  लैब  इलैक्ट्रॉनिका  मशीन  टूल्स

 फैशन  फाइन  डाया  फ्लोरेसेंट्स  परफ्यूम

 फ्रेशट्रॉप  फ्रूटूस  ॥|,  फैब्रिक्स

 गजानन  इंजीनियर्रिंग  गेटवे  टर्मिनल्स  जेमूम  बायोटेक

 गोल्डियम  ज्वैल्स  ग्रीनस्पेन  एग्रीटैक

 ज्वैलरी  इंडिया  हाइटैक  इंजीनियर्स

 इंडस्ट्रियल  प्लांट  एंड  बेस्ट  जैजी  क्रिएशंस

 कालरा  ओवरसीज  केरलोस्कर  ऑयल  इंजन्स

 केरलोस्कर  कोपलैंड  केरलोस्कर  ऑयल  इंडिया  लानोवा

 कैम  मललाक  स्पेशलिटी  मैक  कितोष

 नेचुरल  फुड्स  मेट्रोपॉलीमर  नक्षत्र  इंटरप्राइजेज

 ओमेगा  कलर्स  ओमनी  एक्टिव  हैल्थ  टैब्नालॉजी

 परफेक्ट  इंजीनियरिंग  प्रोडक्ट्स  परफेक्ट

 इंजीनियर्रिंग  प्रोडक्ट्स  फार्मा  बेस  इंडिया  फिनिक्स

 टेक्सटाइल  इंजीनियरिंग  पुनावाला  इंजीनियरिंग

 पिरामिट  रिसर्च  सपोर्ट  इंटरनेशनल  ऋषि  लेजर

 कटिंग  सैंडविक  एशिया  सिको  टूल्स  इंडिया

 शोर  ऑटो  रबड  एक्सपोर्ट्स  शिया  डेंटल  इंडस्ट्रियल

 स्मृति  ऑर्गेनिक्स  स्पार्कल  डायम  स्पाइर

 स्टार  सरक्लिप्स  एंड  इंजीनियरिंग  स्टलिंग  इंडस्ट्रौज

 सुत्ताती  इंटरप्राइजेज  टेम्को  ट्रीज  डेकोरेटर्स  ट्रीज

 डैकोरेटर्स  टेबनोक्राफ्ट  इंडस्ट्रीज  इंडिया  द  डक्‍्कम

 मिनरल्स  त्रिवेणी  सेफ्टी  मैचेज  ट्विलाइट  ज्वैलरी

 यूएसवी  यूएसबी  वार्को

 इंजीनियरिंग  वेदांत  डायस्टफ  एंड  इंटरमीडिएट

 विबग्योर  टेक्सोटैक  विराज  फोरजिंक्स  वीएनएस  स्विच

 गियर  वीवीएफ  वाटशिला  इंडिया

 यश  झूम

 2006-07  :  एबीकोर  बेंजीन  प्रोडक्शन  इंडिया  एसीई

 एग्रो  बायो  साइंस  अलअजीज  प्लास्टिक्स  एनेक्स

 इंजीनियरिंग  बीसीडी  वैक्यूम  बेंजोकैम  इंडस्ट्रीज

 ब्लिस  कैमिकल्स  एंड  फार्मास्यूटिकल  इंडिया  सेंटोर

 फार्मास्यूटिकल्स  शिपला  कूपर  फाठंडी

 इलैक्ट्रॉनेका  मशीन  टूल्स  इलैक्ट्रॉनिका  मशीन  टूल्स
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 fa.(1),  फैबटैक  प्रोजैक्ट  एंड  इंजीनियर्स  फिल्ट्रम  पॉलीमर्स

 फ्लैमिंगो  फार्मास्थूटिकल्स  फ्लैमिंगो  फार्मास्यूटिकल्स
 फ्रैंकलीन  टैम्पलटन  इंटरनेशनल  सर्विसेज  (।)

 एक्सपोर्ट्स  एच  फिलंगर  एंड  कंपनी  हल्हैक्स

 इंडिया  हिकल  टेक्नोलॉजीज  हयूकों  लाइट्रॉनिक  (।)

 इंडो  आस्ट्रेलियन  होज  मैन्यूफैक्थरिंग  इनोवासिंथ  टैक

 (1)  जोन  डिरी  इक्विपमेंट  किम  कैमिकल्स

 किरलोस्कर  ऑयल  इंडिया  लांशर  बॉल्य  एलजी

 इलैक्ट्रॉनिक्स  इंडिया  ऑयल  दूल्स  इंटरनेशनल

 परी  ऑटोमेशन  पैलीकेन्स  ऑटोमोटीव  एंड  प्रमोशनल  प्रोडक्ट्स

 फिनिक्स  मकानो  पावर  डील  हैवी

 इंजीनियरिंग  प्रीवी  ऑर्गेनिक्स  रेकेम  आरपीजी

 रैनीशॉ  मेटीरियालॉजी  सायटम्स  साहनी  किर्कवुड

 साईं  लाइफ  साइंसेज  सजनी  मैन्यूफैक्चरिंग  सेंडोज

 सगुन  पैकेजिंग  शाह  टैब्नीकल्स  कंसल्टेंट्स

 सिंधु  दुर्ग  फुड  प्रोडक्ट्स  शुरू  इंटरनेशनल

 सूरज  डायमंड  थॉमसन  प्रेस  इंडिया  उगर

 क्वालिटी  पैकेजिंग  वेदांत  ड्रग्स  एंड  फाइन  कैमिकल्स

 बेदांत  डायस्टफ  एंड  इंटरमीडिसट्स  बीना

 इंडस्ट्रीज  विनाती  ऑर्गेनिक्स  वेल  साइट  इंटरनेशनल

 सर्विस

 विनिर्माण  क्षेत्र

 2984.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विशेष  आर्थिक  क्षेत्रों  की  तर्ज  पर  विनिर्माण

 क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  विशाल  क्षेत्र  में  पांच  विनिर्माण

 निवेश  क्षेत्रों  की  स्थापना  करने  की  योजना  बना  रही

 यदि  तो  क्या  प्रधान  मंत्री  की  व्यापार  एवं  सलाहकार

 परिषद्‌  ने  2006  में  निवेश  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  विनिर्माण

 प्रतिस्पर्धाप्भकता  परिषद्‌  की  रिपोर्ट  पर  विचार  किया

 यदि  तो  क्‍या  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  मानदण्डों  को

 विशेषकर  भेषज  तथा  इंजीनियरिंग  वस्तु  उद्योगों  के  लिए  उदार

 जाने  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  ने  यह
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 कहा  है  कि  विनिर्माण  क्षेत्र  में  मानदण्डों  को  और  उदार

 बनाने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णण  कब  तक  लिए

 जाने  की  संभावना

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :  विनिर्माण

 निवेश  क्षेत्रों  की  स्थापना  उन  पहलों  में  शामिल  है  जिन  पर  सरकार

 द्वारा  गुणवत्तायुक्त  बुनियादी  शीघ्र  स्वीकृतियों  और  ज्यादा  दक्ष

 व  पारदर्शी  विनियामक  प्रणालियां  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  विचार

 किया  जा  रहा  ताकि  विनिर्माण  में  वृद्धि  को  प्रोत्साहित  किया  जा

 व्यापार  और  उद्योग  पर  प्रधान  मंत्री  की  परिषद्‌

 ने  2006  को  हुई  अपनी  बैठक  में  निवेश  आयोग  तथा  राष्ट्रीय

 विनिर्माणकारी  प्रतिस्पर्धात्मकता  परिषद्‌  की  रिपोर्टों  पर  विचार  किया

 से  (3)  वर्तमान  नीति  के  चमड़ा  और

 इंजीनियरिंग  वस्तुओं  सहित  विनिर्माण  क्षेत्र  में  मार्ग  के  तहत  100%

 तक  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  की  अनुमति  दी  जाती

 एफडीआई  नीति  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  एफडीआई  नीति

 की  समीक्षा  2006  में  की  गई  थी  और  यौक्तिकीकरण/ठदारीकरण  संबंधी

 अनेक  उपाय  अधिसूचित  किए  गए

 पत्तनों  पर  अपर्थाप्त  अवसंरचना

 2985.  श्री  नरहरिं  महतो  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  प्रमुख  पत्तनों  पर  जहाजों  में  खाद्यानों  के

 लदान  के  लिए  क्रेनों  की  कमी  के  कारण  करोड़ों  डालर  की  निर्यात

 राजस्व  की  हानि  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  परिवहन  के  लिए  अपर्याप्त  अवसंरचना  के  कारण  भारत

 के  कृषि  निर्यात  योग्य  अधिशेष  मर्दों  का  लगभग  40  प्रतिशत  निर्यात

 नहीं  हो  पा  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 जाने  का  प्रस्ताव

 जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  जाणिण्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  खाद्यान्न  का  निर्यात  केवल
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 4  मुख्य  पत्तनों  अर्थात  तृतीकोरिन  और  विशाखापत्तनम

 पत्तन  न्यासों  के  जरिए  किया  जाता  ये  पत्तन  निर्यात  कार्गों  हैंडल

 करने  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  क्रेनों  से  सुसण्जित

 और  (a)  यदापि  देश  के  निर्यात  संभावना  के  अनुरूप
 अवसंरचना  उपलब्ध  नहीं  है  परन्तु  निर्यातों  को  सुकर  बनाने  के  लिए

 परिवहन  के  विभिन्न  तरीकों  को  बढ़ाने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए

 जाते

 विरासत  स्थलों  के  रूप  में

 जाजारों  को  मान्यता

 2986.  श्री  खारवेनथन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  नगरपालिका  परिषद्‌  का

 इसके  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  कुछ  विद्यालयों/बाजारों  को  विरासत

 स्थलों  के  रूप  में  मान्यता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  ऐसे  विद्यालयों/बाजारों  के  पृथक-पृथक  नामों

 सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 के  क्षेत्राधिकार  के  अंतर्गत  पहचान  किए

 गए  विरासत  स्थलों  के  संरक्षण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  *

 नई  दिल्ली  नगरपालिका  परिषद  ने  अपने  क्षेत्राधिकार  के  अंतर्गत

 आने  वाले  निम्नलिखित  विद्यालयों  और  बाजारों  की  विरासत  स्थलों  के

 रूप  में  पहले  ही  पहचान  कर  ली

 1  विद्यालय

 ()  नगर  पालिका  बाल  उच्यतर  माध्यमिक  मंदिर

 मार्ग

 (४)  सेंट  कॉलम्बस  अशोका  प्लेस

 (#)  जैन  हैप्पी  जैन  मंदिर  रोड

 (४)  कांबेंट  ऑफ  जीसस  एंड  मेरी  बंगला  साहिब

 रोड

 (५)  लेडी  इविंन  उच्चतर  माध्यमिक  केनिंग  रोड
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 (vi)  सेंट  थॉमस  मंदिर  मार्ग

 (५)  मॉडर्न  बारा  खंबा  रोड

 2...  बाजार

 (0).  गोल  मार्किट

 (0).  कनाट  प्लेस/कनाट  सर्कस

 नई  दिल्ली  नगरपालिका  परिषद  ने  अपने  क्षेत्राधिकार  में

 आने  वाली  दो  इमारतों  अर्थात  नगर  पालिका  बाल  ठचख्यतर  माध्यमिक

 विद्यालय  और  गोल  मार्किट  की  जीर्णोद्धार  की  प्रक्रिया  पहले  ही  शुरू

 कर  दी  है  और  एक  प्रयोग  के  रूप  में  कनाट  प्लेस

 के  अग्रभाग  का  जीर्णोद्धारा  भी  शुरू  कर  दिया

 जंतर  मंतर  पर  प्रदर्शन

 2987.  श्री  जय  प्रकाश  :  कया  गृह  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  लोगों  को  होने  वाली  असुविधा  के  कारण

 पब्रदर्श  स्थल  को  जंतर  मंतर  नई  दिल्ली  से  शहर  के  किसी  अन्य

 स्थान  पर  स्थानान्तरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ;:  से

 प्रदर्श  करते  समय  कई  संसद  भवन  के  अधिक  से

 अधिक  नजदीक  पहुंचना  चाहते  ताकि  वे  अपनी  अपने  प्रतिनिधियों

 के  कानों  तक  पहुंचा  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  दिल्ली

 पुलिस  ने  इस  आशय  क॑  अनुदेश  जारी  किए  हैं  जिममें  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  यह  विनिर्दिष्ट  किया  गया  है  कि  संसद  मार्ग

 पर  5000  से  अधिक  लोग  एकत्र  नहीं  हो  सकते  हैं  और  न

 ही  आयोजकों  को  वाहन  लाने  की  अनुमति  दी  यदि  बड़ी

 संख्या  में  वाहन  लाए  जाते  हैं  और  न  ही  आयोजकों  को  वाहन  लाने

 की  अनुमति  दी  यदि  बड़ी  संख्या  में  बाहन  लाए  जाते  हैं

 और  ये  आयोजकों  के  साथ  आते  हैं  तो  आयोजकों  को  रामलीला

 मैदान  में  प्रदर्श  करना  होगा  जहां  वाहनों  को  पार्क  किया  जा  सकता

 यदि  प्रदर्शनकारियों  की  संख्या  5000  से  अधिक  होती  है  तो  प्रदर्शन
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 केवल  रामलीला  मैदान  ही  हो  सकता  वे  रामलीला  मैदान

 से  जंतर-मंतर  नहीं  जा  सकते  हैं  लेकिन  तीन  से  चार  लोगों

 के  छोटे-छोटे  ग्रुप  बना  सकते  हैं  और  ज्ञापन  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 उन्हें  जंतर-मंतर  या  अतिविशिष्ट  व्यक्तियों  के  कार्यालयों  तक  ले  जाया

 जा  सकता  यदि  रामलीला  मैदान  में  प्रदर्शनकारियों  की  संख्या

 5000  से  कम  है  तो  2  से  3  प्रति  पंक्ति  की  जलूस  की  शक्ल  में

 उन्हें  जंतर-मंतर  तक  जाने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  बशर्ते  आयोजकों

 के  स्वयं  टालस्टॉय  मार्ग/बाराखंभा  रोड  के  चौराहे  पर  और  टालस्टॉय

 मार्ग/जनपथ  के  चौराहे  पर  ये  स्वयं  चौराहों  पर  यातायात

 नियंत्रण  करने  में  यातायात  पुलिस  की  सहायता  प्रदर्शनकारियों

 को  रोक  करके  रुक-रुक  कर  जाने  दिया

 यदि  50000  से  अधिक  लोगों  की  भीड़  होने  की  आशा  हो  तो

 इस  भीड़  के  अनुरूप  ही  वाहनों  की  संख्या  बढ़ेगी  और  आई

 टी  डब्ल्यू  दिल्‍ली  गेट  आदि  जैसे  चौराहों  पर  इससे  यातायात

 की  विकट  समस्या  खड़ी  हो  रामलीला  मैदान  में  50000  से

 अधिक  की  भीड़  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  और  इसके  विकल्प

 के  रूप  में  ब॒ुराड़ी  मैदान  में  इसकी  अनुमति  दी  जा  सकती

 यदि  दिल्ली  में  किसी  अन्य  स्थान  पर  किसी  पार्क  या  खुले

 क्षेत्र  का चयन  करते  हैं  तो  इसकी  गुण-दोषों  के  आधार  पर  जांच  की

 जा  सकती

 मुंबई  बम  विस्फोट  मामले  के  भगोड़ों

 का  प्रत्थर्पण

 2968.  श्री  बालेश्वर  यादथ  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1993  के  मुंबई  में  हुए  श्रृंखलाबद्ध  बम

 विस्फोट  मामले  के  मुख्य  भगोड़ों  के  प्रत्यर्पण  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 ऐसे  भगोड़ों  को  भारत  में  कब  तक  प्रत्यर्पित  जाने

 की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  1993  के  मुम्बई  में  हुए  श्रृंखलाबद्ध  बम  विस्फोट  मामले  में

 इस  समय  37  भगोड़े  हैं  जिनमें  से  3:  की  देश  से  गायब  होने  की

 सूचना  इनमें  से  कुछ  भगोड़ों  को  भारत  से  प्रत्यर्पित/विवासित  कर

 दिया  गया  सरकार  विदेशों  से  वांछित  अपराधियों  को  प्रत्यर्पित  कराने

 के  लगातार  प्रयास  कर  रही
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 कामगारों  का  पुनर्वास

 2969.  श्री  सिद्दीश्वर  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  बंद  इकाहयों  के

 विस्थापित  कामगारों  के  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  की  क्‍या  नीति

 क्‍या  बंद  मिलों  के  कर्मचारियों  को  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति

 पर  दिए  गए/दिए  जाने  वाले  लाभ  अन्य  संगठनों  तथा  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  को  दिए  जाने  वाले  लाभों  के  अनुरूप  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  ठपाय  किए

 जा  रहे

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  गैर-अर्थक्षम  मिलों

 के  बंद  होने  से  प्रभावित  कामगारों  के लिए  एक  उदार  संशोधित  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति  योजना  की  पेशकश  दी  इस  योजना

 में  कामगारों  को  50%  से  100%  मजदूरी  में  संशोधन  की  तिथि

 के  आधार  पर  कामगारों  को  अनुग्रह  राशि  के  भुगतान  में  वृद्धि  करने

 का  प्रावधान  इसके  लोक  उद्यम  विभाग  ने  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  कर्मचारियों  के  पुनर्प्रशिश्षण  तथा  पुमतैंनाती  के  लिए

 एक  योजना  बनाई  है  और  एनटीसी  के  कर्मचारी  ऐसे  कार्यक्रमों  से

 लाभान्वित  होते

 से  एमवीआरएस  के  तहत  एनटीसी  मिलों  के  कर्मचारियों

 को  दी  गई  मुआवजा  राशि  आमतौर  पर  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना

 से  अधिक  आकर्षक

 पत्राचार/दूरस्थ  शिक्षा  पाठ्यक्रम

 2990.  और  शैलेन्द्र  कुमार  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त

 विश्वविद्यालय  की  दूरस्थ  शिक्षा  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित

 विश्वविद्यालयों  तथा  संस्थानों  के  नाम  राज्य-वार  क्‍या
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 द्वारा  अनुमोदित  तथा  द्वारा  अभी  तक

 अनुमोदित  दोनों  के  ट्वारा  पेशकश  किए  जा  रहे  दूरस्थ  शिक्षा  कार्यक्रमों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  विश्वविद्यालयों  तथा  संस्थानों  के  माध्यम  से

 द्वारा  अनुमोदित  नहीं  किए  गए  दूरस्थ  शिक्षा  पाठ्यक्रमों  में  कितने  छात्र

 अध्ययनरत्‌

 क्या  ऐसे  छात्र  केन्द्रीय/राज्य  सरकारों  के  अंतर्गत  पर्दों  एवं

 सेवाओं  के  लिए  आवेदन  करने  हेतु  पात्र

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  के  समाधान  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 -  :  और  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय

 की  दूरस्थ  शिक्षा  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  विश्वविद्यालयों  और  संस्थानों
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 की  राज्यवार  सूची  उनके  कार्यक्रमों  सहित  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  ऐसे  दूरस्थ  शिक्षा

 जो  दूरस्थ  शिक्षा  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  नहीं  कर  रहे

 छात्रों  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  रखता

 से  सरकारी  सेवाओं  में  उच्च  योग्यता  प्राप्त  जनशक्ति

 की  भर्ती  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  भारत  के  राजपत्र  में  दिनांक

 1995  की  अधिसूचना  18-15/93  टीडी-४/टीएस-॥/

 जारी  की  गई  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  बताया  गया  कि

 संसद  अधिनियम  या  राज्य  विधानमंडल  द्वारा  स्थापित

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1956  की  धारा  3  के  अंतर्गत

 सम  विश्वविद्यालय  संस्थाओं  और  संसद  अधिनियम  के  अंतर्गत  घोषित

 राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्थाओं  द्वारा  दूरस्थ  शिक्षा  के  माध्यम  से  प्रदत्त

 अर्हताएं  केन्द्र  सरकार  के  अंतर्गत  पदों  और  सेवाओं  में  रोजगार  उद्देश्य

 हेतु  स्वाभाविक  रूप  से  मान्यता  प्राप्त  है  बशर्ते  थे  दूरस्थ  शिक्षा  परिषद

 और  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  जहां  कहीं  भी  आवश्यक

 द्वारा  अनुमोदित

 विवरण

 दूरस्थ  शिक्षा  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  विश्वविद्यालयों/संस्थाओं  तथा  उनके  कार्यक्रमों  की  राज्यवार  सूची

 विश्वविद्यालय  का  नाम

 1

 कार्यक्रम  का  नाम

 2

 आंध्र  प्रदेश

 1.  श्री  पदमावती  महिला  तिरूपति

 2.  केन्द्रीय  अंग्रेजी  तथा  विदेशी  भाषा  हैदराबाद

 3...  मौलाना  आजाद  राष्ट्रीय  ठर्दू  हैदराबाद

 4...  अम्बेडकर  खुला  हैदराबाद

 5.  तिरुपति

 6.  गुकहाटी  गुवाह्मटी

 1.  अंग्रेजी  अध्यापन  में  स्नातकोत्तर  प्रमाणपत्र

 2.  अंग्रेजी  अध्ययन  में  स्मातकोत्तर  डिप्लोमा

 (%)
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 7.  राजीव  गांधी  इटानगर

 8.  मगध  बोध  गया

 9...  सुंदरलाल  शर्मा  खुला  बिलासपुर

 चंडीगढ़  राज्य

 10.  पंजाब  चंडीगढ़

 दिल्ली

 11...  डीओईएसीसी  नई  दिल्ली

 12...  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  नई  दिल्ली

 13...  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  मुक्त  अहमदाबाद

 14...  कर्नाटक  राज्य  मुक्त  मैसूर

 मध्य  प्रदेश

 15.  भोज  मुक्त  भोपाल

 पुस्तकालय  एवं  सूचना  विज्ञान  में  स्नातक

 प्रीपेरेटरी  कार्यक्रम

 2.

 3...

 4  काम

 5.  एम.ए

 6.  अनुवाद  में  डिप्लोमा

 7.  ग्रामीण  विकास  में  डिप्लोमा

 लेवल  कार्यक्रम
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 16...  रानी  दुर्गावती  जबलपुर  1...  एमसीए

 2...  पीजीडीसीए

 3...  एडीसीए

 4  बीसीए

 5...  सीआईसी

 17.  हरी  सिंह  गौड़  सागर  एमएलआईएससी

 बीएलआईएससी

 ह

 पीजीडीएमएम

 महाराष्ट्र

 18...  सिम्बॉयसिज  दूरस्थ  अध्ययन  पुणे  ।.  व्यावसायिक  प्रबंधन  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 2...  मानव  संसाधन  प्रबंधन  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 3.  अंतर्राष्ट्रीय  व्यवसाय  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 4...  सूचना  प्रौद्योगिकी  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 5.  बीमा  प्रबंधन  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 6...  व्यवसाय  प्रशासन  में  कॉरपोरेट  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 19...  नरसी  भौजी  प्रबंध  अध्ययन  मुंबई  1.  व्यवसाय  प्रबंधन  में  डिप्लोमा

 2...  मार्किटिंग  प्रबंधन  में  डिप्लोमा

 3.  वित्त  प्रबंधन  में  डिप्लोमा

 4...  मानव  संसाधन  प्रबंधन  में  डिप्लोमा

 5.  व्यवसाय  प्रबंधन  में  स्तातकोत्तर  डिप्लोमा

 6.  मार्केटिंग  प्रबंधन  में  स्तातकोत्तर  डिप्लोमा

 7.  वित्त  प्रबंधन  में  स्मातकोत्तर  डिप्लोमा

 8  मानव  संसाधन  प्रबंधन  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 9...  सप्लाई  श्रृंखला  में  एडवांस  डिप्लोमा
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 राजस्थान

 1

 यशवन्त  राव  चव्हाण  महाराष्ट्र  मुक्त  विश्वविद्यालय

 मोहन  बालासौर

 वर्द्धमान  महावीर  मुक्त  कोटा

 त्रिपुरा  त्रिपुरा

 अन्नामलाई  अन्नामलाई  नगर

 तमिलनाडु  मुक्त  चेन्नई

 विनायक  मिशन  सलेम

 भारतीय  कारपेट  प्रौधोगिकी  भदोही

 राजश्री  टंडन  मुक्त  इलाहाबाद

 लिखित  उत्तर

 एमबीए

 पीजीडीएचआरएम

 पीजीडीएफएम

 सीएएफई

 एमसीए

 बीसीए

 पीजीडीसीए

 पीजीडीजेएमसी

 एमबीए

 सभी  कार्यक्रम

 सभी  कार्यक्रम

 कारपेट  बूल  एंड  टेक्सटाइटल  में  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरस्थ  अध्ययन

 कार्यक्रम

 एमबीए
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 29.  अलोगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़

 उत्तराखंड

 30.  उत्तरांचल  मुक्त  हल्द्वानी

 31...  कुमाऊं  नैनीताल

 पश्चिम  बंगाल

 32.  वर्द्धमान  विश्वविद्यालय

 33.  जादवपुर  कोलकाता
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 पीजीडीजेएमसी

 बीएलआईएस

 काम

 अध्ययन  में

 कला  स्नातक

 वाणिज्य  सस्‍्तातक

 विज्ञान  स्तातक

 शिक्षा  सस्‍्तातक

 पर्यटन  अध्ययन  स्नातक

 टेक-आईटी

 पीजीडीएमडब्ल्यूटी

 बौद्धिक  संफ्दा  अधिकार  के  प्रवर्तन  संबंधी  समिति

 2991.  श्री  सुगावनम  :  कया  जाणिज्पय  और  ठल्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  के  प्रवर्तन  संबंधी

 एक  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  इसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  तथा  इसके  विचारार्थ

 विषय  क्‍या  और

 इसकी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  संभावना

 वाणिज्य  और  ठद्योग  मंत्री  कमल  :  से

 सरकार  ने  बौद्धिक  संपदा  अधिकार  प्रवर्तन  मुद्दों  पर एक  अन्तर-मंत्रालयीय

 समन्वय  समित  गठित  की  जिसमें  सूचना  और  उच्च

 सूचना  और  कृषि  और  वाणिज्य  तथा

 स्वास्थ्य  मंत्रालयौं/विभागों  के  प्रतिनिधि  शामिल  औद्योगिक  नीति  और

 संवर्धन  विभाग  इस  समिति  का  संयोजक  इस  समिति  में  राष्ट्रीय

 अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  सीमा-शुल्क  बोर्ड

 के  प्रतिनिधि  भी  शामिल

 बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  के  प्रवर्तन  संबंधी  मुद्दों  की  आवधिक  ,

 समीक्षा  के  उद्देश्य  से  इस  समिति  का  गठन  किया  गया  है  और  इससे

 कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  की  अपैक्षा  नहीं  की
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 राजस्थान  में  डायनामाहट  का  उपयोग

 2992.  श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  में  डायनामाइट  का  उपयोग  करके  किए  जा

 रहे  खनन  कार्य  से  रबी  फसल  तथा  दुधारू  मवेशियों  को  भारी  क्षति

 होने  के  अतिरिक्त  ऐसी  विध्वंसात्मक  खनन  पद्धति  के  कारण  निर्दोष

 जंगली  जानवर  भी  मौरे  जा  रहे

 यदि  तो  जंगली  जानवरों  के  अतिरिक्त  किसानों  की

 फसलों  तथा  दुधारू  मवेशियों  को  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 से  राजस्थान  राज्य  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के

 डायनामाइट  के  विस्फोट  से  रबी  की  फसल  को  भारी  नुकसान

 होने  और  दुधारू  मवेशियों  तथा  जंगली  जानवरों  के  मरने  के  संबंध

 में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  राजस्थान

 में  बन  क्षेत्र  की  सीमा  से  25  मीटर  के  भीतर  कोई  नई

 खान  अनुमोदित  नहीं  की  गई

 मानवरहित  वायुयान

 2993.  श्री  हेमलाल  मुर्मू  :

 श्री  मिलिन्द  देवरा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  नक्सल  प्रभावित  राज्यों  में  घने  जंगलों

 में  खोज  कार्यों  हेतु  मानवरहित  वायुयान  एरियल

 की  तैनाती  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 राज्यों  को  मानव  रहित  वायुयान  के  उपयोग  से  नक्सलियों

 का  सामना  करने  में  कितनी  सहायता  मिली
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  जहां  कहीं  भी  संभव  होता  है  नक्सली  कंडरों  की  गतिविधियों

 के  संबंध  वास्तविक  रिपोर्टों  की  संपुष्टि  करने  के  लिए  प्रयोगिक

 आधार  पर  छत्तीसगढ़  में  यू  ए  बी  की  तैनाती  की  गई  यह  नक्सली

 समस्या  से  निपटने  के  हेतु  सरकार  की  रणनीति  का  एक  भाग  है  जिसमें

 अन्य  कार्यों  के  साथ  बेहतर  पुलिस  व्यवस्था  इत्यादि  को  शामिल  किया

 गया

 खनिज  उद्योग

 2994.  श्रीमती  सतीदेजी  :  कया  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  खनिज  उद्योगों  की  स्थापना  करने

 के  संबंध  में  रूस  के  साथ  समझौता  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 Ci)  क्या  सरकार  के  पास  देश  में  अयस्क  से  भरपूर  खनिज

 भंडारों  का  उपयोग  करने  वाले  टाइटेनियम  उद्योगों  को  स्थापित  करने

 की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  के  पास  अन्य  देशों  के  साथ  समझौता  करने

 की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिण्य  और  उद्योग  प्ंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  दी

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  भारतीय  प्रबंध  संस्थानों
 |

 में  फ्दों  का  सृजन

 2995.  श्री  फ्रांसिस  फैल्थम  :  कया  मानव  संसाधन  जिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  अन्य  पिछड़े  बर्ग  हेतु  आरक्षण

 को  लागू  करने  के  मददेनजर  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  एवं  भारतीय

 प्रबंध  संस्थानों  में  सृजित  किए  जाने  वाले  संभावित  पदों  का कोई  आकलन

 किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अगले  तीन  वर्षों  हेतु  क्या  अनुमान  लगाए  गए  हैं  और  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  संस्थानों/भारतीय  प्रबंध  संस्थानों  के  वित्त  पोषण  का  कया  तरीका

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  अन्य  पिछड़े  वर्गों  हेतु  27  प्रतिशत  आरक्षण

 को  कार्यान्वत  करने  के  लिए  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  और  भारतीय

 प्रबंध  संस्थान  वर्ष  2009-2010  तक  अपनी  छात्र  दाखिला  क्षमता  में

 54  प्रतिशत  तक  वृद्धि  निर्धारित  संकाय-छात्र  अनुपात  को  बनाये

 रखने  के  लिए  ये  संस्थान  अपनी  संकाय  संख्या  में  वृद्धि  संकाय

 की  संख्या  में  वृद्धि  से  होने  वाले  व्यय  की  पूर्ति  इन  संस्थानों  को

 योजनागत  अनुदान  के  तहत  दिये  जाने  वाले  आवर्ती  अनुदानों  में  से

 की

 निजी  क्षेत्र  को  लौह-अयस्क  खानों  का  आघंटन

 2996.  श्री  हंसराज  अहीर  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  यताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निजी  क्षेत्र  को  लौह-अयस्क  खानें

 आबंटित  करने  का

 राज्य

 2003-04

 1.  आंध्र  प्रदेश  03

 2.  छत्तीसगढ़  05

 3.  झारखण्ड  01

 4.  कर्नाटक  12

 5.  मध्य  प्रदेश  03

 6.  महाराष्ट्र  01

 7  उड़ीसा  01

 29  1927  लिखित  उत्तर  194

 यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  सरकार

 को  लौह-अयस्क  खानों  के  आबंटन  हेतु  निजी  क्षेत्र  से  राज्य-वार  कितने

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  निजी  क्षेत्र  को  लौह  अयस्क

 की  कितनी  खानें  राज्य-वार  आबंटित  की  गई

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 लौह  अयस्क  का  खनन  निजी  क्षेत्र  के  लिए  खुला  खान  और  खनिज

 एवं  अधिनियम  1957  के  प्रावधानों  के

 कोई  भारतीय  नागरिक  अथवा  कंपनी  अधिनियम  1956  की  धारा  3

 की  उठप-धारा  (1)  में  परिभाषित  कंपनी  खनिज  रियायत  मंजूर

 की  जा  सकती  राज्य  सरकारें  खनिज  की  मालिक  हैं  और

 एम  एम  डी  आर  अधिनियम  1957  तथा  उसके  अंतर्गत  बनाये  गये

 नियमों  के  प्रावधानों  के  संबंध  में  जिसमें  लौह  अयस्क  भी  शामिल

 खनिज  रियायतें  प्रदान  करने  से  पहले  केन्द्र  सरकार  का  पूर्व  अनुमोदन

 अनिवार्य

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निजी  क्षेत्र  के  व्यक्तियों/कंपनियों

 के  पक्ष  में  लौह  अयस्क  के  लिए  खनन  पट्टा  मंजूर  करने  के  लिए

 केन्द्र  सरकार  के  पूर्व  अनुमोदन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से

 प्राप्त  प्रस्तावों  की  संख्या  नीचे  दी  गई

 निजी  क्षेत्र  के  संबंध  में  प्राप्त  प्रस्तावों  की  संख्या

 2004-05  2005-06

 22  18

 08  03

 18  03

 08  27

 01  07

 07  03

 01  02

 00  01
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 1.4.2004  से  28.2.2007  तक  विभिन्‍न  राज्यों  में  निजी  क्षेत्र

 के  व्यक्तियों/कंपनियों  को  लौह  अयस्क  का  खनन  पट्टा  मंजूर  करने

 के  प्रस्तावों  की  जिन  पर  केन्द्र  सरकार  का  पूर्ब  अनुमोदन  दिया

 गया  है  नीचे  दी  गई

 राज्य  अनुमोदित  प्रस्तावों  की

 संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  23

 2...  छत्तीसगढ़  11

 3.  झारखंड  -  8

 4.  कनटिक  31

 5...  मध्य  प्रदेश  03

 6...  महाराष्ट्र  12

 7...  उड़ीसा  01

 8...  राजस्थान  01

 कॉफी  बागान

 2997.  श्री  बाड़िगा  रामकृष्णा  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  में  कॉफी  बागान  पूर्वी  इत्यादि  के

 स्थानीय  जनजातीय  समुदायों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  साथ-साथ

 उत्कृष्ट  प्रदर्शन  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 और  पूर्वी  आंध्र  प्रदेश  के  जनजातीय  लोगों  के

 20  2007  लिखित  उतर  196

 एक  बड़े  भाग  में  अपनी  पारम्परिक  फसलान्तर  खेती  के  स्थान  पर  कॉफी

 बागानों  की  शुरुआत  की  अब  वे  सतत्‌  आधार  पर  कॉफी  की

 खेती  कर  रहे  हैं  जिससे  एक  ओर  उनकी  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार

 हुआ  है  और  दूसरी  ओर  क्षेत्र  की  हरियाली  एवं  पारिस्थितिकी  में  सुधार

 हुआ  ॥7वीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कॉफी  बोर्ड  ने  आंध्र  प्रदेश

 में  कॉफी  की  खेती  में  आगे  और  वृद्धि  करने  के  लिए  कॉफी  के

 विकास  से  संबंधित  विभिन्न  कार्यकलापों  का  प्रस्ताव  किया

 ज्ञान  केन्द्रों  की  स्थापना

 2998.  श्री  किन्जरपु  येरननावडु  :  क्‍या  मानथ  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  की  डु-पांट  कंपनी  की  योजना  देश  में

 विशेषकर  हैदराबाद  शहर  में  अपना  प्रथम  ज्ञान  केन्द्र  खोलने  हेतु  200

 करोड़  रुपए  का  निवेश  करने  की  और

 यदि  तो  उक्त  ज्ञान  केन्द्र  में  किए  जाने  वाले  कार्यों

 ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  केन्द्र  सरकार  को  उच्चतर  शिक्षा  सेक्टर  में  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं

 बालको  द्वारा  मिश्रधातु  का  उत्पादन

 2999  श्री  चन्द्र  शेखर  टूबे  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लिमिटेड  अपनी

 सामरिक  बिक्री  से  पूर्व  मिसाइल  केसिंग  एवं  क्रायोजेनिक  इंजनों  के

 उत्पादन  हेतु  मिश्रधातुओं  का  उत्पादन  करता  रहा

 यदि  तो  कया  बालको  द्वारा  अभी  भी  रक्षा  आवश्यकताओं

 हेतु  मिश्रधातुओं  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 बालको  द्वारा  रक्षा  संबंधी  उपयोग  हेतु  बिनिर्मित  मिश्रधातुओं  का  ब्यौरा

 क्या

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 भारत  एल्युमीनियम  कंपनी  लिमिटेड  ने  सूचित  किया  है  कि
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 बह  अपने  ग्राहकों  की  मांग  के  जिनमें  रक्षा  आयुध

 फैक्ट्रियां  और  विक्रम  साराभाई  अंतरिक्ष  केन्द्र  एस  एस  जैसे

 अनुसंधान  प्रतिष्ठान  शामिल  के  लिए  मूलभूत  शीट/प्लेट/बिलेट  के

 रूप  में  विभिन्‍न  एल्युमीनियम  मिश्रधातुओं  का  उठत्पादन/प्रोसेसिंग  करता

 रहा  ग्राहकों  द्वारा  अत्य  जिनका  ब्यौरा  बालकों  को  ज्ञात

 नहीं  का  उत्पादन  करने  हेतु  कच्चे  माल  के  रूप  में  इनका  उपयोग

 किया  जाता

 बालको  द्वारा  उपरोक्त  ग्राहकों  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार

 इन  उत्पादों  का  उत्पादन/प्रोसेस  और  आपूर्ति  का  कार्य  अभी  भी  किया

 जा  रहा

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बालको  ट्टारा  रक्षा  प्रतिष्ठनों/आयुध

 फैक्ट्रियों/वीएसएससी  के  उपयोग  हेतु  अपने  विभिन्‍न  ग्राहकों  के  लिए

 विनिर्मित  मिश्रधातुओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 वर्ष  उत्पादन

 2003-04  46

 2004-05  153

 2005-06  130

 ]

 बालिकाओं  हेतु  छात्रावास  एवं  अन्य  सुविधाएं

 3000.  श्री  कैलाश  नाथ  सिंह  यादव  :

 श्री  ग्रशेश  पाठक  :

 क्या  मानय  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  माध्यमिक  शिक्षा  को  बढ़ावा

 देने  हेतु  बालिकाओं  के  लिए  छात्रावासों  का  निर्माण  करने  एवं  अन्य

 सुविधाओं  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  धनराशि  नियत

 की  गई  है  और  व्यय  की  गई

 यदि  निधियों  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उक्त  योजना  का

 क्रियान्वयन  धीमा  रहा

 29  1927  लिखित  उतर  198

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  गैर-सरकारी  संगठनों  एवं  पंजीकृत  समितियों

 को  अनुदान  उपलब्ध  करा  रही

 यदि  तो  गैर-सरकार  संगठनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उक्त  समितियों  ट्वारा  पिछड़े  खंडों  में  विद्यालयों

 की  स्थापना  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  तथा  उच्चतर  माध्यमिक

 स्कूलों  की  छात्राओं  हेतु  भोजन  तथा  छात्रावास  संबंधी  सुविधाओं  को

 सुदृढ़  बनाने  की  के  अंतर्गत  कक्षा  vi  से  »0॥  में  अध्ययन

 कर  रही  छात्राओं  को  भोजन  तथा  आवास  संबंधी  सुविधाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  इस  स्कोम  के  अंतर्गत  छत्रावार्सों

 के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं

 इस  स्कीम  के  अंतर्गत  वर्ष-बार  बजट  आवंटन  तथा  व्यय  निम्नवत

 करोड़

 वर्ष  बजट  संशोधित  व्यय

 अनुमान  अनुमान

 2002-03  18.00  10.00  17.82

 2003-04  20.00  16.51  5.91

 2004-05  30.00  5.40  3.72

 2005-06  10.00  6-40  3.90

 यह  स्कीम  मांग  आधारित  है  तथा  पाजञ्न  गैर-सरकारी  संगठनों

 से  प्राप्त  व्यवहार्य  प्रस्तावों  पर  ही  विचार  किया  जाता  यह  स्कीम

 वित्त  वर्ष  2005-06  तथा  2006-07  के  दौरान  छात्रावास  संचालित  करने

 के  लिए  परिचालित  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  इस  स्कीम  का  मूल्यांकन

 नहीं  किया  गया



 199  प्रश्नों  के

 प्रथम  2  वर्षों  (2005-06  तथा  2006-07)  के  दौरान  योजना

 का  मूल्यांकक  न  किए  जाने  के  कारण  इन  दो  वर्षों  में  किसी  नए

 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  केवल  वर्ष  2004-05  तक  के  मामलों

 के  लिए  राशियां  जारी  कर  दी

 और  पिछले  3  वर्षों  के  गैर  सरकारी  संगठनों

 जिनको  अनुदान  संस्वीकृत  किया  गया  की  संख्या  निम्नवत्‌

 वर्ष  गैर-सरकारी  संगठनों  की  संख्या

 2004-05  197

 2005-06  121

 2006-07  37

 (16.03.2007  तक  की  स्थिति  के

 और  स्कीम  का  उद्देश्य  स्कूल  स्थापित  करना  नहीं

 बल्कि  यालिका  छात्रावासों  को  संचालित  करना

 ]

 ग्लीबेक  का  एकस्वीकरण

 3001.  श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :

 श्री  अंद्रकांत  जे  :

 क्या  बाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अन्तर्राष्ट्रीय  भेषज  उद्योग  भारतीय  वस्तुओं  एवं  अन्य

 आविष्कारों  के  संबंध  में  एकस्वीकरण  का  दावा  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कोई  अंतर्राष्ट्रीय  कंपनी  ल्यूकेमिया  रोधी  औषधि  ग्लीवेक

 के  संबंध  में  एकस्थीकरण  का  दावा  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाएं  गए

 वबाणिम्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :

 प्रश्न  नहीं  उठता

 और  स्विटजरलैंड  की  नोवार्टिंस  ए  जी  ने  इमाटिंब
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 मिसिलेट  के  बीटा  क्रिस्टेल  जो  कि  एक  ल्यूकेमिया

 रोधी  औषधि  के  लिए  एक  पेटेंट  आवेदन  दायर  किया  उक्त

 आवेदन  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार

 (0).  पेटेंट  आवेदन  :  ए

 (i)  आवेदन  दायर  करने  की  तारीख  :  17  1998

 (0).  क्रिस्टिल  मोडिफिकेशन  ऑफ

 पाइरिमिडिनिमाइन  डरेरिवेटिव

 पेटेंट  कार्यालय  द्वारा  उक्त  आवेदन  को  नामंजूर  कर  दिया  गया

 राज्य  मानवाधिकार  आयोग  की  शिकायतें

 3002.  श्री  संतोध  गंगवार  :

 श्री  चन्द्र  मणि  तज़िपाठी  :

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय

 मानवाधिकार  आयोग  को  राज्य  मानवाधिकार  आयोगों  से  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  एच  आर  को  राज्य

 मानवाधिकार  आयोगों  से  शिकायतकर्ता  के  रूप  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 नहीं  हुई  क्षेत्राधिकार  के  मुद्दे  पर  राज्य  मानवाधिकार  आयोग

 शिकायतों  पर  विचार  करने  से  पहले  कुछ  मामले  एन  एच  आर  सी

 को  विचार  करने  के  लिए  समय-समय  पर  भेजता  रहता  विगत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  अर्थात  2004-2005  से  2006-2007  (

 के  एन  एच  आर  सी  को  कुल  मिलाकर  ऐसी

 शिकायतें  भेजी  गई  हैं  जिनका  ब्यौरा  निम्न  प्रकार

 (0)  एक  शिकायत  राजस्थान  राज्थ

 (i)  एक  शिकायत  तमिलनाडु  राज्य



 201  प्रश्नों  के

 (॥)  एक  शिकायत  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य

 (४)  एक  शिकायत  छत्तीसगढ़  राज्य  और

 (४५)  दो  शिकायत  आंध्र  प्रदेश  राण्य

 अखबकरी  कागज  मिल

 3003.  श्री  राजा  मोहन  रेड्डी  :

 श्री  राव  :

 श्री  किसमभाई  पटेल  :

 श्री  सुप्रीथ  सिंह  :

 क्या  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  थर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  अखबारी  कागज

 सहित  विभिन्‍न  प्रकार  के  कागजों  की  उत्पादन  एवं  इनका  बाजार

 मूल्य  कितना
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 अगले  5  से  10  वर्षों  में  कागज  की  मांग  एवं  पूर्ति  में

 अनुमानित  वृद्धि  कितनी  है  और  आयात  संबंधी  आवश्यकताएं  कितमी

 समग्र  घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  में  कागज  उत्पादक  मिलों

 को  हो  रही  कठिनाइयों  का  ब्यौरा  क्‍या

 देश  में  प्रतिस्पर्धी  मूल्य  पर  अखबारी  कागज  का  उत्पादन

 करने  हेतु  सुसण्जित  मिलों  की  संख्या  कितनी  और

 (2)  विभिन्‍न  प्रकार  के  कागजों  के  बीच  मूल्यों  की  समानता

 बनाए  रखने  हेतु  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्‍या

 जआजिज्य  और  ठ्योग  मंत्री  कमल  :  पिछले

 तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ध  अखबारी  कागज  सहित  विभिन्‍न  किस्मों

 के  कागज  की  उत्पादन  और  उनके  बाजार  मूल्य  नीचे  दिए  गए

 -

 ()  कागज  और  गत्ता  तथा  अखबारी  कागज  की  मांग  और  उत्पादन

 टन

 2003-04  2004-05  2005-06

 कागज  और  गत्ता  मांग  5.560  5.718  5.873

 उत्पादन  5.557  5.793  5.885

 अखबारी  कागज  मांग  1.440  1.438  1.588

 उत्पादन  0.684  0.765  0.913

 स्रोत  :

 (॥)  विभिन्न  किस्मों  के  कागज  और  अखबारी  कागज  की  कीमतों  के  रूझान

 (रुपये/टन

 कागज  की  किस्म  2003-2004  2004-2005  2005-2006

 क्रीमवोबਂ  32,832  33,934  34,680

 मैपलिथो*  35,890  37,173  39,550

 अखबारी  कागज*  23,000  से  25,500  24,250  से  26,500  27,500  से  28,750

 :



 203  प्रश्नों  को

 कागज  की  घरेलू  मांग  औसतन  &6  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़ने

 कौ  संभावना  है  जबकि  आपूर्ति  में  3.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  होने  की

 संभावना  अगले  5-10  वर्षों  में  कागज  की  मांग  और  आपूर्ति  तथा

 आयात  जरुरतों  में  अनुमानित  वृद्धि  -  निम्न  प्रकार

 टन

 वर्ष  मांग  आपूर्ति  आयात

 2010  8.33  6.79  1.54

 2015  8.01  3.09

 2020  14.85  9.46  5.39

 फाइनेंशियल  19  2006

 घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  में  कागज  बनाने  वाली  मिलों

 के  सामने  आ  रही  प्रमुख  समस्याएं  इस  प्रकार

 (0)  अच्छी  गुणवत्ता  के  कच्चे  माल  की  अपर्याप्त

 (0).  पुरानी

 (i)  कम  मात्रा  में

 (५)  पर्यावरण  संबंधी  नए

 अखबारी  कागज  नियंत्रण  2004  के  अखबारी

 कागज  बनाने  वाली  मिलों  के  तौर  पर  77  मिलें  पंजीकृत

 सरकार  के  कागज  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  बीच  साम्य

 बनाये  रखने  के  उद्देश्य  से  शुल्क  ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाया

 मक्‍बसलघाद  पर  कौ  रिपोर्ट

 3004.  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराथ  सिंधिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशियन  सेन्टर  फॉर  ह्यूमन  राइट्स

 ने  वर्ष  2006  के  दौरान  नक्सल  संघर्षों  में  मारे  गए  लोगों  के  संबंध  में

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  सरकार  ने  नक्सलियों  को  वार्ता  करने  के  लिए  सहमत

 करने  हेतु  कोई  कदम  उठए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  एसीएचआर  से  भारतीय  मानवाधिकार  2006  गृह  मंत्रालय

 को  प्राप्त  नहीं  हुई

 विगत  में  नक्सलवादियों  के  साथ  शांति  बार्ता  असफल  हुई

 नक्‍्सलबादियों  ने  इस  मौके  का  इस्तेमाल  अपने  राजनैतिक/सैनिक  धड़ों

 को  दोबारा  संगठित/सुदृढ़  करने  के  अलावा  व्यापक  सम्पर्क

 हथियारों  के  अभिग्रहण  सहित  व्यापक  रूप  से  आतंकवादियों  की  भर्ती

 के  लिए  वर्तमान  नीति  में  प्रभावित  राज्यों  द्वारा  नक्सल  गुटों
 के  साथ  तब  तक  शांति  वार्ता  न  किए  जाने  का  उल्लेख  है  जब

 तक  कि  नकक्‍सलवादी  हिंसा  और  हथियारों  को  छोड़ने  के  लिए  सहमत

 नहीं

 लघु  दद्योगों  द्वारा  निर्यात

 3005.  श्री  सुग्रीथ  सिंह  :

 श्री  किसनभाई  पटेल  :

 क्या  लघु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ं
 वर्ष  2005-06  और  2006-07  के  दौरान  निर्यात  में  अन्य

 संगठित  क्षेत्रों  की  तुलना  में  लघु  उद्योगों  का  योगदान  कितना

 2006  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  लघु  उद्योग

 क्षेत्र  में  नियुक्त  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  और  निर्धारित  पूंजी  निवेश

 कितना  और

 लघु  दद्योगों  हेतु  प्रोत्साहन  पैकेज  का  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उशोग  मंत्री  महावीर

 :  विभिन्न  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  तथा  अन्य  संबंधित

 निकायों  से  प्राप्त  सूचना  के  2004-05  के  दौरान

 देश  के  कुल  निर्यातों  में  लघु  उद्योगों  एस  का

 निर्यात  अंश  34.38  प्रतिशत

 संदर्भ  वर्ष  2001-02  के  लिए  पंजीकृत  लघु  उद्योग  इकाइयों

 की  तीसरी  अखिल  भारतीय  गणना  और  अपंजीकृत  लघु  उद्योगों  के



 ६...
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 नमूना  सर्वेक्षण  के  परिणामों  के  आधार  पर  2006  के  अंत  की

 स्थिति  के  देश  में  लघु  दद्योग  क्षेत्र  में  नियोजित  व्यक्तियों

 की  संख्या  तथा  संयंत्र  और  मशीनरी  में  निवेश  का  मूल्य  क्रमशः

 294.91  लाख  और  1,81,423  करोड़  रुपये  आंकलित  किए  गए

 लघु  उद्योगों  का  संवर्धन  और  विकास  मुख्य  रूप  से  राज्य

 सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  जिम्मेदारी  राज्यों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  की  सहायता  करने  तथा  इस  संबंध  में  उनके  प्रयासों  को

 अनुपूरित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  लघु  उद्योगों  के  संवर्धन  और

 विकास  के  लिए  कई  योजनाओं/कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  करती

 इसके  सरकार  ने  27  2007  को  लोक  सभा  में

 एवं  लघु  ठद्यमों  के  संवर्धन  हेतु  पैकेजਂ  की  घोषणा  की

 जिसमें  अन्य  बातों  के  लघु  एवं  मध्यम  उद्यमों  के  क्लस्टर

 आधारित  विकास  के  लिए  प्रौद्योगिकी  एवं  गुणवत्ता  उन्‍नयन  के

 लिए  उद्यमिता  एवं  प्रबंधकीय  महिला  स्वामित्व

 वाले  उद्यमों  का  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना

 का  सुदृढ़ीकरण  तथा  लघु  तथा  मध्यम  उद्यम  क्षेत्र  के लिए  डाटाबेस

 का  सुदृढ़ीकरण  की  सुविधा  प्रदान  करती

 निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  माल  नीति

 3006.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  जाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  सरकारी  अधिकारियों  तथा  व्यावसायिकों  को  निर्यात

 संवर्धन  पूंजीगत  माल  नीति  के  अंतर्गत  आयात  की  जा

 रही  कारों  को  देकर  अवैध  रूप  से  उपकृत  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 1  2003  से  31  2007  की  अवधि  के

 दौरान  उक्त  नीति  के  अंतर्गत  झारखंड  सहित  उत्तर

 प्रदेश  और  दिल्ली  में  कितनी  कारों  का  आयात  किया

 उक्त  आयातकों  के  नाम  क्‍या

 (2)  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  आयातकों  को  उक्त  नीति

 का  दुरुपयोग  करने  का  दोषी  पाया  गया  और

 उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है  तथा  इसके

 परिणामस्वरूप  सरकार  को  कितनी  राजस्व  क्षति  हुई

 जाणिज्य  और  उद्योग  मं्रलय  के  जाजिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  डी  जी  एफ  टी  कार्यालय

 को  आज  तक  ऐसे  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  दी  गयी  तथापि

 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अनुसार  उन्होंने  ई  पी  सी  जी  स्कीम

 के  प्रावधानों  के  उल्लंघन  के  लिए  12  कार  आयातकों  को  कारण  बताओ

 नोटिस  जारी  किए

 और  झारखंड  सहित  उत्तर  प्रदेश

 और  दिल्ली  पर  क्षेत्राधिकार  रखने  वाले  डी  जी  एफ  टी  के  क्षेत्रीय

 प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  कारों  के  आयात  हेतु  ई  पी  सी  जी  लाइसेंसों

 के  ब्यौर  संलग्न  में  गए

 (2)  और  ऐसे  आयातकों  के  ब्यौरे  विवरण-॥  में  दिए  गए

 हैं  जिनके  संबंध  में  राजस्व  विभाग  द्वारा  ई  पी  सी  जी  स्कीम  के  प्रावधानों

 का  कथित  रूप  से  दुरुपयोग  किए  जामे  की  सूचना  दी  गई  है  और

 उन  पर  कार्रवाई  की  गयी

 झारखंड  सहित  उतर  प्रदेश  तथा  दिल्‍ली  में  डीजीएफटी  के  क्षेत्रीय  लाइसेंसिंग
 प्राधिकारियों  द्वार  जारी  किये  गये  लाइसेंसों  का  म्यौरा

 क्षेत्रीय  प्राणिकारियों  द्वारा  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  का  ब्यौरा

 फर्म  का  नाम

 1  2

 1.  हसन  होटल्स

 कारों  की  संख्या

 3
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 23.

 24.

 प्रश्नों  के  20  2007

 2

 सन-एन-सैंड

 यूनिवर्सल  होटल्स

 मंजीत  होटल्स

 लेक  व्यू  डेवलपर्स

 सरयू  प्रोपर्टीज  होटल्स

 चलेत  होटल्स

 सिटीजन  होटल्स

 रिवेशा  होटल्स

 बेनलक्स  होटल्स

 होटल  नटराज

 अर्पणता  होटल्स

 वी  डी  एंड  पी  होटल्स

 होटल  मिड॒टाउन  प्रीतम

 होटल  एयरपोर्ट  कोहिनूर

 सरयू  प्रोपटीज  होटल्स

 सी  प्रिसेस  होटल्स  प्रोपर्टीज

 विजयदीप  होटल्स

 अकबर  ट्रेवल्स  ऑफ  इण्डिया

 अकबर  ट्रेबल्स  ऑफ  इण्डिया

 अकबर  ट्रैवल्स  ऑफ  इण्डिया

 विजयदीप  होटल्स

 चलेत  होटल्स



 45.

 47.

 प्रश्मों  को  29  1927

 2

 चलेत  होटल्स

 खनना  होटल

 बी  डी  एंड  पी  होटल्स

 सी  प्रिसेस  होटल्स  प्रोपर्टीज

 बी  डी  एंड  पी  होटल्स

 गोल्डेन  ग्रीन्‍्स  गोल्फ  एंड  रिजोर्ट

 होटल

 बी  डी  एंड  पी  होटल्स

 होटल  मेफेयर

 डिजायनर  होलीडेज

 बनयान  टूर  एंड  ट्रेषल

 बी  डी  एंड  पी  होटल्स

 डिजायनर  होलीडेज

 सैंड  होटल

 डिजायनर  होलीडेज

 राइट  च्वाइस  टूर  एंड  ट्रेवल

 ट्रैवल  कार्पोरेशन  इंडिया

 ट्रेवलपैक  मार्केटिंग  एंड  लेजर  सर्विस

 द  कम्फोर्ट्स  ट्रैवेल  दूर्स

 ट्रैवल  कार्पोरेशन  इंडिया

 फ्यूचूरा  ट्रैवल्स

 सन  होस्पीटलिटी  सर्विसेज

 एसोसिएटेड  होटल्स

 210
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 69.

 70.

 20  2007

 2

 लेक  व्यू  डेक्लपर्स

 होटल्स

 होटल  मीडटाठन  प्रीतम

 ट्रस्ट  ट्रेबल  एंड  दूर

 सैंड  होटल

 सैंड  होटल

 इंटेल  सर्विसेज

 कमत  होटल्स  आई

 श्रीराज  ट्रेबल्स  एंड  टूर

 कुओनी  ट्रेवल

 कुओनी  ट्रेवल

 होटल  ट्रांजिल

 ट्रैवल  पैक  मार्केटिंग  एंड  लेजर  सर्विसेज

 ट्रैवल  पैक  मार्केटिंग  एंड  लेजर  सर्विसेज

 खन्‍ना  होटल्स

 जुनीपर  होटल्स

 जूहू  बीच  रिजोर्ट

 बी  डी  एंड  पी  होटल्स

 पाम  ग्रोव  बीच  होटल्स

 कुओनी  ट्रेबल

 कुओनी  ट्रेवल

 कुओनी  ट्रैवल

 होटल  नटराज



 93.

 प्रश्कें  29  1927

 2

 बी  डी  एंड  पी  होटल्स

 बी  डी  एंड  पी  होटल्स

 फेरीयास  होटल

 कुओनी  ट्रेबल

 होटल  लीला  वेनचुरा

 सुप्रीम  होलीडे  रिजोर्ट

 केशव  ट्रेवल्स

 रमनी  होटल्स

 रमनी  होटल्स

 प्राइड  होटल्स

 सैंड  होटल

 ट्रेक्ल  पैक  मार्केटिंग  एंड  लेजर  सर्विसेज

 पाम  ग्रोव  बीच  होटल्स

 सी  प्रिंसेस  होटल्स  एंड  प्रोपर्टीज

 फैरीयास  होटल

 होटल

 जुनीपर  होटल्स

 ट्रैव्लपैक  मार्केटिंग  एंड  लेजर  सर्विसेज

 होटल

 अडबानी  होटल्स  एंड  रिजोर्ट

 जूहू  बीच  रिजोर्ट

 जूहू  बीच  रिजोर्ट

 होटल  ट्रांजिट
 लक  जनननननननननानगनगनगागभगभगभगभगभगनगनगनगनगनगनगभगनगभगभगननननीनीननननननननननननममनन__न-न-ंम-म-न-मकाननान-ननानननपतनाननननी  न  तन  तिनििनिनिभनन  न  न  भन-ंन---+--«ाननन  न  नमानन---ानाना-ग<णगगनागागगगिणएएट/

 क्‍:ट/:/ थक



 215  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  उतर  216

 1  2  3

 94.  कमांडो  होटल्स  2

 95.  रॉयल  पाम  इंडिया  4

 2...  पुणे

 96.  अपराधि  होटल्स  कोल्हापुर  1

 क्र  मोना  होटल्स  पुणे  त

 98.  ब्रह्मा  बजाज  होटल्स  पुणे  8

 99.  सिटी  इन्येंटर  पुणे  5

 100.  प्राइड  होटल  पुणे  2

 कुल  269

 3.  सी  एल  नई  दिल्ली

 1.  कुनोनी  ट्रैवल्स  1

 2.  कुनोनी  ट्रैबल्स

 3.  कुनोनी  ट्रैवल्स  1

 4.  कुनोनी  ट्रैवल्स

 5.  कुनोनी  ट्रैवल्स  त

 6.  कुनोनी  ट्रैबल्स  1

 7.  कुनोनी  ट्रैवल्स  1

 8.  कुनोनी  ट्रैवल्स  1

 9.  कुमोनी  ट्रैवल्स  त

 10.  इंडिका  ट्रेवल्स  1

 11.  इंडो  विजन  1

 12.  कपिल  टूर्स  त

 13.  कपिल  दूर्स  त



 217  प्रश्नों  को  29  1927  लिखित  218

 1  2  3

 14.  होलीडे  मेकर  2

 15.  इंडो  एशियन  ट्ट्स  5

 16.  जैटवेज  ट्रेवल्स  1

 17.  इंटरनेशनल  बेंचर्स  त

 18.  इंटरनेशनल  वेंचर्स  त

 19.  इंडियन  होलीडे  3

 20.  इंडियन  होलीडे

 ु

 1

 21.  इंडियन  होलीडे  1

 22.  इंडियन  होलीडे

 23.  इंडियन  होलीडै  त

 24.  इंसाइट  ट्रैक्‍ल्स  त

 25.  इंसाइट  ट्रैवल्स  1

 26.  जे  वी  डी  मोटर्स  त

 27.  के  जे  होलीडे  4

 28.  के  जे  होलीडे  2

 29.  के  जे  होलीडे  2

 30.  इंडेबो  इंडिया  2

 31.  एल  टी  सी  ट्रेवल्स  1

 32.  एल  टी  सी  ट्रैवल्स  त

 33.  ग्लोबल  एंड  ट्रेवल्स  2

 34.  डोल्फिन  ट्रेवल्स  1

 35.  इस्टर्न  पार्क  होटल  2

 2 इस्टर्न  बयाएज  इंडिया



 219  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  -  220

 व  2  3

 37.  ग्लोबल  ट्रैवल  2

 38.  ग्लोबल  ट्रेवल  व

 39.  ग्लोबल  ट्रेवल  2

 40.  जी  बी  मॉरीशन  ट्रैवल  1

 41.  जी  बी  मॉरीशन  ट्रेवल  त

 42.  एक्सकेडिक्शन  टूर्स  एंड  त

 43.  एयर  ट्रेबल  बेवन्स  त

 44.  एयर  ट्रेवल  बेवन्स

 45.  ख्राइट  स्टार  होटल्स  त

 46.  अपोलो  बयाएज  2

 47.  एयरबेट  दूर्स  1

 48.  एबरक्रोमब  एंड  कार्ट  इंडिया  1

 49.  एबरक्रोमब  एंड  कार्ट  इंडिया  1

 50.  एयर  ट्रेवल  1

 51.  एयरकोन  एयरस्पेयर्स  एंड  सर्बिस  1

 52.  एग्रोसी  ट्रेबल  1

 53.  एग्रोसी  ट्रेवल  1

 54.  एग्रोसी  ट्रेवबल  1

 55.  एबरक्रोमब  एंड  कार्ट  इंडिया  त

 $6.  ब्राइट  स्टार  होटल्स

 57.  अफ्रीमिक  एसोसिएट्स  त

 58.  हिस्ट्री  लॉजिस्टिक्स  ,  2

 59.  मिनार  ट्रेवल्स  1



 81.

 82.

 29  1927

 मुस्कान  टीवीकेबी  रेबल  एसोसिएट्स

 प्रोमीनेंट  होटल

 पिनार  ट्रेबडल्स

 मन  टूरिस्ट  ट्रांसपोर्ट  सर्विस

 निजहवबा  ट्रेजल्स  सर्विस

 मिड  टाउन  ट्रैबल

 ओंकार  इंटेल

 ओंकार  इंटेल

 ओंकार  इंटेल

 प्रेजीडेंट  ट्रैवल  सर्विस

 मॉड  ट्रेवल

 साब  ट्रेबल  एंड  टूर

 स्टोन  ट्रेवल्स

 सनएयर  होटल

 शिखर  ट्रैवल

 स्टोन  ट्रेवल्स

 सनएयर  होटल

 शिप्रा  होटल  एंड  रेस्टोरेंट

 एस  आर  सी  एवीएशन

 बैकेशमल  ट्रेवल

 विवा  होलीडे  टूर

 यादव  टूर

 बल्ड  एक्सपीडिशन

 लिखित  उत्तर  222



 223  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  224

 त  2  3

 83.  यू  पी  होटल्स  1

 84.  ट्रेवेल  इनन  1

 85.  ट्रेबेल  इनन  ५  1

 86.  यादव  दूर  त

 87.  यू  पी  होटल्स

 88.  बेनटट्स  इंटेल  त

 89.  बेनदूर्स  इंटेल  त

 90.  यू  पी  होटल्स  ।

 91.  बैकेशन  ट्रेबेल  त

 92.  बैकेशन  ट्रेवेल  त

 93.  वैकेशन  ट्रेवेल  त

 94.  बैकेशन  ट्रेवेल  1

 95.  ट्रेवेल  मेकर  त

 96.  वास्‍्को  ट्रेवेल

 क्र  जुत्सी  ट्रेबेल  त

 98.  रॉयल  आर्चिड

 99.  टूरिण्म  इंडिया  त

 100.  टी  एस  आई  ट्रेवेल  त

 101.  विवा  होली  डे  टूर  2

 102.  विवा  होली  डे  टूर  2

 103.  टवेन्टी  फर्स्ट  सेंचुरी  है|

 104.  वैकेशनल  ट्रेवेल  ,  1

 105.  टवेन्टी  फर्स्ट  सेंचुरी  त



 29  1927

 2

 टवेन्टी  फर्स्ट  सेंचुरी

 ट्रेवेल  मेट

 प्रेजीडैंट  ट्रैवल  सर्विस

 उप्पल  प्रोपर्टीज

 रेनबो  ट्रेवेल्स

 ट्रेवलाइट  इंडिया

 ट्रेवेलाइट  इंडिया

 ओंकार  इंटेल

 ओंकार  इंटेल

 ट्रेवेलाइट

 वैकेशन  टूर

 बैकेशन  टूर

 वैकेशन  टूर

 मर्करी  कार

 ट्रेबेलाइट

 एकमे  टदूर्स

 इंडिया  ट्रेवेल

 फ्रेंड्स  टूर

 एरगोसी  ट्रेवेल

 एर्गोसी  ट्रेबेल

 कुनोनी  ट्रैवल्स

 कुनोनी  ट्रैवल्स

 अम्बर  टूर्स



 227  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  ठतर  228

 त  2  3

 129.  जेटवे  ट्रेबेल
 ह

 त

 130.  दि  इंडियन  होटल्स  त

 131.  दि  इंडियन  होटल्स  त

 132.  एशियन  होटल्स  2

 133.  स्वागतम  टूर  एंड  ट्रैवल्स

 134.  स्वागतम  टूर  एंड  ट्रेवल्स  2

 135.  स्वागतम  दूर  एंड  ट्रेबल्स  3

 136.  सिनेटर  ट्रेवल

 137.  सेलेक्ट  होलीडे  रिजोर्ट  त

 कुल  *  191

 4.  पानीपत  शून्य

 5.  उत्तर  प्रदेश

 1.  रामनाथ  होटल्स  2

 6.  उत्तर  प्रदेश  शून्य

 7.  झारखंड  शून्य

 किवरण-॥

 आयात्क  का  नाम  जब्त  जब्त  की  अंतर्ग्रस  कसूल  अनंतिम  विभाग  जारी  किए  मांगा  एस  सी  एन

 सं
 ”

 की गई  गई  कारों  किए गए  रूपसे  केपास  गएएस  गया  की  स्थिति

 कारों  का  मूल्य  शुल्क  सीमाशुल्क  जारी  छोड़ी  सी  शुल्क

 की  कारों  गई  कारों  यदि  काौई

 संख्या  रुपए  रुपए  रुपए  की  की  की  रुपए

 तारीख

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  n

 1.  मैसर्स  प्लेनेट  एबीक्सेन  2  60.48.  58.71  58.71  2  0  30.08.06  5871  न्याय  निर्णयाधीन



 229  को  29  1927  )  लिखित  उत्तर  230

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 2...  मैसर्स  ग्लेष्यू  ट्रेवल्स  ।.  8.48  8.66.  8.66  व  0  25.09.06  8.66  न्याय  निर्णयाधीन

 3.  मैसर्स  जय  पी  होटल्स  30.  280.00  296.24  257.17  28  2.  22.08.06  296.24  पार्टी  ने  अपनी  शुल्क

 देनदारी  को  स्वीकार

 करते  हुए  समझौता

 आयोग  से  संपर्क

 किया

 4.  बैकेशन  टूर  एंड  5.  149.83  145.03  145.03  5  0  31.05.06  145.03  समझौता  आयोग  द्वारा

 दिल्ली  शुल्क  की  पूरी  मांग

 की  पुष्टि  करते

 10  प्रतिशत  की  दर

 से  ब्याज  लगाते  हुए
 और  जुर्माना  तथा

 अर्थदंड  भी  लगाते

 हुए  इस  मामले  का

 29.09.06  को  अंतिम

 रूप  से  समाधान  कर

 दिया

 5.  जी  बी  मोरीशन  ट्रेबल  4  19.  6७93...  ७9.3  4  0  31.08.06  69.33  न्याय  निर्णयाधीन

 नई  दिल्‍ली

 6.  मैसर्स  इंटर  ग्लोब  इंटरप्राजेज  ३3  150.00  76.28.  76-28  3  0  -31.08.06  76.28  न्याय  निर्णयाधीन

 7  मैसर्स  ब्राइट  स्टार  होटल्स  2.  223.00  102.74  102.74  2  0  31.08.06  102.74  न्याय  निर्णयाधीन

 8.  मैसर्स  ओंकार  इंटरनेशनल  2  45.  ३6-46.  ३6.46  2  0  37.08.06  36.46  न्याय  निर्णयाधीन

 9.  मैसर्स  हिस्ट्री  लॉजिस्टिक्स  20  735.  490.61.  27.95  14...  6  23.08.06  490.61  न्याय  निर्णयाधीन

 0  मैसर्स  वी  के  दूर  एंड  17  576.50  402.67  145.72  7  10  24.08.06  402.67  न्याय  निर्णयाधीन

 ट्रांसपोर्ट

 nN.  मैसर्स  राज  महल  भिंडर  13.  369.25  243.92  130.96  7  6  23.08.06  243.92  न्याय  निर्णयाधीन

 12.  मैसर्स  नॉर्थ  बेस्ट  मारवार  4.  252.03  120.72  92.54  3  ।.  22.08.06  120.72  न्याय  निर्णयाधीन

 रिजोर्ट  एंड  हेल्‍थ  स्पा

 कुल  103  2958.57  2051.34  1395.52  78  5  2051.34
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 स्त्रियों  की  संख्या

 300  श्री  दलपत  सिंह  परस्ते  :  क्या  महिला  और  बाल  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  स्त्रियों  की  संख्या  में  वृद्धि  के

 लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारत  में  स्थ्रियों  की  संख्या  में  दुनिया  के  अन्य  देशों

 की  तुलना  में  कोई  कमी  हुई  और

 यदि  तो  देश  में  स्त्रियों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रयास  किए  गए

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  रेनुका

 :  और  भारत  के  महापंजीयक  और  स्वास्थ्य  एवं

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूचना  के  देश  में  महिलाओं

 की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  कराया  गया

 संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा  अपनी  वेबसाइट  www.un.org/esa/

 population/publication/wpp2000/annex-tables.pdf, ,  पर  उपलब्ध

 कराई  गई  सूचना  के  अनुसार  मध्य-पूर्व  के  कुछ  देशों  में  पुरुषों  की

 तुलना  में  महिलाओं  का  अनुपात  भारत  में  महिलाओं  के  अनुपात  से

 कम

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  सूचना
 के  मादा  भ्रुण  हत्या  को  रोकने  के  प्रमुख  उपायों  में  निम्नलिखित

 शामिल

 (0)  ग्रस्त  राज्यों  का  दौरा  करके  वास्तविक  स्थिति  का

 पता  लगाने  के  लिए  केन्द्र  में  एक  राष्ट्रीय  अनुवीक्षण  एवं

 निरीक्षण  समिति  गठित  की  गई

 (0).  धिधि  और  समाज  विज्ञान  के  क्षेत्रों  में

 विशेषज्ञों  को  पूर्णकालिक  परामर्शदाता  नियुक्त  करके  संबंधित

 अधिनियम  के  कारगर  कार्यन्ययन  के  लिए  बाह्य  सहायता

 से  एक  राष्ट्रीय  समर्थन  एवं  अनुवीक्षण  कक्ष  का  गठन

 किया  गया
 ह

 (0).  संबंधित  प्राधिकारियों  को  संवेदनशील  बनाया  जा  रहा
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 (४)  चिकित्सा  समुदाय  को  संवदेनशील  बनाया  जा  रहा

 (४  अल्ट्रासाउंड  मशीनों  की  बिक्री  नियंत्रित  की  जा  रही

 (vi)  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  विभिन्न  प्रकाशन

 निकाले

 केद्धीय  पर्यवेक्षण  बोर्ड  की  बैठकें  नियमित  रूप  से  आयोजित

 की  जा  रही

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  भी  बालिकाओं  के  महत्व  को

 उजागर  करने  के  लिए  मादा  भ्रूण  हत्या  की  कुरीति  पर  विभिन्‍न  संचेतना

 और  जागरुकता  कार्यक्रम  आयोजित  कर  रहा

 पुरातत्व  एवं  परम्पराएं

 3008.  श्री  बृज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  एवं  परम्पराएं-इंडो  यूरोपियन  तथा

 इंडो  आर्यन  भाषाओं  एवं  पुरातत्व  का  नामक  परियोजना  के

 संबंध  में  अनियमितताओं  की  जांच  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 जांच  के  क्‍या  परिणाम

 ऐसी  सिफारिशों  पर  सरकार  ट्वार  अभी  तक  क्‍या  कार्रवाई

 की  गई  और

 भविष्य  में  ऐसी  अनियमितताओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  ऐसी  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 से  (3)  प्रश्न  नहीं

 नवोदय  विद्यालयों  में  शिक्षकों  की  कमी

 3009.  टोकचोम  मैन्या  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नवोदय  विद्यालयों  में  विभिन्न  श्रेणियों/विषयों  के  काफी

 पद  रिक्त  पड़े  हुए
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 यदि  तो  श्षेत्रवार  और  विषयवार  तत्संबंधी  अली  अशरफ  :  से  3।  2006  की

 ब्यौरा  क्‍या  और  स्थिति  के  अनुसार  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  शिक्षकों  की

 राज्यवार  एवं  विषयवार  रिक्तियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया  रिक्तियों  को  भरने  हेतु  कर्मचारियों  की  भर्ती  एक  सतत्‌  प्रक्रिया

 मानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 इन  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना

 विवरण

 जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  स्नातकोलर  शिक्षकों  के  रिक्त  पड़े  पदों  की

 क्षेत्रारा  और  विषयवार  स्थिति

 क्रःसं  क्षेत्र  राण्य/संघ  राज्य  हिन्दी  अंग्रजी  गणित  जीव  भौतिक  रसायन  इतिहास  जीईओ  कणिज्य  अर्थशास्त्र

 क्षेत्र  विज्ञान

 1  2  3  4  5.6  7  8.  9  0  1  12  13  14

 1...  भोपाल

 1.  छत्तीसगढ़  3  5  0  1  0  त  0  0  0

 2...  मध्य  प्रदेश  2.  14  3...  12  8.  11  त  ।  6  8

 3...  उड़ीसा  6  4  0  2  2  2  ०0  4  त  2

 कुल  11.  23  3  15  10  14  1  5  7.  11

 2.  चंडीगढ़

 1...  पंजाब  2  4  4  4  7  4  त  4  2  6

 2...  हिमाचल  प्रदेश  ०  त  3  2  3  2  2  2  त  2

 3.  जम्मू  व  कश्मीर  त  त  2  $  2  त  2  2

 4...  चंडीगढ़  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 कुल  3  6  9  7.  15  8  4  8  4.  10

 3...  हैदराबाद

 1.  आंध्र  प्रदेश  2  ०  2  7  6  3  1

 2...  कर्नाटक  9  4  0  4  5  8  2  3  2  त
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 2  4  5  6  7  8  9  10  1.  12.  33

 अंडमान  2  0  0  ।  2  0  0  0  1  1

 द्वीप

 लक्षद्वीप

 कुल  13  6  2  7  15.  1  4  6  5  4

 4...  जयपुर

 राजस्थान  1.11  4  7  5  2  9  3  2  6

 हरियाणा  0  2  2  5  2  0  0  0  त

 दिल्ली  ०  0  त  0  0  0  0  0  ०  0

 कुल  1.  13  6  9.  10  4  9  3  2  7

 5.  लखनऊ

 उत्तर  प्रदेश  2.  11  3.  10  5  8  3  2  4  2

 )

 कुल  2.  11  3  10  5  8  3  2  4  2

 6.  पटना

 बिहार  4  7  6  9  2  2  4  4  0  0

 झारखंड  4  6  5  7  ०0  2  5  2  0  0

 पश्चिम  बंगाल  ()  4  4  ०0  ०0  3  2  0  0

 कुल  8  13  #15  20  2  4  12  8  )  0

 7...  पुणे

 महाराष्ट्र  7  4  3  4...  10  9  5  5  ०0  2

 गुजरात  2...  11  5  7  6  7  1  त  त  1

 गोवा  0  ०0  ०0  )  त  ०0  0  0  1

 दमन  दादरा
 -  और  नगर  हवेली  2  त  2  2  0  0  1  1  0  ०0

 कुल  12  16  10  13  16  417  7  7  त  4
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  wo  11  12...  13  14

 8...  शिलांग

 1...  नागासैंड  0  0  1  0  0  0  4]  ०  0

 2...  मेघालय  0  0  0  0  0  0  ०  0  0  0

 3...  मणिपुर  0  0  ॥]  0  0  0  0  0  0  ०0

 4.  असम  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 5.  अरुणाचल  प्रदेश  ०  ०  0  0  ०  0  ०  0  0  0

 6...  सिक्किम  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 7.  मिजोरम  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 8.  श्रिपुरा  0  0  0  0  0  0  ०  0  )  0

 कुल  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0

 कुल  योग  50  88  49  81  73  7  40  39  23  38

 जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  टीजीटी  की  राज्यवार/क्षेत्रवरा  तथा  विषयकार  रिक्तियों  की  स्थिति

 क्षेत्र  राज्य/संघ  राज्य  हिंदी  अंग्रेजी  विज्ञान  सामाजिक  गणित  तृतीय  संगीत  कला  पीईटी  एसबयू
 क्षेत्र  का  नाम  विज्ञान  भाषा  पीडब्ल्यू

 ॥|  2  3  4  5.  6  7  8  9  100  nN  2  33  4

 1...  भोपाल

 1.  छत्तीसगढ़  3  9  3  5.  10  3  3  0  2

 2...  मध्य  प्रदेश  7  12  13  2२6  22  6  4  6.  12

 3...  उड़ीसा  17  18  4  5  4  6  4  0  14  8

 कुल  27  45  19  23  40  31.  13  4.  21.  22

 2...  चंडीगढ़

 1.  पंजाब  0  2  2  1  :*2 1  0  3  0  2

 2...  हिमाचल  प्रदेश  0  3  1  1  0  8  0  0  0  4
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 त  2  4  5  6  7  8  9  0  1  12  3  14

 जम्मू  व  कश्मीर  0  ।  1  2  0  8  1  ०0  12

 .

 चंडीगड़  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0०

 कुल  0  6  4  4  2.  17 1  3  1.  18

 3...  हैदराबाद

 आंध्र  प्रदेश  5  2  1  ०  2  0  ०  0  2  9

 कनटिक  3  3  0  ०  3  0  1  0  7  4

 केरल  2  ०0  0  0  0  5  2  0  0  3

 अंडमान

 ट्वीप  4  2  ०  त  त  3  1  ०  2  3

 कुल  14  7  ।  1  6  8  4  0  n  19

 4...  जयपुर

 राजस्थान  2...  «13  9.  0  17  2  2  त  5  on

 हरियाणा  0  1  त  0  7  1  ०  0  3

 दिल्ली  0  0  0  +)  0  0  0  ०0  0  0

 कुल  2  14  10  10  18  9  3  ।  5.  14

 5...  लखनऊ

 उत्तर

 उत्तराखंड  0  12  10  ॥11  135  35  5  3  1  2

 कुल  0  12  10  11  1.  35  5  3  त  2

 6.  पटना

 बिहार  3  2  12  1  13.  42  त  0  7  11

 झारखंड  0  त  2  2  8  3  1  1  2  2

 चश्चिम  बंगाल  7  7  6  6  8.  10  3  त  2  0

 कुल  10  10.  20  9.  29  55  5  2.  nN  13
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 1  2  3  4  5.  6  7  8.  9  0  1  12.  13  14

 2  पुणे

 1...  महाराष्ट्र  10  3  1  2  1  0  1  2  त  ०

 2...  गुजरात  त  4  8  2.  11  1  0  1  2  4

 3.  गोवा  0  0  0  0  त  0  0  0  0  1

 4...  दमन  दादरा  ०  0  2  0  0  0  0  ०  0  3

 और  नागर  हवेली

 कुल  11  7.  11  4...  13  त  1  3  3  8

 8...  शिलांग

 1...  नागालैंड  ०0  3  0  ०  1  3  0  0  0  0

 2...  मेघालय  0  0  0  0  ५]  5  0  0  0  0

 3.  मणिपुर  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 4...  असम  0  6  0  0  3  0  0  ०  ०0

 5.  अरुणाचल  प्रदेश  ०  ०  0  ०  2  8  ०0  0  0  0

 6.  सिक्किम  i)  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 7.  मिजोरम  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0

 8.  श्रिपुरा  ०0  0  0  0  1  0  0  0  |

 कुल  0.  10  0  0  6  41  ०0  0  0  0

 कुल  योग  64  #111  75  62  125  197  32  1%  53  #%

 एजेंट  यदि  तो  सरकार  दोषियों  को  पकड़ने  के  लिए  क्‍या

 योजना  बना  रही
 3010.  श्री  नारायण  चन्द्र  वरकटकी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  असम

 ;  राज्य  के  कुछ  जिलों  में  कुछ  आई  एस  आई  मॉडयूल्स सक्रिय  होने
 कया  असम  और  मुख्यतः  ऐसे  जहां

 पर
 काफी

 की  पिपोर्ट  प्राण  हुई
 मात्रा  में  संदिग्ध  बिदेशी  नागरिक  रह  रहे  में  काफी  संख्या  में

 एजेंट  सक्रिय  और  सरकार  ने  राष्ट्र  विरोधी  तत्वो/आई  एस  आई  एजेंटों  की
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 योजनाओं  को  निष्प्रभावी  बनाने  के  लिए  बहु-आयामी  रणनीति  अपनाई

 केन्द्रीय  और  राज्य  आसूचना  एजेंसियों  एवं  सुरक्षा  बलों  के  समन्यित

 प्रयास  के  परिणामस्वरूप  असम  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पाकिस्तान

 समर्थित  अनेकों  आतंकवादियों/जासूसों  का  पता  लगाया  गया  है/उन्हें  निरस्त

 कर  दिया  गया

 खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग

 3011.  श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :

 श्री  जीबाभाई  पटेल  :

 क्या  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 खांदी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग  की  संरचना  की  रूपरेखा  क्‍या

 उसमें  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  संख्या  कितनी

 इन  पदों  में  से  कितने  पद  छह  से  अधिक  महीनों  से

 रिक्त  पड़े  हुए

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्र  में  खादी  एवं

 ग्रामोद्योग  में  कोई  विशेष  उपलब्धि  प्राप्त  नहीं  हुई

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाए

 गए

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महाभीर

 :  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  1956

 तक  के  सम्बद्ध  उपबंधों  के  खादी  और  ग्रामोद्योग

 आयोग  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियुक्त  निम्नोक्त  13  सदस्य  सम्मिलित

 अर्थातः

 (1)  गैर-सरकारी  सदस्य  जो  कि  विशिष्ट  ज्ञान  रखते  हैं
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 तथा  वे  खादी  और  ग्रामोद्योग  का  कंम  से  कम  दस  वर्ष

 का  अनुभव  रखते  हैं  तथा  उन्होंने  देश  के  निर्धारित  छः

 भूगौलिक  जोन्स  का  प्रतिनिधित्व  किया

 (2)  चार  गैर-सरकारी  सदस्य  जिसमें  प्रत्येक  सदस्य  निम्नलिखित

 डिसीपिलिन  से

 (0)  एक  सदस्य  जिसे  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  का  सुविश

 ज्ञान  और  अनुभव

 ()  एक  सदस्य  जिसे  विपणन  का  सुविज्ञ  ज्ञान  और

 अनुभष

 (0)  एक  सदस्य  जिसे  ग्रामीण  विकास  का  सुबिज्ञ  ज्ञान

 और  अनुभव  तथा

 (५४)  एक  सदस्य  जिसे  तकनीकी  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण

 का  सुविज्ञ  ज्ञाग  और  अनुभव

 (3)  प्रबंध  निदेशक  जिसे  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  अध्यक्ष  द्वारा

 नामित  किया  जाए--जो  कि  एक  पदेन  सदस्य

 (4)  मुख्य  कार्यकारी  के  वी  आई  जो  कि  एक

 पदेन  सदस्य  तथा

 (5).  वित्तीय  के  वी  आई  जो  कि  एक  पदेन

 सदस्य

 10  गैर-सरकारी  सदस्य  तथा  3  पदेन  सदस्य

 आयोग  में  सभी  सदस्य  विद्यमान

 विगत  दो  बर्षों  के  दौरान  स्रादी  और  ग्रामोद्योग

 ने  कार्य-निष्पादन  में  अच्छा  सुक्तर  दर्शाया  विगत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक

 के  दौरान  के  वी  आई  क्षेत्र  का  उत्पादन  और  बिक्री  के  मूल्य  के

 साथ-साथ  रोजगार  में  वृद्धि  संबंधी  ब्यौरा  निम्नोक्‍्त

 वर्ष  उत्पादन

 2003-04  9681.78:

 2004-05  10920.43

 2005-06  12383.84

 बिक्री  रोजगार  व्यक्तियों

 11575.22  71.19

 13105.19  76-28

 15276.02  82.77



 (2)  और  प्रश्न  नहीं  उठता

 विश्वविद्यालयों  में  की  शिक्षा

 3012.  श्रीमती  कल्यना  रमेश  नरहिंरे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  देश  में  कितने

 विश्वविद्यालयों  को  राज्यवार  और  विश्यविद्यालयबार  की  शिक्षा

 प्रदान  करने  की  अनुमति  दी  गई  और

 की  शिक्षा  प्रदान  करने  की  अनुमति  देने  संबंधी

 क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  विश्वविद्यालय  स्वायत्त  संस्थाएं  होती  हैं  और  इन्हें

 अपने  संबंधित  अधिनियमों  में  दिए  गए  प्रावधानों  के  अनुसार  अपने

 शैक्षिक  एवं  प्रशासनिक  कार्यों  के  संचालन  की  स्थायत्ता  प्राप्त  है  और

 इसलिए  इन्हें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  निर्दिष्ट  किसी  डिग्री

 पाठ्यक्रमों  को  शुरू  करने  हेतु  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  पूर्व

 अनुमोदन  की  आवश्यकता  नहीं  होती  पाठ्यक्रम
 से  संबंधित  सांविधिक  राष्ट्रीय  तकनोकी  शिक्षा  परिषद  इस

 पाठ्यक्रम  में  दाखिले  हेतु  मानक  निर्धारित  करती

 कोई  संस्था  जो  शिक्षक  शिक्षा  में  पाठ्यक्रम  अथवा  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  शुरू  करना  चाहती  हो  उसे  राष्ट्रीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद

 की  क्षेत्रीय  जिसके  क्षेत्राधिकार  में  वह  राज्य  आता  है  जिसमें

 शिक्षक  शिक्षा  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  को  निर्धारित  प्रपत्र

 में  आवेदन  करना  मान्यता  प्रदान  करने  संबंधी  मानकों  का  विस्तृत

 ब्यौरा  राष्ट्रीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  1993  की  धारा  14

 एवं  15  राष्ट्रीय  तकमीकी  शिक्षा  परिषद  1997  में  और

 27  2005  की  राष्ट्रीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  बिनियामक

 जिसे  13  2006  को  भारत  के  के  भाग

 ॥,  के  खण्ड  4  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्य  8  के  द्वारा  अधिसूचित

 किए  गए  में  दिया  गया

 हथकरथा  मार्क

 3013.  श्री  अजब  कुमार  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकारी  विभागों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को

 सप्लाई  किए  जा  रहे  सभी  सामान  पर  हथकरघधा  मार्क/लेबल  लगाना

 अनिवार्य  कर  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  एसोसिएशन  ऑफ  कारपोरेशंस  एंड  एपेक्स

 सोसाइटी  ऑफ  हैंडलूम्स  द्वारा  सरकारी  विभागों

 विशेषकर  रेलवे  को  हथकरघा  सामान  की  सप्लाई  करते  समय  कोई

 अनियमितताएं  पायी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 जी  नहीं  यह  अनिवार्य  नहीं  यह  स्वैच्छिक

 आधार  पर

 से  प्रश्न  नहीं

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केंद्रों  हेतु  धनराशि

 3014.  श्री  कृष्णा  मुरारी  मोथे  :  क्या  जनजातीय  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  में  केन्द्र  सरकार  के  सहयोग  से  कुछ

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाए  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  चलाए

 जाने  हेतु  राज्यों  के  लिए  कोई  अनुदान  स्वीकृत  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  के  141.36  लाख  रुपए  के

 प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृत  किए  जाने  की  संभावना

 क्या  सरकार  द्वारा  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  राज्य  सरकारों

 द्वारा  मांगी  गई  276.36  लाख  की  राशि  को  स्वीकृत  कर  दिए  जाने

 की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जनजातीय  कर््य  मंत्री  :
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 जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के

 अंतर्गत  इस  समय  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  10  व्यावसायिक  प्रशिक्षण

 केन्द्र  चलाए  जा  रहे  इन  केन्द्रों  के  स्थानों  का  विवरण  निम्न  प्रकार

 है

 केन्द्र  का  स्थान  जिला

 1.  आदर्श  हाई  बदवानी  बदवानी

 2.  आदर्श  हाई  मांडला  मांडला

 3.  आदर्श  हाई  सैलाना  रतलाम

 4...  आदर्श  हाई  संचुरहाट  सिद्धी

 5.  आईआईटी  बैहार  बालाघाट

 6.  आईआईटी  दामनोद  दामनोद

 7.  आईआईटी  पीथमपुर  धार

 8...  टीसीपीसी  बदवानी  बदवानी

 9...  टीसीपीसी  झाबुआ  झाबुआ

 10...  टीसीपीसी  मांडला  मांडला

 से  राज्य  सरकार  ने  2006  में  उस  समय

 तक  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  पर  276.36  लाख  रुपए  व्यय  होने

 के  बारे  में  सूचित  किया  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार

 मंत्रालय  ने  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  158.34  लाख  रुपए

 2005-06  में  ५7.00  लाख  रुपए  तथा  वर्ष  2006-07  में  101.34  लाख

 रुपए  निर्मुक्त  किए

 राष्ट्रीय  वस्त्र  नीति  2000

 3015.  श्री  बाबू  राव  मिडेयम  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  वस्त्र  “2000  आधुनिकीकरण  के  नाम

 पर  हथकरघा  क्षेत्र  से  विद्युतकरधा  क्षेत्र  मे ंआबंटन  बदलने  को  प्रोत्साहन

 देती
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  हथकरघा  क्षेत्र  पर

 पुनः  ध्यान  केन्द्रित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कुल  वस्त्र  निर्यात

 में  हथकरघा  क्षेत्र  का  हिस्सा  कितना

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  जी  हथकरघा  क्षेत्र  राष्ट्रीय  वस्त्र  नीति

 2000  का  भाग  है  जिसके  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैः

 हथकरघा  क्षेत्र  अपनी  विरासत  और  उत्कृष्ट  शिल्प  कला  की  परंपरा

 के  लिए  सुविख्यात  यह  लाखों  बुनकरों  और  शिल्पकारों  को

 आजीविका  प्रदान  करता  यह  उद्योग  अपनी  निहित  शक्ति  जिसमें

 छोटी  मात्राओं  में  उत्पादन  का  नए  परिवर्तन  के  प्रति

 पूंजी  निवेश  का  निम्न  स्तर  और  वस्त्रों  को  डिजाइन

 करने  की  विशाल  संभावना  शामिल  के  कारण  दशकों  से  न

 केवल  अपनी  प्रतिजीविता  बनाए  हुए  है  बल्कि  लगातार  बढ़ोतरी

 कर  रहा  सरकार  इस  क्षेत्र  को  निरंतर  प्राथमिकता  देती

 इसकी  विशिष्टता  को  विश्व  बाजार  के  लिए  संवर्धित  और  विकसित

 करने  के  लिए  कदम  उठाए  इन  उपायों  में  निम्नलिखित

 कदम  शामिल

 *»  कम  मूल्य  वर्धित  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  कार्यरत  उन  बुनकरों
 के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तैयार  किए  जाएंगे  जो  बैश्वीकरण

 के  परिणामस्वरूप  स्पर्धा  से  अपने  आप  को  बचा  पाने  में

 सक्षम  नहीं  इन  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  उद्देश्य  बुनकरों
 की  दक्षता  में  सुधार  लाना  है  ताकि  उन्हें  वस्त्र  अथवा

 अन्य  सम्बद्ध  क्षेत्र  में  वैकल्पिक  रोजगार  मिल

 ०  व्यापक  कल्याण  उपायों  को  राण्य  सरकारों  क ेनिकट  सहयोग

 से  कार्यान्वत  किया  जाना  जारी  रहेगा  ताकि  बुनकरों  के

 लिए  कार्य  करने  का  बेहतर  वातावरण  तथा  सामाजिक  सुरक्षा

 उपलब्ध  हो

 ©  अनुसंधान  और  डिजाइन  कौशल  उन्नयन

 तथा  बाजार  संपर्कों  में  प्रभावी  सहयोग  तंत्र  मुहैया  कराया

 रा  हथकरघा  के  उत्पादन  का

 1985  के  अंतर्गत  जारी  हैंक  यार्न  प्रतिबद्धता  आदेश  और
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 आरक्षण  आदेशों  का  कार्यान्वयन  की  हथकरघधा  बुनकरों
 की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  रखते  हुए  समीक्षा  की

 ०  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  को सामयिक  प्रवृत्तियों  के  अनुरूप  तथा

 कुशलता  के  लिए  सूचना  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करते  हुए

 सुदृढ़  किया  जाएगा  तथा  निफ्ट  और  निड  जैसे  डिजाइन

 उत्कृष्टता  केन्रों  के  कार्यकलापों  के  साथ  उपयुक्त  रूप

 से  अवगत  करते  हुए  उनके  कार्यकलापों  को  पुनः  सुदृढ़
 किया

 *  चूंकि  हथकरा  क्षेत्र  की सफलता  के  लिए  वस्तुओं  को

 विदेशों  में  भेजना  और  विपणन  करना  मुख्य  कार्य  होगा

 इसलिए  मूल्य  वर्धित  बस्त्रों  के  उत्पादन  के  लिए  योजनाओं

 का  वर्तमान  पैकेज  सुचारु  बनाया  बाजारुन्मुखी

 नई  योजनाओं  को  आरंभ  किया  जाएगा  और  घरेलू  तथा

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  संयुक्त  व्यापारिक  गतिविधियों  को

 प्रोत्साहित  किया  हथकरघा  वस्तुओं  की  ब्रांड  इक्विटी

 को  हर  संभव  सीमा  तक  वाणिज्यिक  रूप  से  प्रयुक्त  किया

 केन्द्रीय  उत्पाद  और  सीमा  शुल्क  बोर्ड  कार्यालय  द्वारा

 01.4.2003  से  अपनाए  गए  संशोधित  आईटीसी  कोड  अनुसूचि
 में  मिल  में  हथकरघा  आदि  क्षेत्रीय  वर्गीकरण  के

 अभाव  के  कारण  हथकरघा  निर्यात  के  आंकड़े  01.4.2003  के  बाद  से

 सृजित  नहीं  किए  जा  इसलिए  हथकरणघा  क्षेत्र  के  वस्त्र  निर्यात

 का  हिस्सा  1.4.2003  के  बाद  से  उपलब्ध  नहीं  हथकरघा

 निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  2002-03  के

 दौरान  हथकरघा  वस्त्रों  का  निर्यात  2633.27  करोड़  रुपये

 कॉटन  का  निर्यात

 306.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :

 श्रीमती  किरण  भाहैश्वरी  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  अपनायी  जा  रही  कॉटन  निर्यात  नीति  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  की  स्थिति  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  कॉटन  के  निर्यात  में  भारी  वृद्धि

 दर्ज  की  गई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  आज  की  तारीख  तक  कॉटन  के

 निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की

 जस्त्र  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  की  विद्यमान  नीति  के  अनुसार  देश  से  कपास  का  निर्यात

 शून्य  शुल्क  से  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  करने  की

 अनुमति  इसके  अतिरिक्त  कपास  मौसम  (2005-06)  से  देश  के

 कपास  का  निर्यात  प्रोत्साहित  किए  जाने  की  दृष्टि  से  सरकार  शुल्क

 वापसी  के  तहत  1%  का  प्रोत्साहन  दे  रही

 और  कपास  के  निर्यात  में  कपास  मौसम

 2005-06  में  तीव्र  वृद्धि  दर्ज  हुई  जब  देश  ने  2004-05  के  दौरान

 हुए  9.14  लाख  गांठों  की  तुलना  में  47  लाख  गांठों  की  रिकार्ड  मात्रा

 का  निर्यात  चालू  वर्ष  2006-07  के  दौरान  कपास  के  निर्यात

 में  वही  गति  बने  रहने  की  आशा  कपास  सलाहकार  बोर्ड  ने  2006-07

 के  दौरान  48  लाख  गांठ  कपास  का  निर्यात  होने  का  अनुमान  लगाया

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  कपास-निर्यात  के  ब्थौरे

 निम्नलिखितानुसार

 वर्ष  भारत  द्वारा  कपास  निर्यात

 मात्रा  लाख  गांठ  मूल्य

 170

 2002-03  0.84  66.31

 2003-04  12.11  1089.15

 2004-05  9.14  657.34

 2005-06  47.00  3712.21

 2006-07  48.00*  3791.19"

 स्रोत  :  सीसीआई  *अनुमानित

 वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  आशा  है  कि  48  लाख  गांठ

 कपास  का  निर्यात  होगा  जिसका  अनुमानित  मूल्य  3791.19  करोड़
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 हिन्दी  सलाहकार  समिति

 3017.  धीरेंद्र  अग्रवाल  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  मंत्रालयों  और  विभागों  में  किसी  हिन्दी

 सलाहकार  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि

 अभी  तक  सभी  मत्रालयों  और  विभार्गों  में  हिन्दी  सलाहकार  समिति

 गठित  नहीं  की  गई

 यदि  तो  उक्त  समिति  गठित  न  करने  हेतु  कौन-कौन

 से  अधिकारी  जिम्मेदार  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 और

 सरकार  द्वारा  सभी  मंत्रालयों  और  विभागों  में  ऐसी  समिति

 गठित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 और  हिन्दी  सलाहकार  समिति  के  गठन  का  दायित्व  प्रत्येक

 मंत्रालय/विभाग  का  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  निम्नलिखित

 विभागों  में  अभी  तक  हिंदी  सलाहकार  समितियों  का  गठन  नहीं  हुआ

 (1)  औद्योगिक  नीति  तथा  संवर्धन

 (2)  जनजातीय  कार्य

 (3)  प्रवासी  भारतीय  कार्य

 (4)  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  विकास

 (5)  पंचायती  राज

 (6)  अल्प  संख्यक  कार्य  तथा

 (7)  पर्यटन

 और  गृह  मंत्रालय  के  राजभाषा  विभाग  में  हाल  ही

 में  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  सभी  मंत्रालयों/विभार्गों
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 में  हिंदी  सलाहकार  समितियों  का  गठन  नहीं  हुआ  हिंदी  सलाहकार

 समितियों  का  गठन  करना  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  का  दायित्व

 (2)  राजभाषा  विभाग  द्वारा  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  में  हिंदी

 सलाहकार  समिति  शीघ्र  गठित  करने  के  लिए  समय-समय  पर  विभिन्न

 स्तरों  पर  अनुरोध  किया  गया

 प्रवेश  में  अनिममितताएं

 3018.  श्री  अधीर  चौधरी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  में  अनियमितताएं  पाई  गई

 हैं  जैसाकि  दिनांक  12  2007  के  टाइम्सਂ  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  द्वारा  ऐसी  अनियमितताओं  से  बचने  के  लिए

 कोई  रणनीति  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  केंद्रीय  विद्यालयों

 में  वर्तमान  प्रवेश  प्रक्रिया  को  बदलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  नई  प्रक्रिया  को

 कब  तक  क्रियान्यथित  किए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  केंद्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश

 में  अनियमितताओं  का  ऐसा  कोई  उदाहरण  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 के  ध्यान  में  नहीं  आया

 लिमिटेड  लाबबिलिटी  फर्टनरशिप  बिल

 3019.  श्री  कैलाश  मेजवाल  :  क्‍या  लघु  उद्यौम  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  लिमिटेड  लायबिलिटी  पार्टनरशिप

 बिल  को  प्रख्यापित  करने  का



 253  प्रश्नों  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  लघु  और  मध्यम  उद्यमों  को  किस  हद  तक  लाभ

 मिलने  की  संभावना

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  से  सरकार  ने  15  2006  का  राज्यसभा

 में  लिमिटेड  लायबिलिटी  पार्टनरशिप  2006  प्रस्तुत
 किया  अपनी  संरचना  तथा  प्रचालन  में  लचीलेपन  को  अपनाने  के

 एलएलपी  पूंजी  अनुप्रेरण  को  सुगम  बनाने  के  लिए  लघु  और

 मध्यम  उद्यमों  के  लिए  उपयुक्त  व्हीकल

 अंदन  के  तेल  का  निर्यात

 3020.  श्री  अप्पादुरई  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 2003-04

 मात्रा  मूल्य  मात्रा

 रुपए

 3145  5.21  9532

 चंदन  के  तेल  के  प्रमुख  निर्यात  बाजार  हैं  -  यू  ए

 ताईवान  तथा  सऊदी

 '  चंदन  के  तेल  सहित  सभी  वस्तुओं  के  निर्यात  का  संवर्धन

 करने  के  लिए  निर्यातकों  को  अग्रिम  लाइसेंस  स्कीम  एल

 शुल्क  हकदारी  पास  बुक  ई  पी  विपणन  विकास  सहायता

 डी  बाजार  पहुंच  पहल  ए  आदि  जैसी  स्कीमों

 का  लाभ  उठने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  निर्यातकों  को  व्यापार

 के  नए  अवसर  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यापार  मेलों/प्रदर्शनियों  में  भागीदारी

 हेतु  भी  प्रोत्साहित  किया  जाता

 महिला  उद्यमी

 3021.  श्री  जिजय  कृष्ण  :  क्‍या  लघु  उद्योग  मंत्री  यह  बताते

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महिला  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  क्रियान्यित  की

 जा  रही  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  योजनाओं

 को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा
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 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  चंदन  के  तेल

 की  कुल  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश-वार  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  और

 सरकार  द्वारा  अन्य  देशों  को  चंदन  के  तेल  का  निर्यात

 करने  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वाणिण्प  और  उद्योग  मंत्रालय  के  बाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 निर्यातित  चंदन  के  तेल  33012937)  के  ब्यौरे  निम्नानुसार

 2004-05  2005-06

 मूल्य  मात्रा  मूल्य

 रुपए  रुपए

 10.10  9.13

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  सहित  देश  भर  में  राज्य-वार  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रयार  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए

 क्या  महिला  उद्यमियों  को  कोई  प्रशिक्षण  दिया  जाता  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  महिला

 उद्यमियों  को  दिए  गए  प्रशिक्षण  का  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-बार

 क्या

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महायौर

 :  सरकार  लघु  उद्योग  मंत्रालय  के  माध्यम  से

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  सहित  समग्र  देश  में  महिला  उद्यमियों

 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  दो  योजनाओं  अर्थात्‌  उद्यमिता  विकास

 कार्यक्रम  तथा  व्यापार  सम्बद्ध  उद्यमिता  सहायता  एवं  विकास

 योजना  का  कार्यान्वयन  कर  रही

 से  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  टैड
 योजना  में  प्रशिक्षित  महिला  हितग्राहियों  की  राज्य-वार  संख्या  निम्नोक्‍्त

 हैः
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 प्रशिक्षित  महिला  हितग्राहियों  की  संकया

 राज्य  2003-04  2004-05  2005-06

 2  3  4  5

 1.  असम  180  639  534

 2:  आंध्र  प्रदेश  95  193  109

 3.  बिहार  166  252  476

 4  छत्तीसगढ़  26  99  103

 5.  दिल्ली  122  129  169

 6.  गुजरात  47  136  149

 7.  गोवा  23  90  न

 8.  हिमाचल  प्रदेश  9  55  23

 9.  हरियाणा
 न

 140  129

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  37  त  5

 11  केरल  है|  207  471

 12  कर्नाटक  वर  503  639

 13  मणिपुर  96  138  214

 14  मध्य  प्रदेश  45  20  258

 15  महाराष्ट्र  621  611  683

 16  उड़ीसा  42  198  176

 17  पंजाब  25  38  273

 18.  राजस्थान  34  181  444

 19  सिक्किम  35  80  ३6

 20.  श़िपुरा  49  204  246

 21.  तमिलनाडु  281  543  1306
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 1  2  3  4  5

 22:  उत्तर  प्रदेश  140  ३366  1772

 23-  उत्तरांचल  न  388  138

 24-  पश्चिम  बंगाल  25  176  329

 कुल  2340  5387  8682

 अर्थ-सैनिक  बलों  को  कम्प्यूटर  का  प्रशिक्षण

 3022.  श्री  विक्रमभाई  अज॑नभाई  माडम  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अर्ध-सैनिक  बलों  एम  के

 प्रत्येक  कर्मचारी  को  कम्प्यूटर  का  प्रशिक्षण  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  प्रशिक्षण

 कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 अर्ध-सैनिक  बलों  को  कम्प्यूटर  प्रशिक्षण  ऑपरेशनल  तथा  प्रशासनिक

 आवश्यकताओं  के  आधार  पर  दिया  जाता

 प्रश्न  पैदा  नहीं

 लघु  उद्योगों  द्वारा  आयात

 3023.  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  क्‍या  लघु  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  की  आरक्षित  सूची  में  कुछ

 मदों  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  इन  मर्दों  को  कितनी  अवधि  के  लिए  आरक्षित

 सूची  में  रखा  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  की  नीति  लघु  उद्योगों  की  आरक्षित  सूची

 के  मदों  के  संबंध  में  बड़े  विदेशी  व्यापारियों  को  अनुमति  देने  की

 है  किन्तु  बड़े  भारतीय  ठद्योगों  को  इस  क्षेत्र  से  दूर  रखा  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  सरकार  1991  से  आयात  पर  प्रतिबंधों  को  क्रमिक

 रूप  से  हटाने  संबंधी  नीति  का  पालन  कर  रही  है  तथा  मात्रात्मक  प्रतिबंधों

 को  हटाने/चरणबद्ध  रूप  से  समाप्त  करने  के  प्रभावों  से

 अबगत  नीति  के  भारत  ने  कई  मात्रात्मक  प्रतिबंधों  को

 हटा  दिया  जो  पहले  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  मर्दों  सहित

 विभिन्न  मर्दों  पर  लागू  रखे  जा  रहे

 से  सूक्षम  एवं  लघु  उद्यम  द्वारा  विशिष्ट  विनिर्माण

 के  लिए  अंतिम  मद  1989  में  आरक्षित  की  गई  थी  तथा  इसके  बाद

 कोई  आरक्षण  नहीं  किया  गया  सरकार  ऐसी  मदों  के  क्रमिक  अनारक्षण

 की  नीति  का  पालन  कर  रही  ऐसी  आरक्षित  मदों  की  सूची  की

 समीक्षा  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  जिसके  दौरान  उच्चतर  निवेश

 के  लिए  अवसर  सृजित  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयनीकरण  को  सुगम

 गुणवत्ता  में  सुधार  निर्यात  संवर्धन  तथा  उक्त  मर्दों  के  विनिर्माण

 में  उन्नत  अर्थव्यवस्था  प्राप्त  करने  को  ध्यान  में  रखा  जाता  ऐसी

 आरक्षित  मर्दों  के  बड़े  पैमाने  पर  आयात  की  निगरानी  के  लिए  घरेलू

 प्रतिस्पर्धा  को  अनुमति  देने  के  मामले  पर  भी  सरकार  द्वारा  विचार  किया

 जाता

 प्लास्टिक  उद्योग  हेतु  जिनियामक  प्राधिकरण

 3024.  श्री  खारवेमथन  :  कया  जाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  प्लास्टिक  सामग्री  के  कच्चे  माल

 की  बढ़ती  कीमतों  के  महेनजर  प्लास्टिक  उद्योग  के  लिए  एक  बथिगियामक

 प्राधिकरण  का  गठन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी  है  और  विनियामक

 प्राधिकरण  का  गठन  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 देश  में  प्लास्टिक  उद्योग  के  संरक्षण  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :  से

 प्लास्टिक  उद्योग  के  लिए  विनियामक  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  के

 यारे  में  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्लास्टिक  उद्योग  नियंत्रणमुक्त
 और  लाइसेंसमुक्त  प्लास्टिक  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  का  आयात

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  किया  जाता  प्लास्टिक  की  वस्तुओं
 के  लिए  कच्चे  माल  की  कीमतें  बाजार  की  शक्तियों  से  तय  होती

 नक्सल  रोधी  अभियान

 3025.  श्री  बालेश्वर  यादव  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  थल  सेना  अध्यक्ष  ने  मंत्रालय  को  नक्सल  रोधी  अभियानों

 में  सेना  को  शामिल  नहीं  करने  के  लिए  कोई  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख

 दी

 विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्ति

 3026.  श्री  सिद्दीश्वर  :  कया  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  मेधा  छात्रवृत्ति  और  राष्ट्रीय  प्रतिभा  छात्रवृत्ति  योजनाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  और  राज्य-बार  लाभार्थी

 विद्यार्थियों  की  संख्या  कितनी  है  और  कितनी  छात्रवृत्ति  राशि  जारी  की

 गयी
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 क्या  वर्तमान  आर्थिक  परिस्थिति  में  सरकार  के  पास  आय

 भानदण्ड  की  समीक्षा  तथा  छात्रवृत्ति  राशि  बढ़ाए  जाने  के  संबंध  में

 काई  अनुरोध  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  राष्ट्रीय  योग्यता  छात्रवृत्ति  स्कीम  के  अंतर्गत  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  तथा  )(  में  अध्ययनरत  10976  प्रतिभाबान  विद्यार्थियों

 और  साथ  ही  स्कूलों  तथा  कॉलेजों  में  उत्तर  मैट्रिक  से  स्नातकोत्तर  स्तर

 पर  अध्ययनरत  17000  प्रतिभावान  विद्याथियों  को  भी  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  की  जाती  शिक्षा  के  विभिन्न  स्तरों  पर  छात्रवृत्ति  राशि  की

 दर  250/-  प्रतिमाह  से  750/-  प्रतिमाह  के  बीच  यह  राज्य

 सरकारों/संघशासित  प्रदेश  प्रशासनों  के  माध्यम  से  संचालित  एक  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  ये  छत्रवृत्तियां  संबंधित  राज्य/संघशासित  प्रदेश

 द्वारा  तैयार  की  गई  योग्यता  सूची  के  आधार  पर  योग्य  विद्यार्थियों  को

 दी  जाती  इन  छात्रवृत्तियों  के  संवितरण  हेतु  राज्यों/संघशासित  प्रदेशों

 द्वारा  व्यय  की  गई  संपूर्ण  राशि  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती

 के  समापन  पर  1000  छत्रवृत्तियां  प्रदान  करने  के  निमित्त

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  में  एक  राष्ट्रीय  प्रतिभा

 खोज  छात्रवृत्ति  स्कीम  मौजूद  इस  योजना  के  तहत  वाणिज्य  विषय

 सहित  बुनियादी  विज्ञानों  तथा  समाज  विज्ञान  का  अध्ययन  करने  वाले

 विद्यार्थी  स्तर  तक  की  छत्रवृत्ति  प्राप्त  करने  के  पात्र  हैं

 जबकि  प्रबंधन  तथा  विधि  जैसे

 व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  का  अध्ययन  करने  वाले  विद्यार्थी  द्वितीय  डिग्री

 स्तर  तक  छात्रवृत्ति  प्राप्त  करने  के  पात्र  इस  छात्रवृत्ति  की  राशि

 विद्यार्थियों  को  छोड़कर  अन्य  प्रत्येक  अभ्यर्थी  हेतु  500/-

 प्रतिमाह  विद्यार्थियों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 के  मानदण्डों  के  अनुसार  भुगतान  किया  जाता  प्रतिभाओं  का

 अभिनिर्धारण  ट्वियरणीय  चयन  प्रक्रिया  के  जरिए  किया  जाता  प्रथम

 चरण  की  चयन  प्रक्रिया  अलग-अलग  राज्य/संघशासित  प्रदेश  द्वारा  संचालित

 की  जाती  जबकि  दूसरे  चरण  की  चयन  प्रक्रिया  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  संचालित  की  जाती

 एक  विवरण  संलग्न
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 केन्द्र  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  लंबित  नहीं  इस  समय  पात्र  विद्यार्थियों  को  उनके  माता-पिता  की  आय  पर  ध्यान  दिए  बिना

 राष्ट्रीय  योग्यता  छ्नवृत्ति  स्कीम  के  तहत  माता-पिता  की  आय  की  सीमा  ही  संपूर्ण  छत्नवृत्ति  का  भुगत्तन  किया  जाता

 1.00  लाख  प्रति  बर्ष  राष्ट्रीय  योग्यता  छात्रवृत्ति  स्कीम

 के  तहत  माता-पिता  की  1.50  लाख  प्रतिवर्ष  की  आय  संबंधी  शर्त

 को  वित्त  वर्ष  2005-06  से  समाप्त  कर  दिया  गया  अय  सभी  (2)  प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 व्विरण

 राष्ट्रीय  योग्यता  छात्रवृति  स्कीम  के  तहत  लाभग्राही  विद्यार्थियों  की  संख्या  तथा

 उन्हें  दी  गई  छात्रवृत्ति  की  राशिਂ

 राण्यों  के  नाम  2005-2006  2006-2007

 (14.03.2007

 जारी  की  लाभार्थियों  जारी  की  लाभार्थियों

 गई  राशि  की  संख्या  गई  राशि  की  संख्या

 त  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  57,00,000  2013  0  0

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2,98,500  116  0  0

 3.  असम  30,68,500  925  0  0

 4.  छत्तीसगढ़  19,56,000  598  3017000  1068

 5.  दिल्ली  9,79,500  277  392000  222

 6.  गोवा  1,44  000  44  273000  687

 7.  गुजरात  71,54,830  2198  11082000  3424

 8.  हरियाणा  48,25,500  1254  2455970  1127

 9.  हिमाचल  प्रदेश  1A2 605  241  0  ०

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  11,94,500  ३86  ०  ०

 11.  झारखंड  28  ,24,000  857  0  ०

 12.  कर्नाटक  0  ०  8850709  3325

 13.  भध्य  प्रदेश  47,13,110  1426  4871000  2331
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 1  2  3  4  5  6

 14  महाराष्ट्र  68,10,000  2346  6594000  2166

 15  मणिपुर  ३,27,000  106  0  0

 16  मेघालय  2,36,400  98  0  0

 17  मिजोरम  1,24,000  48  0  0

 18  नागालैण्ड  3,30,000  121  0  0

 19  उड़ीसा  93,13,000  2539  5162000  1274

 20  राजस्थान  30,95,000  1215  5315000  2300

 21  सिक्किम  3,000  1  0  0

 22.  तमिलनाडु  51,58,910  1856  7756000  2842

 23-  त्रिपुरा  ३,49,500  134  0  0

 24.  उत्तर  प्रदेश  1,53,70,000  4412  5900000  1710

 25.  उत्तराखण्ड  9,80,000  316  0  0

 26.  पश्चिम  बंगाल  74,49,000  2099  0  0

 27.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  43,500  14  0  0

 28.  चंडीगढ़  5,22,843  80  0  0

 29.  दादरा  और  नागर  हवेली  16,000  5  ०  ०

 30.  दमन  और  दीव  16,000  6  ३2000  12

 31.  लक्षद्वीप  48,000  19  0  ।

 32.  पांडिचेरी  4,29,000  107  0  0

 कुल  8 ,36,22,190  25,857  6,17,00,679  21,888

 [  योग्यता  छात्रवृत्ति  स्कीम  की  अधिकारिक  घोषणा  162.2008  को  की  गई  थी  और  वित्त  वर्ष  2005-06  अर्थात्‌  1.4.2005  से  कारगर

 ढंग  से  लागू  की  जा  रही

 *'ाज्य  सरकारों  को  उनकौ  मांग  के  आधार  पर  राशि  जारी  की  जाती  है  बशरतें  बे  पहले  जारी  कौ  गई  राशि  के  संबंध  में  उपयोग  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत
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 राष्ट्रीय  योग्यता  छात्रवृति  स्कीम  को  तहत  लाभग्राही  विद्यार्थियों  की  संख्या  तथा

 उन्हें  दी  गई  छात्रवृति  की  राशिਂ
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 वर्ष

 त  2003-2004

 2  2004-2005

 3  2005-2006

 कुल

 जारी  की  गई  राशि  छात्रवृत्तियों  की  संख्या

 11866704  4477

 11436314  4182

 10084550  4850

 3,3,87,568  13,509  ओर

 स्तर  पर  छात्रवृत्ति  प्राप्त  करने  वाले  विद्यार्थियों  का  कोई  राज्य-बार  ब्यौरा  नहीं  है  क्‍्योँकि  किसी  राज्य  के  लिए  कोई  कोटा  निर्धारित

 नहीं  किया  गया

 रेशम  से  बनी  वस्तुओं  का  न्यूगतम

 समर्थन  मूल्य

 3027.  श्री  सुगाबनम  :  क्या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  रेशम  से  बनी  वस्तुओं  के  लिए

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  हेतु  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गयी

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  रेशम  कोया  एवं

 कच्ची  रेशम  के  लिए  गुणबत्ता  संबद्ध  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 योजना  के  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  का  प्रारूप  सरकार  को  प्रस्तुत  किया

 यह  जांच  किए  जाने  सरकार  द्वारा  अंसतोषजनक  पाया

 गया  था  और  राज्य  सरकारों  के  विचार  प्राप्त  किए  जाने  तथा  राज्य

 मरकारों  से  प्राप्त  टिप्पणियों  के  आलोक  में  योजना  को  बनाए

 जाने  के  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  को  लौटा  दिया

 विद्यार्थियों  के  लिए  हेल्पलाइन  नम्बर

 3028.  श्रीमती  भावना  पुण्डलिकराणथ  गवबली  :

 श्री  चंद्रकांत  दौरे  :

 क्या  मानव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सीबीएसई  ने  और  ॥2वीं  की  बोर्ड  परीक्षा  के

 मददेनजर  विद्यार्थियों  के  लिए  हेल्पलाइन  शुरू  की

 यदि  तो  इन  हेल्पलाइन  नम्बरों  द्वारा  विद्यार्थियों

 की  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  क्या  दिशा-निर्देश  दिए  जा  रहे

 क्या  देश  के  सभो  भागों  में  हेल्पलाइन  नंबर  शुरू  किए

 गए

 यदि  तो  क्‍या  इन  हेल्पलाइन  नंबरों  पर  कॉलों  की  संख्या

 बढ़ी

 यदि  तो  क्‍या  इन  नंबरों  पर  चौबीसों  घंटे  कॉल  एटेंड

 किए  जाते  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  हैं

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  भेजी  गई  जानकारी

 के  हेल्पलाइन  पर  प्रशिक्षित  परामर्शदाता  और  सामाजिक

 वैज्ञानिक  उपस्थित  रहते  हैं  जो  विद्यार्थियों  और  उनके  अभिभावकों  को
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 व्यक्तिगत  और  मनोवैज्ञानिक  समस्याओं  के  संबंध  में  टेलीफोन

 पर  परामर्श  देते

 वर्तमान  में  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  दूर  परामर्श

 नेटवर्क  देश  में  37  अलग-अलग  केन्द्रों  से और  विदेशों  में  विशेषकर

 गल्फ  क्षेत्र  में  5  केन्द्रों  से  संचालित  किया  जाता

 प्रत्येक  दूर  परामर्शदाता  औसतन  25-30  कॉल  प्रतिदिन  प्राप्त

 करता

 और  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  दूर-परामर्श

 के  समय  निर्धारण  में  स्वयंसेवकों  की  सुविधानुसार  लचीलापन  रखा

 गया  सम्रय  सुबह  8.00  बजे  से  आधी  रात  तक  होता

 स्वयंसेवकों  द्वारा  एमरजेंसी  कॉलों  पर  उचित  ध्याम  दिया  जाता

 स्वर्ण  खानों  का  अनुसंधान  व

 3029.  श्री  हेमलाल  मुर्मू  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कम्पनी  का  नाम

 1.  एमिल  माइनिंग  इंडिया

 2  मेटल  माइनिंग  इंडिया

 3.  क्राउन  माइनिंग

 4.  जिन्दल  स्टील  एण्ड  पावर

 5.  हीरा  कुण्ड  डायमण्ड  एक्सप्लोरेशन

 6.  डेकन  गोल्ड  माइंस

 7.  जय  प्रकाश  एसोसिएट्स

 8.  रूगटा  माइंस
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 करेंगे  कि  :

 स्वर्ण  खनन  संबंधी  अनुसंधान  और  सर्वेक्षण  में  लगी

 भारतीय  और  बिदेशी  कंपनियों  तथा  सरकारी  एजेंसियों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  झारखंड  में  आज  की

 तिथि  के  अनुसार  स्वर्ण  अन्वेषण  करने  के  लिए  प्रत्येक  एजेंसी  द्वारा

 किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 और  खान  और  खनिज  और  अधिनियम

 1957  की  धारा  5(1)  के  अनुसार  भारतीय  नागरिक  अथवा  भारत  में

 पंजीकृत  कम्पनी  को  टोही  परमिट  सहित  खनिज  रियायत

 मंजूर  की  जा  सकती  खान  मंत्रालय  ने  1.4.2005  से  28.2.2007

 तक  की  अवधि  के  दौरान  झारखंड  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  निम्नलिखित

 कंपनियों  को  स्वर्ण  के  लिए  ग्यारह  मंजूर  करने  के  लिए  पूर्व

 अनुमोदन  प्रदान  किया

 की  संस्था  राज्य

 02  उड़ीसा

 01  राजस्थान

 02  राजस्थान

 0।  झारखंड

 01  उत्तर  प्रदेश

 01  केरल

 01  मध्य  प्रदेश

 02  उड़ीसा

 भारतीय  खान

 उपर्युक्त  कंपनियों  के  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 सरकार  की  एजेंसी  तथा  खगिज  गवेषण  निगम

 खान  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  सार्वजनिक

 क्षेत्र  का  उपक्रम  देश  में  विभिन्न  राज्यों  में  स्वर्ण  के  लिए  क्षेत्रीय

 तथा  विस्तृत  गवेषण  कार्य  करती  रही  इन  एजेंसियों  द्वारा  झारखंड

 सहित  अलग-अलग  राज्यों  में  किया  गया  कार्य -  नीचे  दिया  गया  हैः



 प्रश्नों  के

 आंध्र  प्रदेश

 बिहार

 छत्तीसगढ़

 गुजरात

 झारखंड

 कर्नाटक

 केरल

 राजस्थान

 29  1927

 कार्य  का  स्वरूप

 नेल्लोर  जिलों  में

 स्वर्ण  के  लिए  गवेषण/प्रारंभिक

 जमुई  जिले  में  स्वर्ण  के  लिए  अन्वेषण

 महासमुन्द  जिलों  में  स्वर्ण

 के  लिए  पूर्वेक्षण

 जामनगर  जिले  में  स्वर्ण  की  खोज

 पश्चिमी  पूर्वी  सिंहभूम  तथा  रांची

 जिलों  में  स्वर्ण  के  लिए  अन्वेषण  तथा

 पूर्वेक्षण  |

 तुमकुर  उत्तर

 दावनगिरि  तक्ष  बेलगाम  जिलों  में  स्वर्ण

 के  लिए  गवेषण/प्रारंभिक

 वायनाड  जिलों  में  स्वर्ण

 के  लिए  अन्यवेषण

 बालघाट  जिलों  में

 स्वर्ण  के  लिए  गवेषण

 नागपुर  जिलों  में  स्वर्ण  के  लिए

 गवेषण/प्रारंभिक  अन्वेषण

 बालसोड़  तथा  जेपोर  जिलों  में  स्वर्ण  के

 बांसवाड़ा  तथा

 जयपुर  जिलों  में  स्वर्ण  के  लिए  अन्वेषण

 लिखित  उत्तर  270

 विस्तृत  मानचित्रण  वृहद  पैमामे  पर

 मानचित्रण  एस  डिलिंग

 पिटिंग  ट्रैंचिंग

 थिमेटिक  मानचित्रण

 डी

 एल  एस  सैम्पलिंग

 डी  एल  एस  पी  सैम्पलिंग

 डौ  एल  एस  पी  सैम्पलिंग

 टी  डी  पी  सैम्पलिंग

 डी  पी  डी

 सैम्पलिंग

 एल  एस  डौ  पी  सैम्पलिंग

 डी  पी  एल  एस  पी

 सैम्पलिंग
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 2.  सिक्किम  उत्तरी  तथा  दक्षिणी  सिक्किम  एल  एस  डी  सैम्पलिंग

 में  स्वर्ण  की  खोज

 13...  तमिलनाडु  कृष्णागिरि  जिलों  में  स्वर्ण  के  डी  पी  सैम्पलिंग

 लिए  अन्वेषण

 4  उत्तर  प्रदेश  झांसी  जिलों  में  स्वर्ण  के  लिए  पी  टी

 15...  पश्चिम  बंगाल  बांकुरा  जिले  में  स्वर्ण  गवेषण  एल  एस  सैम्पलिंग

 :  भारतीय  भूबैज्ञानिक

 एम  ई  सी  एल

 राज्य  कार्य  का  स्वरूप  कार्य  के  घटक

 1...  आंध्र  प्रदेश  जोनागिरि  तथा  कुरनूल  जिलों  एल  एस  सैम्पलिंग

 में  स्वर्ण  के  लिए  विस्तृत

 2...  झारखंड  सिंहभूम  जिले  में  स्वर्ण  के  लिए  विस्तृत  गवेषण  एल  एस  सैम्पलिंग

 3...  कर्नाटक  हासन  और  हावेरी  एल  एस  सैम्पलिंग

 जिलों  में  स्वर्ण  के  लिए  विस्तृत  गवेषण

 4...  केरल  मल्लपुर  जिले  में  स्वर्ण  के  लिए  विस्तृत  गवेषण  एल  एस  सैम्पलिंग

 ५  महाराष्ट्र  नागपुर  जिले  में  स्वर्ण  के  लिए  विस्तृत  गवेषण  एल  एस  सैम्पलिंग

 :  खनिज  गवेषण  निगम

 अरुणाचल  प्रदेश  में  आतंकथादी  शिविर  उल्फा  उग्रवादियों  की  ऐसी  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए

 संतोष
 गं  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 3030.  श्री  संतोध  गंगवार  :

 श्री  कैलाश  मेघवाल  :  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 श्री  अंद्रकांत  खरे  :  रिपोर्टों  के  यूनाइटेड  लिब्रेशन  फ्रंट  असम

 अरुणाचल  प्रदेश  के  काछ  क्षेत्रों  में  मौजूद  रिपोर्ट  दर्शाती  है  कि

 उन्होंने  अपनी  आबाजाही  को  सुकर  बनाने  के  लिए  अस्थायी  कैम्प/ठिकाने

 क्या  उल्फा  उप्रवादियों  ने  अरुणाचल  प्रदेश  की  सीमा  स्थापित  कर  लिए

 अपने  शिविर  ; अपने  शिविर  लगाए  हैं
 सरकार  द्वारा  उल्फा  की  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  गुट

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 को  गैर  कानूनी  गतिविधियां  1976  के  तहत

 कानूनी  के  रूप  में  घोषित  पूरे  नागालैंड

 और  अरुणाचल  प्रदेश  के  आसपास  के  20  के  क्षेत्र  को

 क्षेत्रਂ  के  रूप  में  घोषित  करना  और  सुरक्षा  बलों  के  अभियानों  को

 समन्वित  करने  के  लिए  संयुक्त  मुख्यालयों  की  स्थापना  करना  शामिल

 उल्फा  के  खिलाफ  ठग्रवाद-रोधी  अभियान  भी  तेज  किए  गए

 प्रौद्यौगिकी  उन्नयन  निधि  योजना  के  अंतर्गत

 कपास  उद्योग  को  आवंटन

 3031.  श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :

 श्री  ठुम्मर  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कपास  के  प्रौद्योगिकी

 उन्नयन  निधि  योजना  के  अंतर्गत  कितनी  धनराशि  आवंटित

 की  गयी

 टीयूएफएस  के  अंतर्गत  कौन  से  कार्य  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  टीयूएफएस  के  अंतर्गत  अपर्याप्त  धनराशि  आबंटित

 की  जा  रही  है  जिसके  कपास  के  उत्पादन  और  विपणन

 में  आधुनिक  तकनीक  अपनाने  में  कठिनाई  आ  रही  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए

 गए

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 टीयूएफएस  के  तहत  निधियों  का  आवंटन  फाइबर  आधारित  नहीं

 यह  उल्लेख  करना  प्रासंगिक  होगा  कि  भारतीय  वस्त्र  उद्योग  62:38

 के  अनुपात  :  में  मुख्य  रूप  से  कपास  के  पक्ष

 में  कपास  सहित  सभी  क्षेत्रों/फाइबरों  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  टीयूएफएस  के  तहत  निधियों  का  आवंटन  मिम्नलिखितानुसार

 वर्ष  निधि  आवंटन

 1  2003-2004  249.0

 2  2004-2005  283.60

 3  2005-2006  485.00

 29  1927  लिखित  उत्तर  274

 टीयूएफएस  में  भारतीय  वस्त्र  उद्योग  के  लिए  निम्नलिखित

 लाभों  का  प्रावधान

 ()  रुपए  आवधिक  ऋण  पर  ऋणदात्री  एजेंसी

 द्वारा  वसूले  जाने  वाले  सामान्य  ब्याज  की  5%  ब्याज

 अधथषा

 (i) =  विदेशी  मुद्रा  ऋण  पर  मूल  दर  से  5%  विनिमय

 उतार-चढ़ाव  व  अथवा

 (ii)  लघु  उद्योग  वस्त्र  और  पटसन  क्षेत्र  के  लिए  15%  ऋण

 संबद्ध  पूंजीगत  सहायता  अथवा

 (५).  विद्युतकरघा  क्षेत्र  क ेलिए  20%  ऋण  संबद्ध  पूंजीगत  सहायता

 अथवा

 (५)  विनिर्दिष्ट  प्रसंस्करण  मशीनरी  के  लिए  5%  ब्याज  प्रतिपूर्ति
 और  10%  पूंजीगत

 करा  पूर्व  तथा  करघा  पश्चात  कार्यवाहियों  के  लिए  नई

 मशीनरी  एवं  उपस्कर  की  खरीद  पर  25%  पूंजीगत

 हथकरघा  का  उन्नयन  तथा  हथकरघा  उत्पादन  एककों  के

 लिए  जांच  एवं  गुणवत्ता  नियंत्रण

 प्रश्न  नहीं

 अपराध  न्याय  प्रणाली

 3032.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  ज्लोतिरादित्य  माधवराव  सिंधिया  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  अपराध  न्याय  प्रणाली

 में  सुधार  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  न्यायमूर्ति  मलिमथ  समिति

 का  गठन  किया  है  और  इसकी  बैठकों  का  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इस  संबंध  में  न्यायमूर्ति  मलिमथ  द्वारा  की

 गयी  सिफारिशें  कौन  सी

 क्‍या  सरकार  ने  स्थकतंत्र  और  निष्पक्ष  साक्ष्य  सुनिश्चित
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 करने  के  लिए  साक्षियों  को  सुरक्षा  सहित  न्यायबूर्ति  मलिगथ  द्वारा

 की  गयी  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है/जांच  कर  ली

 (3)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  अपराध  न्याय  प्रणाली  में  संशोधन  करते

 का  कोई  प्रस्ताज  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  ने  देश  में  दांडिक  न्याय  प्रणाली  लागू  करने  के

 उपाय  सुझाने  के  लिए  न्यायमूर्ति  मालीमथ  समिति  का  गठन  किया

 समिति  ने  मुम्बई  और  दिल्ली  में  सेमिनार  आयोजित  किए

 समिति  ने  दांडिक  न्याय  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए

 158  सिफारिशें  की  थीं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  प्रत्येक

 निर्दोष  व्यक्ति  की  रक्षा  की  जाये  और  प्रत्येक  दोषी  व्यक्ति  को  अतिशीघ्र

 दंडित  किया

 और  (2)  उन  सिफारिशों  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को

 सलाह  जारी  की  गई  थीं  जिम्हें  प्रशासनिक  उपायों  से  कार्यानअत  किया

 जाना

 चूंकि  आपराधिक  कानून  और  आपराधिक  भारत  के  संविधान

 की  सातवीं  अनुसूची  की  समवर्ती  सूची  में  है  इसलिए  उम  सिफारिशों

 के  संबंध  जिनके  लिए  विभिन्म  कानूनों  में  संशोधन  किया  जाना

 अपेक्षित  है  तथा  गवाहों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  हेतु  कानून  भी  अधिनियमित

 किया  जाना  अपेक्षित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  के

 विचार/टिप्पणियां  मांगी  गई

 और  भारत  के  विधि  आयोग  की  और

 १78वीं  रिपोर्टो  की  सिफारिशों  के  आथार  पर  सरकार  ने  23

 2006  को  राज्य  सभा  में  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता

 2006  प्रस्तुत  विधेयक  की  मुख्य-मुख्य  बातें  नीचे  दी

 गई

 *»  पुलिस  और  अदालत  के  सम्मुख  गयाहों  और  अभियुक्त
 के  बयामों  की  श्रष्य/वीडियो  रिकार्डेंग
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 मजिस्ट्रेट  द्वारा  महत्वपूर्ण  गवाहों  के  बयान  की  रिकार्डिंग

 करके  गयाहों  के  मुकरने  की  प्रथा  रोकने  के  लिए  कदम

 झूठी  गवाही  के  लिए  संक्षिण  विचारण  और  उच्च  सजा

 का

 पीडित  व्यक्ति  को  प्रतिकूल  निर्णय  के  बिरुद्ध  अपील  करने

 की  अनुमति

 गिरफ्तारी  से  पहले  हाजिर  होने  का  नोटिस  जारी

 गिरफ्तार  गए  व्यक्तियों  को  जांच-पड़ताल  के  दौरान

 अधिवक्ता  को  अपने  साथ  रखमे  का

 महिला  अभियुक्त  को  पुरुष  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  स्पर्श

 न  किया

 विचारण  समापन  या  अपील  निपटाने  से  पहले  आपराधिक

 अदालतों  द्वारा  उन  मामलों  में  जमानती  बांड  का  लिया

 जाना  जिसमें  अभियुक्त  को  अगली  अपीलीय  अदालत  में

 हाजिर  होना  अपेक्षित  होता

 समन  और  वारंट  के  मामलों  कौ  परिभाषाओं  में  संशोधन

 किया  जाना  चाहिए  ताकि  3  वर्ष  से  अधिक  अबधि  के

 कारावास  वाले  अपराध  के  सभी  मामले  वारंट  के  मामलों

 के  अंदर  आ

 समन  के  सभी  मामलों  का  तत्काल  विचारण  किया  जाना

 अदालत  की  अनुमति  के  बगैर  और  अधिक  अपराधों  को

 आई  पी  सी  के  तहत  शमनीय  बनाया  जाना

 पीड़ित  लोगों  के  मुआवजे  के  लिए  व्यापक

 जांच  और  विचारण  के  दौरान  मानसिक  रूप  में  विक्षिपत

 लोगों  को  राहत  प्रदान

 महिलाओं  को  विशेष  संरक्षण  प्रदान

 यौन  अपराधों  के  लिए  महिला  जज  द्वारा  गुप्त

 विचारण  किया
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 ०  गिरफ्तारी  के  तुरंत  बाद  अभियुक्त  की  चिकित्सा  जांच  की

 जानी

 गरीबी  उपशमन  योजना  के  अंतर्गत  शामिल

 आदिम  जनजातीय  समूह

 3033.  बाबू  राव  मिडियम  :  कया  जनजातीय  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आदिम  जनजातीय  समूह  गरीबी  उपशमन

 योजना  के  अंतर्गत  शामिल

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  योजना  के  कार्य  निष्पादन  और  आकलन  रिपोर्ट

 के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  कराया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  और

 जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  जनजातीय  समूहों  का

 नामक  एक  उदार  एवं  विशेष  योजना  चला  रहा  जिसके  अंतर्गत

 मंत्रालय  राज्य  सरकारों  एवं  गैर-सरकारी  संगठनों  के  माध्यम  से  गृह

 अवस्थापना  भूमि  कृषि  मवेशी

 स्वास्थ्य  शैक्षिक  आय  सृजनात्मक

 आजीविका  सामाजिक  सुरक्षा  इत्यादि  हेतु  100%  वित्तीय

 सहायता  देता  इस  योजना  का  लक्ष्य  आदिम  जनजातीय  समूहों  की

 गरीबी  उन्मूलन  तथा  समाजार्थिक  विकास  सुनिश्चित  करना  इसके

 जनजातीय  उपयोजना  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  अंतर्गत

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  आदिम  जनजातीय  समूहों  सहित  जनजातीय

 आबादी  के  समाजार्थिक  विकास  हेतु  रोजगार  एवं  आय  सृजनात्मक

 गतिविधियों  एवं  अवस्थापना  विकास  के  लिए  भी  सहायता  दी  जाती

 और  मंत्रालय  ने  भारतीय  लोक  प्रशासन  नई

 दिल्ली  के  माध्यम  से  मध्य

 महाराष्ट्र  एवं  राजस्थान  राज्यों  में  '' आदिम  जनजातीय  समूहों  के

 की  योजना  के  प्रभाव  का  आकलन  करने  के  लिए  मूल्यांकन  अध्ययन

 का  कार्य  पहले  ही  प्रारंभ  कर  दिया  अंतिम  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई
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 लघु  उद्योगों  के  लिए  आरक्षित  वस्तुएं

 3034.  श्री  ठुम्मर  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 क्या  लघु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  उद्योगों  में  बनाई  जाने  वाली  आरक्षित  वस्तुओं
 की  संख्या  में  लगातार  कमी  आ  रही

 उन  वस्तुओं  के  क्‍या  नाम  हैं  जिन्हें  पिछली  बार  आरक्षित

 सूची  से  हटाया  गया  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  आरक्षित  वस्तुओं  की  संख्या  में  ऐसी  कमी  से  लघु

 उद्योगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 (2)  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए

 गए

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  प्राभीण  उद्योग  मंत्री  महाजीर

 :  लघु  उद्योग  सूक्ष्म  एवं  लघु  में

 विशिष्ट  विनिर्माण  के  लिए  अंतिम  मद  1989  में  आरक्षित  की  गई

 थी  तथा  इसके  बाद  कोई  आरक्षण  नहीं  किया  गया  सरकार  ऐसी

 मर्दों  के  क्रमिक  अनारक्षण  की  नीति  का  पालन  कर  रही  है  और  घर्तमान

 में  विनिर्माणरत  सूक्ष्म  एवं  लघु  उद्यमों  द्वारा  विशिष्ट  विनिर्माण  के  लिए

 239  मर्दे  आरक्षित

 22  2007  को  अनारक्षित  87  मर्दों  की  सूची  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  लघु  दद्योग  क्षेत्र  सूक्ष्म  और  लघु  उद्यम

 क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  मर्दों  की  सूची  की  समीक्षा  निरन्तर  चलने

 वाली  प्रक्रिया  समीक्षा  के  दौरान  विशिष्ट  विनिर्माण  के  लिए  आरक्षित

 मर्दों  की  सूची  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उच्यतर  निवेश  के  लिए

 अवसर  सृजित  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयनीकरण  को  सुगम  गुणवत्ता
 में  सुधार  निर्यात  संवर्धन  तथा  उक्त  मर्दों  के  विनिर्माण  में  उन्नत

 अर्थव्यवस्था  प्राप्त  करने  के  संशोधन  किया  जाता

 से  (23)  विगत  नौ  वर्षों  के  दौरान  अनारक्षण  के  प्रभाव

 का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सरकार  ट्वारा  आरंभ  किए  गए  दो  अध्ययनों

 से  विनिर्माणतत  सूक्ष्म  और  लघु  उद्यमों  पर  किसी  प्रतिकूल  प्रभाव  का

 पता  नहीं  चला
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 3

 सिरेमिक  टेबल  वेयर्स  और  स्टोन  वेयर्स  में  संबद्ध  सेमी  विट्रस  वेयर्स  और  मिट्टी  के  बर्तन

 1.  डिनर  सैट्स

 2.  टी  सैद्स

 3.  कपूस  एंड  प्लेट्स

 4.  जार  एंड  अन्य  कन्‍्टेनर्स

 ब्लाक  ग्लास

 वीटराइट  ग्लास

 औद्योगिक  बीडों  को  छोड़कर  ग्लास  बीड

 आटोमेटिक  स्प्रे  या  वैक्यूम  कोर्टिंग  प्रक्रिया  का  इस्तेमाल  करके  बनाए  गए  शीशों  को  छोड़कर

 कांच  के  शीशे

 वैज्ञानिक  प्रयोगशाला  ग्लासबेयर  सिलीकेट  टाइप  को

 माइक्रो  कबर  गिलास  और  माइक्रोस्कोप  के  स्लाइड

 माउथ  ब्लोन  और/या  सेमी  आटोमेटिक  प्रक्रिया  द्वारा  ग्लास  हालोवेयर

 सोडालाइम  सिलिका  प्रेसड  ग्लास  टम्बलर्स

 1.  सोडालाइम  सिलिका  प्रेसड  ग्लास  प्लेट्स

 2.  सोडालाइम  सिलिका  प्रेसड  ग्लास  बाउल्स

 3.  सोडालाइम  सिलिका  प्रेसड  ग्लास  ऐश  ट्रेज

 4.  सोडालाइम  सिलिका  प्रेसड  ग्लास  बेसिज

 ग्लास  मारबल्स  प्रकार

 लो  टेन्शन  इन्सुलेटर्स

 केमिकल  आइटम्स  निम्नलिखित

 1.  फलैट  टिप्पड  बंसिनस
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 2.  राठंड  एंड  रेक्टेंगुलर  टाइप  डिशिज

 3.  कम्बशन  पोस्टस

 4.  क्रूसिबल्स

 5.  फिल्टर  फनल्स  फार  वेकम  प्रेशर

 6.  ग्रेविटी  फिलट्रैशनस

 7.  पिपेट  रेस्टस

 8.  स्पार्टिंग  प्लेट्स

 9.  डैसीकेटर  प्लेटस

 60.  निर्माण  के  लिए  इस्तेमाल  चूना  और  चूने  की  पुताई

 61.  निर्माण  और  पुताई  के  लिए  इस्तेमाल  हाइड्रैटेड  चूना

 62.  340  प्लास्टर  आफ  पेरिस

 63.  341  चाक  क्रेयान्‍्स  इन्कलुडिंग  टेलर  चाक

 64.  342  प्लास्टर  बोर्ड

 65.  343  स्टोनवेयर  जार्स  एंड  बाउल्स  कुंडी

 66.  344  साल्ट  ग्लेजड  सीवर  पाहपस

 67.  345  एस्वेस्टस  पाइप  और  फिटिंग-आईएसआई  विनिर्देश  के  अनुसार  केवल  घरेलू  उद्देश्य  के  लिए

 68.  ३47  100  सेमी  व्यास  तक  के  रीइंफोर्स्ड  सीमेंट  कंक्रीट  पाइप

 69.  348  ग्रेफाइट  की  संख्या  तक

 70.  349  सिलीकान  कारबाइड  क्रूसिबल्स  150  की  संख्या  तक

 अन्य  जिविध  परिथह्तणम  उपकरण

 728  हाथ  से  तथा  पशु  चालित  तांगे  के  पुर्०णँ  और  चक्के  के  रिंग

 72-  729  व्हील  बौरौ

 73.  730  पशु  चालित  वाहन
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 15.  430

 16.  441

 17.  490

 18.  491

 19.  502

 20.  503

 21.  504

 22.  510

 23.  515

 519

 25.

 26:

 अन्य  मैकैनिकल  मरदें

 27.  706

 28.  790

 29.  791

 30.  793

 31.  795

 32.  804

 33-  807

 34.  620
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 सेफ/केबिनेट  लाक्स

 डोर  लाकस

 डिस्क  हेरोज

 विद्यमान  इकाइयों  के  विस्तार  को  छोड़कर  वेल्डेड  बायर  मेश

 बायर  गाज  और  बायर  नेटिंग  मेश  आकार  से  भारी  और  2  मीटर  चौड़ाई  तक

 सीड  कलीनर्स-अपटू  5  एचपी  मोटिव  पावर

 ग्रेन  द्रायर  अपूट  5  एचपी  मोटिव  पावर

 शेल  हसकर्स-अपटू  5  एचपी  मोटिव  पावर

 15  एचपी  तक  के  डीजल  इंजिन-धीमी  गति  180  जीआर  प्रति  बीएचपी/प्रति  घंटे  से

 कम  ईंधन  उपभोग  वालों  को  छोड़कर

 बैंक  सा  ब्लेड-लकड़ी  के  लट्टों  को  काटने  के  लिए

 स्त्रे  पेंटिंग  रिपियर  दुकानों  के  लिए  5  एचपी  तक  के  एयर  कंप्रेसर

 स्क्रू  पेसिज

 हैंड  प्रेसिज

 स्टैरीलाइजर  स्टेनलस  स्टील  तथा  एल्यूमिनियम

 रेवोल्यूशन  काउन्टर्स  सूचक)-यांत्रिक

 लिक्विड  लेवल  कन्ट्रोलर  किस्म  को

 फोटोग्राफिक  एन्लाजर्स

 तार  के  ब॒ुश

 कफ  के  धातु  के  ड्रेस  बटन  तथा

 सिगरेट  लाइटर

 लकड़ी  की  नाव  का  बनाना
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 ट्रक  की  लड़की  के  ढांचे  का  निर्माण

 बसों  तथा  ट्रकों  के  लिए  सीटें

 लकड़ी  और  लकड़ी  के  कांच  और  विविध  परिक्हभन  ठपकरण  और  अन्य

 लकड़ी  और  लकड़ी  के  उत्पाद

 आए

 38.  38

 39.  40

 40.  41

 41.  42

 42  48

 43.  49

 44.  ५0

 कांच  और  मृत्तिका

 45  ३27

 46  328

 329

 सान  टिम्बर

 लकड़ी  की  क़्ेटें

 सिझाई  हुई  लकड़ी

 सिलाई  की  मशीन  के  लकड़ी  के  ढककन

 और  कंडक्टरों  के  लिए  केबल  हम

 सामान  रखने  को  लकड़ी  की  अलमारी

 सामान  रखने  के  लकड़ी  के  सेल्फ  और  रैक

 लकड़ी  के  बने  तख्ते

 फायर  40  प्रतिशत  से  कम  एलुमिना  वाली  ईंटें  और  ब्लाक

 छत्त  की  टाइलें

 3.  रूफिंग  टाइल्स-कले

 7.  रूफिंग  टाइल्स-सीमेन्ट  कन्क्रीट

 फर्श  की  टाइलें

 3.  फलोरिंग  टाइल्स-कले

 5.  फलोरिंग  टाइल्स-मारबल  (10  मिमी  से  कम  मोटाई  वाली  टाइलों  को

 6.  फलोरिंग  याइल्‍ल्स-पग्रेनाइट  (10  मिमी  से  कम  मोयाई  वाली  टाइलों  को  छोड़कर )

 7.  फलोरिंग  टाइल्स-सीमेन्ट  मोजाइक

 8.  फलोरिंग  टाइल्‍स-सीमेन्ट  कंक्रीट
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 विवरण

 वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्रालय

 नीति  और  संवर्धन

 अधिसूचना

 नई  22  2007

 उद्योग  और  1951  (1951  का  65)  की  धारा  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों

 का  प्रयोग  करते  सलाहकार  समिति  द्वारा  उसे  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  यह  निदेश  देती  है  कि  भारत  सरकार  के

 तत्कालीन  उद्योग  मंत्रालय  विकास  की  अधिसूचना  477  तारीख  25  1991  में  निम्नलिखित  और  संशोधन  किए

 2.  उक्त  अधिसूचना  की  अनुसूची  3  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  विनिर्माण  के  लिए  ही  आरक्षित  मदों  की  सूची  से  संबंधित  संख्याक

 38,  40,  41,  42,  48,  49,  50,  143,  244,  288,  295,  325,  327,  328,  329,  330,  331,  333,

 334,  336,  337,  338,  339,  340,  341,  342,  343,  344,  345,  347,  348,  349,  354,  367,  379,  416,  418,

 424,  429,  430,  441,  490,  491,  502,  503,  504,  510,  515,  519,  620,  621,  622,  728,  729,  730,  731,  784,

 786,  787,  788,  790,  791,  792,  793,  795,  796,  797,  798,  799,  800,  801,  803%,  803@,  804,  806  और  807  तथा

 संबंधित  प्रविष्टियों  का  लोप  किया

 3.  यह  अधिसूचना  राजपत्न  में  प्रकाशन  की  तारीख  को  प्रवृत्त

 सं.7(5)/2002-आईपी]

 संयुक्त  सचिव

 पाद  टिप्पण:-मूल  भारत  के  असाधारण  में  तारीख  25  1991  द्वारा  प्रकाशित  की  गई  थी  और

 निम्नलिखित  द्वारा  पश्चातृवर्ती  संशोधन  किए

 (1)  298  तारीख  3  1997,

 (2)  71  तारीख  3  1999,

 (3)  673  तारीख  19  2000,

 (4)  2  तारीख  ।  2001  और  तारीख  9  2001,

 (5)  603  तारीख  29  2001,

 (6)  533  तारीख  20  2002,

 (7)  649  तारीख  3  2003,

 (8)  1169  तारीख  20  2004,

 (9)  420  तारीख  28  2005  और

 (10)  722  तारीख  16  2006
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 22  2007  की  अधिसूचना  62(¥)  द्वारा

 उत्पाद  का  नाम

 1  2  3

 इन्जेक्शन  मोल्डिग  थरमो-प्लास्टिक  के  उत्पाद

 1.  143  एक्सपेंडल  पोलिस्टरीन  बीड्स  के  पोलीस्ट्रीन  फोम  उत्पाद  पोलीस्ट्रीन  बीडस  मैन्युफैक्चर्स

 के  स्‍्लेबों  को

 आग्रेनिक  ड्रग  अन्य  रसायन  और  रसायन  उत्पाद  और

 तात्विक  तेल

 2:  210  क्रीम  आर्सेनिक  बोरिक  कम्पाठंड्स  पर  आधारित  पानी  में  धुलनशील  लकडी  के  परिरक्षक

 पदार्थ

 3.  पैरासिटामोल

 4.  288  मैगनिशियम  सल्फेट

 5.  295  पानी  तथा  मोम  पर  आधारित  कलाकारों  द्वारा  प्रयोग  हेतु  रंग

 6.  325  केल्शियम  सिलिकेट

 7.  806  एब्सारबेंट  काटन

 परिवहन  बोट  और  ट्रक  बाडी  विल्डिग  सहित  मेकेनिकल  इंजीनियरिंग

 मैकेनिकल  इंजीनियरिंग  मर्दे

 8.  354  प्रेशर  डाई  तक

 9.  ३67  स्टील  की  अल्मारी-सभी  प्रकार  की

 10.  379  प्रेशर  स्टोव

 11.  416  बुड  वर्किंग  साज

 12.  418  नाइव्स  एंड  शियरिंग  ब्लेडस  कार्यों  के  लिए  बांस  और  लकड़ी  सहित

 सभी  प्रकार

 13.  424  बोल्ट  और  नट-हाई  टेन्साइल  और  विशेष  प्रकार  को  छोड़कर
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 74.  731  हस्त  से  चलने  वाली  सभी  प्रकार  की  गाड़िया

 अन्य

 75.  784  छते

 76.  787  विद्यार्थियों  तथा  चिकित्सा  में  काम  आने  वाले  सूक्ष्मदर्शी  यंत्र

 77.  788  पानी  के  मीटर

 78.  792  तक

 79.  आफथेल्मिक  लेन्स  फ्राम  ब्लेन्कस

 80.  796  पेंट  करने  के  ब्रुश

 81.  797  बालों  के  ब्रुश

 82.  798  रेशे  वाले  ब्रुश

 83.  799  दांत  ब्रुश

 84.  800  ब्रुश  प्राकृतिक  बालों  वाले

 85.  801  अन्य  ब्रुश

 86.  बोन  मील  प्रतिशत  निर्यात  के  लिए  कैप्टिव  खपत  को

 क्रशड  बोन्स

 तथा  नेशनल  बुक  पाकिस्तान  के  बीच  पुस्तकों  का  प्रदान

 संबंधी
 हो  सकेगा  जैसा  कि  दिनांक  23  2007  के  टाइम्स  आफ

 शिक्षा  संबंधी  भारत-पाक  समझौता
 इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 3035.  श्री  सुग्रीव  सिंह  :  ह
 संबंधी

 श्री  किसनभाई  पटेल  :  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 श्री  आनन्दराव  विठेबा  अडसूल  :

 श्री  अघलराबव  पाटील  शिवाजीराब  :
 क्या  माध्यमिक  और  वयस्क  शिक्षा  के  क्षेत्र  में

 दोनों  देशों  की  विशेषज्ञता  और  अनुभव  को  बांटने  का  कोई  प्रस्ताव
 श्री  जनादन  रेड्डी  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  (2)  क्‍या  सरकार  ने  एनसीईआरटी  और  नेशनल  बुक

 पर  सहयोग  बढ़ाने  पर  सहमत  हो  गए  हैं  जिसके  परिणमतः  पाकिस्तान  के  बीच  अनुभव  के  आदान-प्रदान  की  संभावनाओं
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 का  पता  लगाने  तथा  पाठ्य  पुस्तकें  पुनः  तैयार  करने  का  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  इंडो-पाकिस्तान  संयुक्त  आयोग  द्वारा  गठित

 शिक्षा  संबंधी  कार्यदल  की  पहली  बैठक  20  2007  को  नई

 दिल्ली  में  हुई  और  सहयोग  के  लिए  अन्यों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित

 क्षेत्रों  की  पहचान  की

 (0)  दोनों  देशों  में  शैक्षिक  विकास  पर  मुद्रित  सामग्री  का

 ()  शिक्षा  के  लिए  अपेक्षित  पुस्तकें  पुनः  तैयार  करने  के  लिए

 पाकिस्तान  स्थित  राष्ट्रीय  पुस्तक  फाउंडेशन  तथा  भारत  स्थित

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  और  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं

 प्रशिक्षण  परिषद  के  बीच  अनुभवों  का

 (0)  माध्यमिक  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञों

 और  अनुभव  का
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 लघु  उद्योगों  में  रोजगार

 3036.  श्री  जिजय  कृष्ण  :  क्‍या  लकु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लघु  उद्योगों  में  विशेषरूप  से  झारखंड  तथा

 उत्तर  प्रदेश  में  रोजगार  कम  होते  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-बार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार

 ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण  और

 झारखंड  तथा  उत्तर  प्रदेश  सहित  देश  में  लघु  उद्योगों

 के  माध्यम  से  बेरोजगार  युवकों  को  प्रदान  किए  गए  रोजगारों  का  राण्य-वार

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महाजीर

 :  से  झारखंड  और  उत्तर  प्रदेश

 राज्यों  सहित  देश  में  लघु  उद्योगों  में  अनुमानित  रोजगार  में  निरंतर  वृद्धि

 हुई  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  2003-04,  2004-05

 और  2005-06  के  दौरान  लघु  उद्योगों  के  माध्यम  से  सृजित  अनुमानित

 रोजगार  के  राज्यवार  ब्यौरे  से  देखा  जा  सकता

 विषरण

 2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान  लघु  उद्योगों  के  माध्यम  से  सृजित  रोजगार  का

 राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा

 राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 का  नाम

 2003-04

 1  2  3

 1.  जम्मू  और  कश्मीर  166309

 2:  हिमाचल  प्रदेश  141477

 3.  पंजाब  970644

 4.  चंडीगढ़  52047

 5.  उत्तराखंड  212496

 6.  हरियाणा  587449

 अनुमानित  रोजगार

 2004-05  2005-06

 4  5

 173542  181293

 146085  151514

 1003533  1031406

 54257  56181

 221382  231477

 605552  620530
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 मानव  दु्ष्यापार

 3040.  श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :

 श्री  अधलराव  पाटील  शिवाजीराव  :

 श्री  आनंदराव  बिठैथा  अडसूल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 मानवाधिकार  आयोग  के  साथ  मिलकर  मानव  दुर्व्यापार  को  रोकने  पर

 विभिन्‍न  राष्ट्रीय  संगोष्ठियों  का  आयोजन  किया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  संगोष्ठियां

 आयोजित  की

 देश  में  मानव  दुर्ब्यापार  से  संबंधित  विभिन्न  मुद्दों  क ेसमाधान

 हेतु  इसमें  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 मानव  दुर्व्यापार  की  बढ़ती  बुराई  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  राष्ट्रीय  योजना  तैयार  करने  की  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 और  गृह  मंत्रालय  नै  27-28  2005  को  मानवाधिकार

 आयोग  और  संयुक्त  राष्ट्र  मादक  द्रव्य  और  अपराध  कार्यालय  के  साथ

 मिलकर  मानवों  के  अवैध  व्यापार  विषय  पर  एक  राष्ट्रीय  सेमिनार  आयोजित

 किया  इस  सेमिनार  का  उद्देश्य  मानवों  के  अवैध  व्यापार  की

 समस्या  कै  प्रति  जागरूकता  पैदा  करना  और  विधि  प्रवर्तन  अधिकारियों

 तथा  अन्य  उद्यमियों  को  सुविज्ञ  बनाना  तथा  परामर्श

 करके  भारत  में  मानवों  के  अवैध  व्यापार  से  संबंधित  विभिन्‍न  मुद्दों

 के  समाधन  के  लिए  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  की  सिफारिश  करना

 सेमिनार  में  कौ  गईं  सिफारिशों  में  शामिल  अवैध  मानव

 व्यापार  की  विस्तृत  परिभाषा  किए  जाने  की  प्रभावी  रोकथाम

 पहलुओं  की  अवैध  मानव  व्यापार  की  रोकथाम  के  लिए

 एक  विशिष्ट  नोडल  प्राधिकरण  का  गठन  किए  जाने  और  अवैध  मानव

 व्यापार  करने  वालों  के  विरूद्ध  कड़ी  और  निवारक  सजा  का  प्रावधान

 किए  जाने  की  अपराध  न्याय  प्रणाली  में  कार्यरत  एजेंसियों

 को  सुविज्ञ  बनाने  और  उन्हें  प्रशिक्षण  प्रदान  किए  जाने  की

 मानवों  के  पुनः  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  पीडितों  का  योजनाबद्ध

 पुनर्वास  और  सुधार  किए  जाने  की  आवश्यकता  और  मानवों  के  अवैध
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 व्यापार  क ेखिलाफ  जनमत  बनाने  में  उत्तदायी  और  सकारात्मक  भूमिका

 निभाएं  जाने  में  मीडिया  और  सिविल  सोसाइटियों  की  सक्रियता  की

 आवश्यकता  और  इसके  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  समर्थक  प्रक्रिया

 की

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  ने  अवैध  मानव  व्यापार

 और  महिलाओं  और  बच्चों  के  यौन-शोषण  व्यापार  का  सामना  करने

 के  लिए  वर्ष  1998  में  एक  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  बनाई

 अवैध  मानव  व्यापार  का  सामना  करने  में  सभी  संबंधितों  की  ओर

 से  एक  समन्वित  और  एकरूप  कार्रवाई  सुकर  बनाने  के  लिए

 एम  डब्ल्यू  सी  गृह  एन  एच  आर  सी  और  राष्ट्रीय  महिला

 आयोग  एक  साथ  मिलकर  बाल  और  महिलाओं  पर  विशेष  ध्यान

 देते  हुए  अवैध  मानव  व्यापार  को  रोकने  और  उसका  सामना  किए

 जाने  के  लिए  एक  एकीकृत  कार्रवाई  योजना  का  मसौदा  तैयार  कर

 रहे

 महिला  समाख्या  कार्यक्रम

 3041.  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्यों  में  महिला  समाख्या  कार्यक्रम  वर्तमान  में

 चलाए  जा  रहे

 इस  कार्यक्रम  को  चलाने  कै  लिए  राज्यों  का  चयन  किस

 आधार  पर  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  सहित  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों  से  कर्नाटक  तथा  अन्य  राज्यों  में  समाख्या  कार्यक्रमਂ

 शुरू  किए  जाने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  मंजूरी  प्रदान  कर

 दिए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध
 के  आधार  पर  महिला  समाख्या  कार्यक्रम  नौ  राज्यों  आंध्र

 उत्तर  प्रदेश  और

 उत्तरांचल  में  चल  रहा  मध्य  प्रदेश  और  छत्तीसगढ़  राज्यों  से  प्राप्त

 अनुरोधों  के  आधार  पर  वर्ष  2006-07  से  इन  दो  राज्यों  में  भी  इस

 कार्यक्रम  का  विस्तार  किया  गया  कर्नाटक  में  यह  कार्यक्रम  पहले

 ही  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
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 एकल  खिड़कौ  मंजूरी  प्रणाली

 3042.  श्री  सिद्दीश्वर  :  क्‍या  लघु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  लघु  उद्योगों  क ेलिए  एक  विनियामक  ढांचा

 तैयार  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  यह  प्रतिस्पर्धी  माहौल  में

 आगे  बढ़

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  एकल

 खिड़की  मंजूरी  प्रणाली  क्रियान्वित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  एककों  की  वित्तीय  सीमा

 5  करोड़  रुपये  से  बढ़ाने  का  भी  है  ताकि  वे  लघु  उद्योग  में  बने

 रहें  ?

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कूषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  से  लघु  तथा  मध्यम  उद्यमों

 के  विकास  को  सुगम  बनाने  तथा  उनकी  प्रतिस्पर्धात्मकता  को

 बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  लघु  तथा  मध्यम  उद्यम  विकास

 2006  का  अधिनियमन  किया  है  जोकि

 2  2006  से  प्रभावी  हो  गया  अधिनियम  लघु  तथा

 मध्यम  उद्यमों  को  परिभाषित  करता  है  और  इस  प्रकार  से  उद्योग  से

 उद्यम  की  अवधारणा  में  परिवर्तन  करता  इसके  अधिनियम

 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  स्तर  पर  सांविधिक  परामर्श  तंत्र

 के  रूप  में  लघु  तथा  मध्यम  उद्यमों  के  लिए  राष्ट्रीय

 के  लिए  स्कीमों/कार्यक्रमों  की  सूक्ष्म  तथा  लघु

 उद्यमों  से  उत्पादों  तथा  सेवाओं  के  संबंध  में  सरकारी  अधिप्राप्ति  में

 सूक्ष्म  तथा  लघु  उद्यमों  को  विलम्बित  अदायगियों  की  समस्या

 को  कम  करने  के  लिए  अधिक  प्रभावी  तंत्र  तथा  सभी  तीनों  श्रेणियों

 के  उद्यमों  द्वारा  बिजनेस  के  बंद  करने  संबंधी  प्रक्रिया  के  सरलीकरण

 की  व्यवस्था

 2006  के  खंड  7  के  उप-खंड

 (1)  के  अनुसार  बविनिर्माणरत  मध्यम  उद्यमों  की  एक  नई  जिनका

 संयंत्र  और  मशीनरी  में  निवेश  5  करोड़  तथा  10  करोड़  के

 बीच  का  है  अधिसूचित  किया  गया
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 तमिलनाडु  में  कॉफी  उत्पादक

 3043.  श्री  खारवेनथन  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  के  कॉफी  उत्पादों  ने  सरकार  को  देश

 के  विभिन्‍न  भागों  में  उत्पादों  को  वर्तमान  में  मिल  रही  छूट  तथा  रियायत

 उन्हें  भी  प्रदान  किए  जाने  के  संबंध  में  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ट्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  किए  जाने  का

 प्रस्ताव

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 से  काफी  व्यवसायीगल  पट्टीविरनपट्टी
 ने  2006  में  अभ्यावेदन  दिए  थे  जिनमें  आंध्र  कर्नाटक

 और  केरल  के  25  जिलों  के  ऋणग्रस्त  किसानों  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  स्वीकृत  प्रधानमंत्री  राहत  पैकेज  का  समय  बढ़ाने  की  मांग  की

 गई  इसने  बागान  क्षेत्र  के  लिए  मंत्री  समूह  द्वारा  पैकेज  तैयार  करने
 में  डिंडीगुल  जिले  को  भी  शामिल  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 प्रधानमंत्री  राहत  पैकेज  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कर्नाटक  के

 कुर्ग  और  केरल  के  वायनाड  पालाक्कड़  जैसे  काफी

 उपजकर्त्ता  जिलों  को  भी  शामिल  किया  गया  था  परन्तु  यह  केवल  उपर्युक्त
 राज्यों  के  अभिज्ञात  ऋणग्रस्त  जिलों  के  लिए  कॉफी  उपजकर्त्ताओं  की

 आवश्यकताओं  का  निवारण  करने  के  लिए  नहीं  जहां  तक  मंत्री

 समूह  के  विचार  के  लिए  डिंडीगुल  जिले  को  शामिल  करने  का  संबंध

 है  मंत्री  समूह  ने  पूरे  कॉफी  क्षेत्र  पर  विचार  किया  है  जिसमें  सभी

 क्षेत्र  शामिल

 जारवा  जनजातियों  हेतु  आवास  कार्यक्रम

 3044.  बाबू  राव  मिडियम  :  क्‍या  जनजातीय  कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  सुनामी  के  पश्चात  जारवा  आदिवासी
 रिजर्व  में  अनुसूचित  जनजातियों  विशेष  रूप  से  जारवा

 के  लिए  कोई  आवास  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा

 यदि  तो  अब  तक  आदिवासी  परिवारों  को  उपलब्ध

 कराए  गए  आवासों  का  ब्यौरा  क्‍या



 299  प्रश्नों  को

 जूट  पैकिंग

 3038.  भ्री  रतिलाल  कालीदास  वर्मा  :

 श्री  भूपेद्र  सिंह  :

 श्री  गुरूदास  दासगुप्त  :

 श्री  अजय  चक्रवती  :

 श्री  मधुसूदम  मिस्त्री  :

 श्री  विक्रमभाई  अर्जनभाई  माडम  :

 श्रीमती  जयाबहन  ठबकर  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाद्यान्नों  और  चीनी  हेतु  100  प्रतिशत  जूट
 पैकिंग  के  लिए  जारी  रखा

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 ऐसे  आरक्षण  से  प्लास्टिक  बूबन  सैक  उद्योग  पर  प्रभाव  पड़ता

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ऐसे  उपबंधों  की  शक्ति  कम

 करने/उनका  निरसन  करने  का  विचार  कर  रही

 क्या  स्थायी  सलाहकार  समिति  ने  जूट  वर्ष  2006-07  हेतु
 चैकेज  सामग्री  1987  के  अंतर्गत  खाद्यान्नों  हेतु  75%  और

 चीनी  हेतु  20%  आरक्षण  की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  इस  सिफारिश  पर  क्‍या  अंतिम  निर्णय  लिया

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  ॥4र्वी  स्थायी  सलाहकार  समिति  ने  पटसन

 वर्ष  2006-07  के  लिए  पटसन  पैकेजिंग  सामग्री

 की  पैकिंग  में  अनिवार्य  1987  के  तहत  खाद्यान्नों

 के  लिए  75%  और  चीनी  के  लिए  70%  आरक्षण  की  सिफारिश  की

 केंद्रीय  सरकार  ने  पटसन  वर्ष  2006-07  के  दौरान  उपर्युक्त
 दोनों  वस्तुओं  के  लिए  100%  के  आरक्षण  को  जारी  रखने  का  निर्णय

 तदनुसार  खाद्यान्न  एवं  चीनी  के  लिए  100%  अनिवार्य  पैकेजिंग

 बल  श््क

 1  2

 केन्द्रीय  रिजर्य  पुलिस  बल  उप  निरीक्षक

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  उप  निरीक्षक

 20  2007  लिखित  उत्तर  300

 निर्धारित  करते  हुए  सरकारी  राजपत्र  में  24.07.2006  को  एक  आदेश

 जारी  किया  गया  यह  आरक्षण  पटसन  उत्पादकों  एवं  समग्र  रूप

 से  पटसन  क्षेत्र  के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  इस

 नीति  से  प्लास्टिक  बूबन  थैला  उद्योग  थोड़ा  सा  प्रभावित  होता  है  क्योंकि

 खाद्यान्न  और  चीनी  को  छोड़कर  अन्य  सभी  वस्तुएं  ऐसे  आरक्षण  के

 क्षेत्र  से बाहर  गुजरात  के  माननीय  उख्य  न्यायालय  ने  एससीए  संख्या

 19592-19594  में  दिनांक  19.11.2006  के  आदेश  एवं  निर्णय  द्वारा

 27.07.2006  के  आदेश  को  रद्द  कर  दिया  और  सरकार  को  मामले

 पर  फिर  से  निर्णय  लेने  का  आदेश  दिया  और  इस  बीच  में  ॥4र्वी

 एसएसी  सिफारिश  लागू  एकल  न्यायाधीश  के  उपर्युक्त  निर्णय

 के  विरूद्ध  माननीय  उच्च  अहमदाबाद  की  खंड  पीठ  के

 समक्ष  एक  अपील  दायर  की  गई  फिलहाल  उपर्युक्त  प्रावधान  को

 समाप्त/रद  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अर्द्ध।निक  बलों  में  महिलाओं  की  भर्ती

 303.  श्री  विक्रमभाई  अर्जनभाई  माडम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अर्द्धकैनिक  बलों  में  महिलाओं  की  भर्ती  के  लिए  सरकार

 द्वारा  अपनाये  जा  रहे  मानदंड  का  बल-वार  तथा  पदनाम-वबार  ब्यौरा

 क्‍या

 क्या  सरकार  के  पास  ऐसे  अधिकारियों  की  भर्ती  में  कुछ

 छूट  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ऐसी  छूटों  को  कब  तक  क्रियान्वित  कर  दिए
 जाने  की  संभावना  है  तथा  इनका  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  संबंधित  रैंकों  के  भर्ती  नियमों  के  महिलाओं  की

 भर्ती  एस  एस  वी  और  असम  राइफल्स  को  छोड़कर  अर्द्ध  सैनिक

 बलों  एम  में  विभिन्न  रैंकों  में  की  जाती  ऊंचाई  भार

 और  शारीरिक  दक्षता  परीक्षाओं  में  महिला  अभ्यर्थियों  को  छूट  दी  जाती

 जिसके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 महिला  अभ्यर्थियों  के  लिए

 3

 सामान्य  श्रेणी  के
 विशिष्ट  क्षेत्रों  के  अभ्यर्थियों  के  लिए  155  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  154



 301  प्रश्नों  के

 1

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  एवं

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 केन्द्रीय  रिजर्थ  पुलिस
 भारत-तिब्बत  सौमा

 सीमा  सुरक्षा  बल

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल

 सीमा  सुरक्षा  बल

 सीमा  सुरक्षा  बल

 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 29  1927

 2

 कांस्टेबल

 कांस्टेबल

 हैड  सहायक

 ठप  निरीक्षक

 सहायक  कमांडेंट

 विशेषज्ञ  चिकित्सा  अधिकारी

 और  चिकित्सा  अधिकारी

 सहायक  उप  निरीक्षक/स्टेनो  और  हैड

 कांस्टेबल

 उप  निरीक्षक

 सहायक  उप  निरीक्षक

 स्टाफ  नर्स

 सहायक  उप  निरीक्षक/फार्मसिस्ट

 सहायक  उप  निरीक्षक/स्टेनो  और  हैड

 कांस्टेबल

 उप  निरीक्षक

 सहायक  ठप  निरीक्षक

 सहायक  उप  निरीक्षक/रेडियोग्राफर,
 कांस्टैबल/प्रयोगशाला

 हबिलदार  एन

 कांस्टेबल

 सहायक  ठप  निरीक्षक  और

 हैड  कांस्टेबल

 लिखित  उतर  302

 सामान्य  श्रेणी  के  लिए  157

 विशिष्ट  क्षेत्रों  के  अभ्यर्थियों  के लिए  155  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  150

 सामान्य  श्रेणी  हेतु  142  विशेष  क्षेत्रों  के

 अभ्यर्थियों  के  लिए  140  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  लिए  139

 विशेष  क्षेत्रों  के  अभ्यर्थियों  के

 लिए  2  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  3
 की  छूट

 सामान्य  श्रेणी  के  लिए  157  विशेष  क्षेत्रों  के

 अभ्यर्थियों  के लिए  155  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  लिए  154

 सामान्य  श्रेणी  के  लिए  157  विशिष्ट  क्षेत्रों  के

 अभ्यर्थियों  के  लिए  iss  अनुसूचित  जनजाति  के

 लिए  152.5

 सामान्य  श्रेणी  के  लिए  153  विशिष्ट  क्षेत्रों  के
 अभ्यर्थियों  के  लिए  153  और  अनुसूचित
 के  लिए  150

 उपर्युक्त  के  भार  और  शारीरिक  दक्षता  परीक्षा  संबंधी  मानदंडों  में  भी  छूट  प्रदान  की  जाती



 295  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  29%

 ।  2  3  4  $

 न्‍  दिल्ली  674555  700198  723030

 8.  राजस्थान  947231  990152  1035321

 9.  उत्तर  प्रदेश  4357060  4547321  4763309

 10.  बिहार  1173594  1221792  1270809

 11.  सिक्किम  1482  1580  1673

 12.  अरुणाचल  प्रदेश  4169  4330  4630

 13.  नागालैंड  62918  66466  74677

 14.  मणिपुर  147873  153715  158914

 15.  मिजोरम  27286  28622  30183

 16.  शिपुरा  61558  62861  64763

 17.  मेघालय  71917  75607  79975

 18.  असम  468013  487871  509601

 19.  पश्चिम  बंगाल  2345079  2437465  2522757

 20.  झारखंड  300752  313468  327487

 21.  उड़ीसा  1002565  1038909  1077211

 22.  छत्तीसगढ़  575895  598870  620356

 23.  मध्य  प्रदेश  1460576  1522614  1585666

 24.  गुजरात  1386967  1455975  1528234

 25.  दमन  और  दीज  51953  59121  67839

 26.  दादरा  और  नागर  हवेली  51953  59121  67839

 27.  महाराष्ट्र  2240066  2383801  2500040

 28.  आंध्र  प्रदेश  2308178  2397876  2479242



 297  प्रश्नों  को  29  1927  लिखित  उत्तर  298

 1  2  3  4  5

 29  कर्नाटक  1781588  1859142  1942994

 30.  गोवा  32428  33604  35610

 31.  लक्षद्वीप  1781  1856  1953

 32  केरल  1212017  1207433  1237893

 33  तमिलनाडु  2265461  2350831  2520485

 34.  पांडिचेरी  40468  42419  45093

 35.  अंडमान  और  निकोबार  8350  8726  9287

 ट्वीपसमूह

 अखिल  भारतीय  27142200  28256978  29491435

 महानिदेशक  स्तर  की  वार्ता

 303.  श्री  बृज  किशोर  त्रिपाठी  :

 श्री  मिलिन्द  देवरा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  बांग्लादेश  राइफल्स

 के  बीच  हाल  ही  में  महानिदेशक  स्तर  की  बैठक  हुई  थी

 जैसा  कि  दिनांक  4  2007  के  टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  में

 समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  उक्त  बैठक  में  चर्चित  मुद्दों  का  ब्यौरा  क्‍या

 दोनों  देशों  के  बीच  इसमें  लिए  गए  निर्णयों  का  थ्यौरा

 क्या  और

 ये  निर्णय  दोनों  देशों  द्वारा  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने

 की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 जी  महानिदेशक  सीमा  सुरक्षा  बल-महानिदेशक

 बंग्लादेश  राइफल्स  डी  सीमा  समन्वय  सम्मेलन  26

 ३  2007  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  किया  बैठक  में

 कई  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  किया  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल

 हैं  :-

 (1)  बंग्लादेश  से  भारत  में  अवैध  प्रवासियों  का

 (2)  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  के  110  गज  के  भीतर  सीमा  पर  बाड़
 के  निर्माण  में  बाधा

 (3)  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  के  110  गज  के  भीतर  विकासात्मक  कार्य

 में  बाधा

 (4)  सीमा  पार  से  अपराध  और  अकारण

 (5)  बंग्लादैश  में  भारतीय  विद्रोहियों  की

 (6)  पशुओं  की  जाली  भारतीय  मुद्रा  इत्यादि  की  रोकथाम

 करना  और  बंग्लादेशी  रा्रिकों  द्वारा  भारतीय  संसाधनों  का

 अनधिकार  रूप  से  दोहन

 (7)  सुरक्षा  संबंधी  और

 (8).  विश्वास  निर्माण  संबंधी

 दोनों  सीमा  चौकसी  बल  विभिन्न  मुद्दों  पर  एक  दूसरे  के  साथ

 सहयोग  करने  और  सीमा  पार  से  होने  वाली  अवैध  गतिविधियों  को

 रोकने  हेतु  उचित  उपाय  करने  के  लिए  सहमत  यह  संकल्प  लिया

 गया  कि  बैठक  में  लिए  गए  विभिन्‍न  निर्णयों  को  शीघ्र  कार्यान्वित  किया



 ३07  प्रश्नों  के

 क्या  जारबा  आदिवासी  रिजर्व  क्षेत्र  में  विशेष  कानून  तथा

 न्यायादेश  लगाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  और

 संघ  शासित  क्षेत्र  अंडमान  एवं  निकोबार  ट्वीपसमूह  प्रशासन  से

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  शोम्पेन  तथा  सेंटनिलीज  शिकारी  एवं

 भोजन  संग्राहक  खानाबदोश  जनजातियां  जिनके  अपने  स्थायी  गांव

 नहीं  हैं  उनके  लिए  गृह  निर्माण  का  कोई  कार्यक्रम  शुरू  नहीं

 किया  गया

 और  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीपसमूह

 जनजातियों  का  1956  के  अंतर्गत  जारबा  क्षेत्र  को

 संरक्षित  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  वर्ष  2004  में  माननीय  कलकत्ता

 उच्च  न्यायालय  के  आदेश  के  अनुपालन  में  भारत  सरकार  ने  एक  जारवा

 नीति  जिसका  उद्देश्य  जारवा  को  बाहरी  दुनिया  के  प्रभाव  में  आने

 और  संसर्ग  के  हानिकारक  दुष्परिणाम  से  सुरक्षा  प्रदान  जब  वे

 सामाजिक  एवं  सांस्कृतिक  रूप  से  ऐसे  संसर्ग  के  लिए  तैयार

 नहीं  उनके  सामाजिक  संगठन  एवं  सांस्कृतिक  पहचान  को  बनाए

 रखना  तथा  जारवा  संरक्षित  क्षेत्र  की  पारिस्थितिकी  संरक्षण  करना  इत्यादि

 यह  नीति  इस  समय  प्रचालन  में

 नक्‍सलवाद  के  कारण  हुई  हानि

 3045.  श्री  हंसराज  अहीर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  योजना  आयोग  ने  गृह  मंत्रालय  से  नक्सलवाद  के  कारण

 घरेलू  अर्थव्यवस्था  तथा  सामाजिक  संरचना  को  हो  रही  हानि  को  रोकने

 के  लिए  शीघ्र  उपचारात्मक  उपाय  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  क्‍या  योजना  आयोग  ने  इस  संबंध  में  कोई

 सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ट्वारा  कया  कदम  उठाए  गए
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  जी

 और  प्रश्न  नहीं  उठते

 चाइल्ड  लाइन  सेवा

 3046.  श्री  सिद्दीश्वर  :  क्या  महिला  और  बाल  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  शहरों/नगरों  में  चाइल्ड  लाइन  सेवा  उपलब्ध

 इस  सेवा  को  प्रदान  करने  वाली  संस्थाओं  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  इसे  अन्य  शहरों/नगरों  में  भी  शुरू  करने  पर

 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  रेमुका

 :  चाइल्ड  लाइन  सेवा  75  नगरों  में  उपलब्ध

 सूचना  मंत्रालय  के  वेबसाइट  www.wed.nic.in  पर  उपलब्ध

 और  नये  शहरों  में  सेवा  शुरू  करने  का

 कार्य  चाइल्डलाइन  इण्डिया  मुम्बई  जो  चाइल्डलाइन  सेवा

 के  अनुवीक्षण  और  विस्तार  के  लिए  केन्द्रक  अभिकरण  सतत्‌  रूप

 से  चलता  रहता

 एनसीईआरटी  पुस्तकों  को  वापस  लेना

 3047.  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पाठ्यक्रम  से  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान

 एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  की  कुछ  पुस्तकें  वापस  ले  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 और

 किस  सत्र  से  पुस्तकें  वापस  ली  गई
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  2005  में  राष्ट्रीय  पाद्यचर्या  संरचना

 को  अपनाए  जाने  के  साथ  नए  पाठ्यक्रम  पर  आधारित  नई  पाद्यपुस्तकें

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  चरणबद्ध  तरीके

 से  प्रकाशित  की  जा  रही  तदनुसार  में  ॥,  ४॥,  ix

 तथा  Xi,  हेतु  नई  पाद्यपुस्तकें  शैक्षिक  सत्र  2006-07  से  शुरू  की

 गई  हैं  तथा  इन  कक्षाओं  की  राष्ट्रीय  पाठ्यचर्या  2005  से  पूर्ष

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  प्रकाशित  पाद्यपुस्तकों
 को  हटा  लिया  गया  इसी  कक्षा  ti,  ४,  ४॥,  9५  और  XII

 की  पुरानी  पादयपुस्तकों  तथा  और  ४॥  की  पाठ्यपुस्तकों  को

 शैक्षिक  सत्र  2007-08  तथा  2008-09  के  दौरान  हटाया  जाना

 निर्धारित

 बावसाइट  खनन  हेतु  समझौता  ज्ञापन

 3048.  बाबू  राव  मिडियम  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  एमएमडीसी  ने  विशाखापत्तनम

 में  बाक्साइट  के  खनन  हेतु  किसी  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर

 किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसकी  क्या

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुब्बारामी  :

 और  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  सूचना  के

 उन्होंने  एक  समझौता  ज्ञापन  जिंदल  साउथ  वेस्ट  होलिंडग्स

 लिमिटेड  के  साथ  और  दूसरा  समझौता  ज्ञापन

 रास  अल  खैमाह  संयुक्त  अरब  अमीरात  के  साथ  निष्पादित

 किया  उक्त  समझौता  ज्ञापनों  के  मुख्य  बिन्दु  निम्नानुसार  हैं  :-

 (0)  आंध्र  प्रदेश  मिनरल  डवलपमेंट  कार्पोरेशन  लिमिटेड

 उक्त  एल्युमीनियम  कंपनियों  को  उनकी

 आवश्यकताओं  के  द्वारा  आवेदित

 खनन  पह्टा  क्षेत्रों  से  बाक्साइट  की  आपूर्ति

 (0)  बाक्साइट  खनन  से  होने  वाले  अपने  लाभ

 का  20%  भाग  जनजातियों  को  आबंटित

 (0)  उक्त  एल्युमीनियम  कंपनियां  को  इक्यिटी

 की  आफर
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 (५)  राजस्व  का  कम-से-कम  0.5%  जनजातीय  विकास

 हेतु  आबंटित  किया  और

 (४५)  यह  संयंत्र  जनजातीय  क्षेत्रों  से  बाहर  स्थित

 पुलिस  बल  को  आधुनिक  उपस्कर

 304.  श्री  हंसराज  अहीर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  अपनी  पुलिस  बलों

 को  अद्यतन  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  कराने  का  अनुदेश  जारी  किया

 यदि  तो  अब  तक  किन-किन  राज्यों  में  इस  संबंध

 में  कवायद  शुरू  हो  गई

 क्या  सरकार  राज्यों  को  इस  प्रयोजनार्थ  राजसहायता  प्रदान

 कर  रही  और

 यदि  तो  राज्यों  को  इस  प्रयोजनार्थ  राण्य-वार  प्रदान

 की  गई  राजसहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  राज्य  सरकारों  की  उनके  पुलिस  बलों  का  आधुनिकीकरण

 करने  का  प्रयासों  में  मदद  करने  के  लिए  राज्य  पुलिस  बलों

 के  आधुनिकौकरण  संबंधी  गैर-योजना  स्कीम  के  जरिए  सहायता  प्रदान

 करती  स्कीम  के  अंतर्गत  पुलिस  आधारभूत  ढांचे  की  सभी  मुख्य

 मर्दों  अर्थात्‌  सुरक्षित  पुलिस  बाह्य  पुलिस  लाइनों  का

 आधुनिक  सुरक्षा  और  निगरानी  संचार

 विधि  विज्ञान  प्रयोगशालाओं  के  लिए  आधुनिक  प्रशिक्षण

 आधारभूत  ढांचे  का  पुलिस  कम्प्यूटीकरण  आदि  को

 शामिल  किया  गया  राज्यों  द्वारा  अपने  आकलन/आवश्यकताओं  के

 आधार  पर  वार्षिक  कार्य  योजनायें  तैयार  की  जाती  हैं  तथा  केन्द्र  सरकार

 को  प्रस्तुत  की  जाती  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  कार्य  योजनाओं

 के  आधार  पर  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  भी  जारी  की  जाती

 विगत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान

 स्कीम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  को  705.27  करोड

 ०60  करोड़  रुपए  तथा  1025  करोड़  रुपए  की  राशि  जारी  की  गई

 राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में
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 विवरण

 राज्य  का  नाम  2003-04  2004-05  2005-06

 जारी  केन्द्रीय  धनराशि  जारी  केन्द्रीय  धनराशि  जारी  केन्द्रीय  धनराशि

 1  2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  69.46  79.93  101.41

 अरुणाचल  प्रदेश  7-24  9.13  7

 असम  36.52  41.37  56.68

 बिहार  0.43  45.25  39.87

 छत्तीसगढ़  17.47  ३2-72  40.74

 गोवा  1.4  0.28  1.06

 गुजरात  42-21  39.54  39.85

 हरियाणा  20  22.13  14.95

 हिमाचल  प्रदेश  0.69  2-57  6.78

 जम्मू  और  कश्मीर  25  110.89  109.22

 झारखंड  8.5  22.33  40.74

 कर्नाटक  69.31  58.87  65.85

 केरल  22  26.55  18.84

 मध्य  प्रदेश  48.24  42-27  31.65

 महाराष्ट्र  62-84  71  88.78

 मणिपुर  11.5  15.24  16.97

 मेघालय  5.29  7.58  6.57

 मिजोरम  8.47  7.45  6

 नागालैंड  21  13.09  17.52

 उड़ीसा  21.91  27.76  35.08

 पंजाब  19.34  21.79  20.31

 राजस्थान  43.1  42.67  34.81

 सिक्किम  0.94  5.9  2-43
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 त  2  3  4

 तमिलनाडु  54.98  56.78  65.51

 ज़िपुरा  12-83  11.17  11.83

 उत्तर  प्रदेश  65.02  108.55  98.12

 उत्तराखंड  7.41  7.99  16.76

 पश्चिम  बंगाल  2.17  29.2  29.67

 कुल  705.27  960.00  1025.00

 में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  वर्गों  के  लिए  सीटों

 एस  सी/एस  टी/ओ  बी  सी  कह्ात्रों  को  केंद्रीय

 नवोदय  विद्यालयों  में  आरक्षण

 3050.  सत्यनारायण  जटिया  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केंद्रीय  विद्यालयों  और  नवोदय  विद्यालयों  में  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रों  को  प्रदान

 किए  गए  आरक्षण  और  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  विद्यालयों  में

 कक्षा-वार  और  राज्य-वार  कितने  छात्रों  और  छात्राओं  को  नामांकित  किया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ओ  बी  सी  के  ऐसे  छात्रों  को

 उनके  पिछडेपन  के  मदेनजर  आरक्षण  प्रदान  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  केंद्रीय  विधालयों  और  जवाहर  नवोदय

 विद्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़ा

 वर्गों  को  प्रदत्त  आरक्षणों  एवं  अन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया

 केंद्रीय  विद्यालय

 अर्द्धस्नेक  बलों  के  लिए  अभिप्रेत  केंद्रीय  विद्यालयों  को

 छोड़कर  सिविल  क्षेत्र  में  स्थित  केंद्रीय  विद्यालयों  में  नए  दाखिलों

 का  आरक्षण  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  मे ंउनकी  जनसंख्या  के  समानुपात

 में  होता  जो  अनुसूचित  जाति  के  लिए  न्यूनतम  15%  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  लिए  न्यूनतम  7.5%  है  और  अधिकतम  आरक्षण  50%

 तक  समिति  उच्च  अध्ययन  संस्थान  क्षेत्र  तथा

 अर्द्ध-सनिक  बलों  के  लिए  अभिप्रेत  केंद्रीय  विद्यालयों  में  नए  दाखिलों

 के  लिए  15%  सीटें  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  और  7.5%  सीटें

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  से  कोई  शिक्षण-शुल्क  नहीं  लिया

 केंद्रीय  विद्यालय  संगठन  में  अन्य  पिछड़ा  वर्गों  के  लिए

 आरक्षण  नहीं

 जवाहर  नवोदय  विद्यालय

 जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जनजाति  समुदाय  के  सदस्यों  के  लिए  सीटें  जिले  में  उनकी  जनसंख्या

 के  समानुपात  में  आरक्षित  होती  हैं  कितु  यह  आरक्षण  अनुसूचित

 जाति  के  लिए  15%  से  कम  नहीं  होगा  और  अनुसूचित  जनजाति

 के  लिए  7.5%  से  कम  नहीं  होगा  तथा  कुल  आरक्षण  50%  से

 अधिक  नहीं

 पिछले  तीन  वर्षों  (2003-04,  2004-05  और  2005-06)

 के  दौरान  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  नामांकित  छात्र  एवं  छात्राओं

 की  कक्षावार  और  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  1  से  3

 में  दी  गई  केंद्रीय  विद्यालयों  से  संबंधित  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  पृथक  रूप  से  प्रस्तुत  की

 और  फिलहाल  केंद्रीय  विद्यालयों  और  नवोदय  विद्यालयों

 में  केबल  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  दाखिलों

 में  आरक्षण  उपलब्ध



 के  20  2007  लिखित  316

 वर्ष  2005-06  के  लिए  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  श्रेणीगार

 अनुसूचित  जाहि/अनुसूचित  नामांकन  की  स्थिति

 राज्य  कक्षा-४॥  कक्षा-५॥|

 बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक

 जा

 1  2  3  4  $  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

 छत्तीसगढ़  462.  244  324  150  232  403  223  310  125  19  395  202  2865  123  189  433

 मध्य  प्रदेश  2087  1069  1835  695  626  1859  952  1639  647  525  1821  949  1596  678  496  2006

 उड़ीसा  941  539  729  325  426  853  488  623  302  416  801  428  589  276  364  874

 चंडीगढ़  49  23  48  23  1  48.  23  48.  23  0  43  22...  42  23  0  39

 हिमाचल  प्रदेश  422  319  385  245  131  465  297  372  251  139  411  263  356  219  997  424

 जम्मू  और  कश्मीर  489  250  425  100  214  390  229  361  80  178  35५  193  296  86  167  471

 पंजाब  6799  466  555  609  1  640  388  528  499  555  37  471  461  0  649

 अंडमान  और  35  27  6  0  1  40  37  68  0  9  35  42  65  1  11.  33

 निकोबार  ट्रीपसमूह

 अमंभ्र॒प्रदेश  1104  616  1113  405  202  1086  601  1077  414  196  1042  585  1061  385  181  1080

 कनाटक  1294  776  1367  453  250  1262  766  1387  439  202  1218  777  1375  416  204  1196

 केरल  654  422  798  224  54  541  416  706  २0  44  528  390  673  214  31  615

 लक्षद्वीप  25  3  3  0  35  15  19  0  0  34  29  22  0०  0  51  21

 पांडिचेरी  129  211  65  0  139  86  16  599  0  13  104  174  43  0  150



 317  प्रश्नों  के  29  1927  लिखित  318

 ह  कक्षा-42९  कक्षा-2९  कक्षा-2॥  कक्षा-20॥

 बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य

 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  ३6

 223  344  127  185  412  220  299  234  1979  256  211  69  995  197  100  150  66  81

 982  1743  684  S61  1868  819  1615  6579  413  1546  623  1387  536  246  1116  450  975  388  203

 467  709  264  368  758  409  609  311  566  319  44979  180  256  485  244  332  164  233

 23  42  18  2  35  25  42  18  0  35.  28  42  21  0  37.  27  52  11  ।

 297  3३87  246  88  442  294  380  247  109  335  27  323  20  88  234  175  227  139  43

 280  476  159  533  289  566  114  142  302  17  30  79  93  185  9१5  165  58  37

 472  615  498  8  509  357  468  396  2  373  355  455  272  1  261  189  262  188  0

 33  51  त  14  38  33  59  2  10  29.  38  55  4  8  32  8  35  1  4

 605  1109  395  181  1053  560  1090  359  164  597  328  587  238  100  474  235  433  198  78

 73  1310  390  209  1212  रब  367  72  60  381  757  156  78  481  29  593  18  61

 395  769  213  +28  57  441  789  200  23  424  300  573  128  23  384  303  533  140  14

 17  2  0  36  2।  13  1  0  33  12  8  1  0.  19  5  2  1  0  6

 82  161  63  8  101  74  125  49  1  84  62  11  28  7  55  35  64  26  0



 319  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  320

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  12  13  14  15  16  17

 हरियाणा  681  360  704  332  5  660  338  676  320  2  606  326  619  313  0  731

 राजस्थान  754  1264  530  401  1421  683  1214  517  373  1365  607  1146  491  335  1557

 उत्तर  प्रदेश  2647  २647  1328  2575  1299  98  2679  1290  2581  1323  65  2663  1248  2560  1321  30.  2768

 उत्तरांचल  419  212  423  170  38  400  194  400  158  36  336  167  332  132  39  333

 बिहार  1506  780  1725  484  77  1386  718  1572  443  89  1276  693  1468  429  72  1348

 झारखंड  725.  384  570  216  323  688  359  546  203  298  748  391  573  241  325.  664

 पश्चिम  बंगाल  266  134  222  147  31  93  50  83  56  4  122  65  112  60  15  0०

 दादरा  और  नागर  21  12  10  1  22  13  7  10  0100  14  12  9  3.  4  23

 हवेली

 दमन  और  दीव  34  35  59  9  1  32  46  69  6  3  32  38  73  1  1.  56

 गोवा  72  56  13  2  13  48  45  80  3  10  48  57  104  1  0  4५6

 गुजरात  701  388  678  223  188  719  382  699  228  174  647  343  648  190  152  718

 महाराष्ट्र  1302  780  1332  509  241  1247  716  1267  465  231  1167  701  1201  469  198  1267

 अरुणाचल  प्रदेश  297  197  39  25  430  238  172  34  11  365  203  144  52  8.  287  236

 असम  799  440  716  249  274  68  345.  579  177  270  758  412  650  236  284  858

 मणिपुर  397  214  229  90  292  356  202  219  78  261  34  215  215  65  281  394

 मेघालय  2079  180  30  8  351  143  87  27  12  19  152  119  21  9.  241.  127

 भिजोरम  49.  31  0  0  80  53  19  0  0  72  22  0०  0  43.  12

 नागालैंड  102  104  7  1  198  101  74  3  2  170  62  66  1  0  127.  78

 सिक्किम  91  95  6  17  1070  88  61  149  14  78  67  58  51  9  65  62

 श्रिपुरा  64  48  36  34  42  91  53  55  37  52  127  68  63  57  75  153



 321  प्रश्नों  के  29  1927  *  लिखित  322

 18  19  20  21  22  23  24  25  २6  27  28  29  30  31  32  33  3३34  35  ३७

 338  7  339  19  570  290  590  २6  3  531  289  590  230  0  30  204  351  159  ै

 650  1328  494  385  1392  514  1151  450  305  1399  466  1202  404  2579  912  338  731  312  207

 1212  2677  1242  61  2514  1074  2382  1181  25  1820  745  1753  793  19  1408  601  1372  633  4

 156  330  133  26  268  117  271  87  27  247  113  237  109  14  153  90  173  58.  12

 697  1477  449  119  1276  605  1384  42  85  912  458  1108  232  30  69१0  388  622  217  39

 317  527  192  262  596  314  456  163  29  360  189  300  85  164  265  162  224  73  130

 0  0  0०  0  0  0  0  0  ०0  0  0०0  0  0  0  0०0  0  0  0.0

 10  1  4  18  16  7  1  1  11  0  0  0  0  0०0  ।  0  |  0  0

 42  80  15  3  50  28  73  5.  0  0  0०  0  0  0  0  0०  ०  0  0

 63  104  4  1  37  46  73  &  4  32  34  61  3  2  7  22  27  2  0

 344.  677  223  162  661  329  649  207  134  412  214  452  18  56  324  157  344  96  41

 78  1281  492.  212  1238  650  1232  498  158  737  328  694  281  १0  518  213  503  164  64

 145  55.  5  321  195  158  65  3  285  107  60  45  3  #119  70  44  22  11  8।

 455.  69  222  394  790  411  626  194  381  439  234  410  86  77  39  235  330  101  195

 246.  274  76  290  306  223  199  55  275  287  157  158  44  242  171  129  116  30  154

 108  34  18  183  111  108  28  8  183  57  27  17  2  65  54  47  10  4  87

 4.  0  0  26  20  16  0  036  14  0  0  0  24  7  3  ०0  0.  10

 58  2  2  132  60  49  0  0  1009  25  15  0  0  40  7  9  0  0.  16

 66  67  7  54  62  7  48  13  72  76  29  37  2  6  6  25  6  0  25

 724  70  59  98  133  48  50  48  83  67  25  35  24  33  S#  27  30  22.  २०



 323...  प्रस्‍्नों  के  20  2007  लिखित  324

 विकरण-॥

 वर्ष  2004-05  के  लिए  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  श्रेणीवार

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  नाम्रांकन  की  स्थिति

 राज्य  कक्षा-४॥  कक्षा-४॥

 बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक

 1  2  3  4  5  6  7  8  9.  10  12  13,  14  15.  16  17

 मध्य  प्रदेश  1992  968  173  699  548  1949  960  1689  710  510  1866  932  676  509  1919

 छत्तीसगढ़  424  232  334  127  195  406  204  290  128  192  396  204  285  126  189  416

 उड़ीसा  872  502  643  306  425  823  450  605  290  378  754  393  566  237  344  808

 हिमाचल  प्रदेश  472  2979  386  251  134  432  274  375  232  99  399  277  36  224  9  क#4वी

 जम्मू  और  कश्मीर  405  235  374  93  173  371  #199  309  89  172  398  248  390  92  164.  544

 पंजाब  656  405  536  524  1  595  392  498  489  0  558  384  464  477  1  597

 चंडीगढ़  52  26  52  26  0  45  23  42  26  0  45  24  52  17  0  47

 आंध्र  प्रदेश  1122  613  107  420  208  1087  606  1100  398  195  1012  593  1054  360  191  1100

 कर्नाटक  1281  774  1405  438  212  1253  795  1404  432  212  1119  696  1261  379  175  1254

 केरल  564  421  726  217  42  552  399  700  219  32  $41  379  69  19  32  614

 अंडमान  और  46  42  70  4  14  38  50  67  20  44  ३6  5  1  23  49

 निकोबार  ट्वीपसमूह

 पांडिचेरी  140  95  172  63  0  129  11  184  56  0  78  129  62  0  129

 लक्षद्वीप  21  19  0  0  40  34  22  0  0  56  17  #6  3  0  30  2।

 हरियाणा  652  336  656  390  2  657  337  663  330  1  629  315  652  287  5  606

 राजस्थान  1913  79  1336  59  377  1426  662  1225  528  335  1326  633  1124  49  344  1408



 325  बर्तनों  29  1927  लिखित  उत्तर  326

 बालिका  सामान्य

 कक्षा-2९  कक्षा-2९  कक्षा-2(॥

 बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य

 18  19  20  21  22  23  24...  25  26  27  28  29  30  31  32  33  उब  35  36

 853  1656  665  451  1873  736  1544  682  383  1162  497  1018  410  231  1032  429  884  352  225

 222  306  132  200  3%6  19  309  106  1772  231  114  162  75  108  193  88  147  59  75

 425  655  250  328  425  473  205  88  466  251  346  156  215  462  219  319  146  2१6

 294  376  239  120  462  350  390  288  134  242  179  226  1581  4A  254  162  240  143  24

 305  563  118  168  416  264  385  113  182  384  93  173  61  43  196  9११  180  46  43

 382  558  412  9  540  285  535  296  0  355  188  267  182  0  181  185  203  150  13

 23  43  2२7  0  42  30  51  21  0  38  27  52  12  त  38  13  22  18  1

 589  1140  384  165  1072  559  1076  383  172  478  237  442  201  72  509  236  481  191  73

 767  1417  413  1078  643  1262  330  129  512  309  627  132  62  505  312  592  147  78

 437  790  232  29  548  390  714  202  22  391  302  540  137  16  416  302  579  122  17

 49.  63  4  23...  42  45  69  2  16  31  9  35  1  4  25  23.  48  0  2

 90  155  62  2  17  54  128  42  त  57.  ३36  66  27  0  66  36  81  21  0

 14  0  0  35  26  14  त  0  39  $  2  0  0  7  8  5  2  0  11

 301  588  295  24  576  302  610  267  1  353  197  407  143  0  296  181  309  के  1

 560  1207  466  295  1429  505  1182  453  299  9१9१  352  779  2977  195  806  278  633  273  178



 327...  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  उतर  328

 त  2  3  4  $  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

 दिल्ली  106  54  1060  45  7  9  53  100  38  5  86  50  92  39  5  100

 उत्तर  प्रदेश  2712  1345  2650  1337  70.  2718  1284  2631  1344  27.  2418  1179  2385  1186  26  2481

 उत्तरांचल  423  212  434  166  35  357  177  370  126  38  308  142  3177  108  25  293

 बिहार  1393  718  1579  443  89  1329  712  1514  439  88  1278  670  1452  417  79  1367

 झारखंड  662  375  523  201  313  762  401  573  उव  343  627  314  465  183  293  570

 पश्चिम  यंगाल  95  50  85:  56  4  12%  68  119  60  15  ०  0  0०  0  0  0

 महाराष्ट्र  1298  741  1310  493  236  1224  729  1267  483  209  1128  634  1164  407  191  1345

 गुजरात  760  39  735  239  183  682  361  378  205  160  629  333  618  200  144  777

 गोवा  52.  48  86  4  10  51  59  10  1  0  43  54  94  3  0  38

 दमन  और  दीव  33  48  72  &6  3  38  40  73  3  2  4.  30  64  7  1  95

 अरुणाचल  प्रदेश  208  168  38  11  327  203  154  52  9  29  219  128  48  7  287  204

 असम  665  357.  563  179  280  775  428  683  234  285  811  455  680  246  340.  727

 मेघालय  17  100  32  12  213  135  97  22  $  205  1000  10:  6  194  120

 मणिपुर  324  212  215.  82  289  383  224  204  75  328  356  212  242  64  262  336

 मिजोरम  54.  24  0.  0  78  25  23  0  0  48  6  11  0०  0  17.  25

 नागालैंड  148  8  7  5  214  80  69  ।।  0  148  74  53  1  0  126  68

 सिक्किम  92.  58,  58  15  77  77  6  6  133  &4  62  74  55  12  69  108

 भ्रिपुरा  95  $4  60  37  52  128  74  64.  59  79  147  72  68  96.  95  133



 329...  प्रश्नों  के  29  1927  लिखित  330

 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  ३0  31  32  33  34  35  ३6

 8  107  37  7  85  54  95  40  4  67  37  80  22  2  44  30  55  9  0

 1102  2389  1143  5।  2193  925  2074  1008  36  1448  605  1390  659  4  1281  513  1237  547  10

 125  268  125  25  245  115  239  108  13  156  90  77  586  11  170  88  186  59  13

 647  1439  456  119  1298  586  1413  397  74  719  412  882  224  45  770  444  957.  224  33

 304  430  161  283  458  228  335  121  230  288  154  रब  67  128  363  189  292  85.  175

 0  000  0  0  0  00  0  00  00  0  0  0  0  0०

 683.  1278  542...  208  1262  660  1269  463  210  589  250  560  201  78  5086  खा  बवा  194  83

 374  74  234  139  616  २292  60  187  342  160  366  9  40  218  105  227  58  38

 74  7  4  53  41  9  2  2  25  9  32  12  0  ७0  2२0  7  2  1

 32  75  1  2  56  18  72  2  0  00.00  00  0  0  0०  0०

 10  12  1  13  15  0  15  0.0  0  0  00  00  00  0  0०

 144  77  6  265  19  120  73  4  234  93  59  57  2  80  63  45  15  ।  81

 6133  188  353.  605  281  534  128  224  413  244  335  9  225  422  229  293  126  232

 123  48  20  175  10  72  21  3  185  42  39  10  4  67  78  55  4  0  129

 210  222  6  757  344  199  180  59  304  204  126  140  31  159  222  118  175  30  135

 20  0  0  45  ३6  32  0  0  68  5  4  0  0  9  14  11  0  0  25

 6  33  7  89  77  56  1  0  132  7  10  0  0  7  6  7  1  0  22

 43.  78  16  57  82  30  ७4  3  45  कत0॥  28  23  4  12  31  28  2२6  4  29

 52.  60  47  78  80  35  47  24  44  40  24  22  16  २6  ३6  24  20  20.  २०



 331  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  उत्त  332

 वर्ष  2003-04  के  लिए  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  श्रेणीयार

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  नामांकन  की  स्थिति

 राज्य  कक्षा-४॥  कक्षा-४॥

 बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

 मध्य  प्रदेश  1959  990  1730  721  498  1939  979  1689  705  524  1754  851  1518  663  424  1936

 छत्तीसगढ़  400  215  294  120  201  392  205  290  12  195  392  219  291  123  197  398

 उड़ीसा  862  463  676  305  344  792  404  634  243  319  716  387  592  241  270  666

 हिमाचल  प्रदेश  426.  268  393  239  62  429  265  373  224  9  441  284  353  242  130  430

 जम्मू  और  कश्मीर  389  209  329  क्र  175  254  425  95  168  487  290  535  99  143  436

 पंजाब  628  395  505  518  0  602  403  50  49  1  $14  322  439  396  1  551

 चंडीगढ़  45  24...  42  27  0  48.  25  52.  21  0  43  21  39  25  0  43

 आंध्र  प्रदेश  1119  609  वतत॥  411  206  1059  60  1091  364  211  1032  555  1040  368  179  1136

 कर्नाटक  1237  877  1408  440  206  1126  739  1285  401  179  1152  744  1336  382  178  1104

 केरल  561  404  713  221  31  566  39%  79  197  46  566  428  760  20  22  586

 अंडमान  और  निकोबार  34  57  56  19  16  53  48  48  25  28  4  49  iH  20  29  55

 ट्वीपसमूह

 पांडिचेरी  145  119  216  44  4  121  77  145  47  6  106  73  139  36  4  151

 लक्षद्वीप  37  23 1  0  59  21  19  3  1  36  20  10  1  0  29  26

 हरियाणा  675  341  667  340  9  662  338  689  325  6  512  264  524  239  13  561

 राजस्थान  1497  695  1287  532  373  1432  692  1215  526  383  525  1016  446  290  1489
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 कक्षा-2९  कक्षा-2|  कक्षा-2(॥

 बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य  बालक  बालिका  सामान्य

 18  19  20  21  22  23  24...  25  26  27
 ॥

 28  29  30  31  32  33  34  35  36

 781  1657  657  403  1460  ७622  1230  523  329  1042  424  876  353  237  1205  365  858  323  209

 194  312  116  164  2869  135  198  89  137  197  89  152  6  73  194  88  142  56  84

 510  234  281  588  301  453  205  231  468  204  327  149  196  427  196  321  144  158

 319  359  280  110  330  277  300  213  भव  रैक  167  241  149  25  226  161  235  24  28

 2726  434  114  164  340  157  310  100  87  185  100  207  40  386  160  77  166  50

 उकब  503  385  7  426.  296  390  331  1  259  213  255  199  18  203  136  211  121  7

 27  51  19  0  36  25  4.  19  0  28.  15  26  16  त  43  3२2  60  14  1

 584  1127  402  191  897  473  920  30  143  528  238  484  204  78  438  227  431  176  76.  58

 679  1254  375:  154  644  567  1026  259  126  52  326  623  180  74  455  251  508  141  57

 386  711  227  34  490  385  657  199  19  422  302  580  125  19  405  261  516  128  22

 47  5837.  20  25  26...  47  33.  19  21  8  15  3  0  12  16  20  8  0

 90  191  45  5  85  47  103  28  1  85  51  1160  177  3  68  31  7  19  3

 14  1  0  39  13  8  1  1  19  8  $  2  0  11  11  6  0  0  17

 278  5683  261  15  397  216  431  182  0  296  189  317  136  2  300  172  320  152  0

 542  1208  508  315  1140  435  937  382  256  83979  29  677  266  167  782  226  589  253  166
 ee  SSSA

 अनन+ समन मनन मान मनन सन पानकन+ मनन ननकननननननननननननन न» निगम न धन नननननन न न नमन नन+++ पा समन कननपन+ नम मन «नम» के मकान नम
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 झारखंड

 पश्चिम  बंगाल

 सिक्किम

 2  3  4  5  6  7  8  9

 91  52  93.  47  3  88.  50  93

 2812  1328  2729  1380  31  2529  1230  2480  1244

 3729  189  386  142  40  326  149  336

 1278  693  1472  429  70  1286  667  1451

 771  409  602  245  333  635  33  3502

 129  69  119  57  22  0  0  0

 12727  754  1306  38914  211  1182  6७4  1218

 708  379  706  211  168  673  359  666

 56  60  115  1  0  46  S8  101

 37  38  73  1  1  41  25  59

 16  13  12  3  14  21  11  11

 209  198  9  306  52  234  138  7

 819  425  241  303  700  832  464  238

 156  124  $  254  21  112  102  4

 387  212  6979  315  215  393  221.  76

 28  33  0  61  0  7  14  0

 79  73  2  148  2  78.  65  0

 81  359  13  599.  68  66  ह  13

 138  76  61  84  69  149  70  57

 20  2007

 371

 189

 264

 141

 35

 26

 78

 274

 18

 53

 687

 21

 254

 71  ।

 2335

 269

 1265

 676

 22

 48

 18

 188

 105

 305

 15

 48

 65

 42,

 1103  2251

 122  2७

 645  1428

 315  440

 0  0

 614  1149

 336  659

 23.  45

 26  71

 5  4

 136  7

 375  191

 102  5

 194  52

 16  0

 ३4  0

 60  16

 50  45

 37  5

 1163  24

 99.  25

 415  67

 1686.  278

 0  0

 475  178

 207  14%

 0  0

 3  0

 2  14

 261  56

 581

 182  20

 244.  203

 31  0

 81  1

 52.  57

 84.  351

 259

 133

 1368

 684

 41

 31

 220

 598

 108

 353

 38

 95
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 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  ३%

 57  11  36  3  74  42  9  23  2  51  २०  56  24  0  44  3।  55  2२0  0०0

 970.  2124  1018  62  1801  812  1727  871  15  1278  516  1232  552  10  461  1109  463  12

 120  245  118  16  9  109  214  78  14  172  90  191  57  14  141  68  145  54  10

 590.  1398  417  108  1093  550  1228  348  6  823  454  1002  31  ७42  367  788  186  35

 229  348  135  221  382  211  292  12  189  359  176  303  85  4  27  156  240  65  128

 0  0  0.0  0  0  0  0  0०  0  ०  0  0  00  0  0  0  0

 708  1337  503  236  1055  561  1033  398  185  570  28  530  215  106  386  171  350  158  49

 314  646  218  134  426  223  443  125  81  199  979  209  56  24  145  81  162  52  22

 45  101  2  2  19  29  4  2  0  32  २१9  59  2  0  25  17  4  2  0०

 23  54  8  2  28  23  $0  ०0  1  0  0०0  0  0  0.0  0  0  0  0०0

 7  31  $  2  7  8  5  ।]  9  0  0०0  0  0  0  0  00००0

 124  4  274  66  19%  106  9  250  43  78  65  4  108  31  53  31  2  ७4  18

 281  131  239  509  463  239  115  182  405  363  201  95  219  270  285  150  53  134  248

 56.  4  141  19  71  50  3  9  2।  72  50  0  118  4  77  44  1  10  19

 198  62  296  193  228  157  37  178  170  198  119  39  139  139  128  90  7  113  88

 39.0  77  0  4  8  0  2  1  0  ०  0  0  0  0  00  0  0०

 57.  5  130  17  36  47  0  82  ]।  2२1  8  0  28  1  0  0  0  0  0०0

 41  10  40  55  29  39  2  35  31  43  34  3  MS  29  47  33  6  42  32

 40.  31  38  63  ७4  33  25  43  2२9  43  25  19  23  26  57  39  21  5  24



 339  प्रश्नों  के

 विद्यालयों  में  जिज्ञान  प्रयोगशालाएं

 3051.  श्री  राकेश  सिंह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवें  अखिल  भारतीय  विद्यालय  सर्वेक्षण  में  यह  बताया

 गया  है  कि  विज्ञान  की  शिक्षा  प्रदान  करने  वाले  अनेक  विद्यालयों  में

 बिज्ञान  प्रयोगशालाएं  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण

 और

 ऐसे  बविध्वालयों  में  विज्ञान  प्रयोगशालाएं  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  और  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान
 और  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  किए  गए  अखिल  भारतीय  विद्यालय

 शिक्षा  सर्वेक्षण  के  अनुसार  दिनांक  30.9.2002  को  संदर्भ  तिथि  मानते

 हुए  देश  के  65.12  प्रतिशत  माध्यमिक  विद्यालयों  में  विज्ञान

 उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  भौतिक  विज्ञान  की  शिक्षा  प्रदान  करने

 वाले  95.83  प्रतिशत  रसायन  विज्ञान  की  शिक्षा  प्रदान  करने

 वाले  95.92  प्रतिशत  विद्यालयों  और  जीव-विज्ञान  की  शिक्षा  प्रदान  करने

 वाले  95.09  प्रतिशत  विद्यालयों  में  संबंधित  विषयों  की  प्रयोगशाला  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  सर्वेक्षण  में  कुछ  स्कूलों  में  विज्ञान  प्रयोगशालाओं

 के  उपलब्ध  न  होने  के  कारणों  संबंधी  जानकारी  एकत्र  नहीं  की  गई

 मुख्यतः  यह  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  जिम्मेदारी

 है  कि  वे  विज्ञान  प्रयोगशालाओं  की  उपलब्धता  सहित  विद्यालयों  के

 अकादमिक  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  कार्यक्रम  इस  मंत्रालय

 को  विद्यालयों  में  विज्ञान  शिक्षा  में  सुधार  संबंधी  स्कीम  थी  जिसके

 तहत  माध्यमिक  और  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  में  बिज्ञान  प्रवोगशालाओं

 के  स्तर  में  सुधार  करने  के  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 इस  स्कीम  को  दिनांक  1.4.2006  से  राज्य  क्षेत्र  स्कीम  के  रूप  में

 हस्तांतरित  कर  दिया  गया

 1

 सूचना  प्रौद्योगकी  के  लिए  विशेष  आर्थिक  क्षेत्र

 3052.  श्री  अभिल  जसु  :  क्‍या  जाजिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 20  2007  लिखित  उतर

 क्या  देश  में  किन्हीं  सूचना  प्रौद्योगिकी  विशेष  आर्थिक  क्षेत्रों

 की  स्थापना  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  जाजणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  एस  ई  जेड

 2005  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  सूचना  प्रौद्योगिकी  समर्थित  सेवाओं

 सहित  सूचना  प्रौद्योगिकी  टी/आई  टी  ई  के  लिए  अब

 तक  42  क्षेत्र  विशिष्ट  आर्थिक  जोन  ई  अधिसूचित  किए

 गए  राज्य-बार  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :-

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  एस  ई  जेड  अधिनियम

 का  नाम  के  अंतर्गत  अधिसूचित

 आई  टी/आई  टी  ई

 एस  एस  ई  जेड्स

 ।.  आंध्र  प्रदेश  10

 2...  चंडीगढ़  1

 3...  गुजरात  त

 4...  हरियाणा

 5...  कर्नाटक  8

 6  केरल  3

 7.  मध्य  प्रदेश  2

 8...  महाराष्ट्र  3

 9...  पंजाब  व

 10...  तमिलनाडु  9

 11...  उत्तर  प्रदेश  2

 12...  पश्चिम  बंगाल

 कुल  42

 340  ..



 341  प्रश्नों  के

 अल्पसंख्यक  छात्रों  के  लिए  छात्रावास

 3053.  श्री  करुणाकरन  :

 श्री  प्रशान्त  प्रधान  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:ः

 वर्तमान  में  अल्पसंख्यक  छात्रों  क ेलिए  उपलब्ध  छात्रावासों

 की  कुल  संख्या  कितनी  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष

 ऐसे  और  छात्रावासों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार

 कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई

 अल्पसंख्यक  छात्रों  को  माध्यमिक  तथा  उच्च  शिक्षा

 के  स्तर  पर  राज्यों  तथा  केंद्र  सरकार  द्वारा  दिए  जाने  वाली  छत्रवृत्तियों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अल्पसंख्यक  बालिकाओं  को  छात्रवृत्ति  दिए  जाने  की

 कोई  योजना  और

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 2003-04

 2  3

 1.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  0

 2  आंध्र  प्रदेश  53

 3.  असम  2

 4.  बिहार  2

 5.  चंडीगढ़  )

 6.  छत्तीसगढ़  8

 7  गोवा  0

 29  1927  लिखित  उत्तर  342

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  लाभान्वित

 अल्पसंख्यक  छात्राओं  की  संख्या  सहित  इसका  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  और  जहां  तक  राज्य  सरकारों  द्वारा  छत्रवृत्तियां

 दिए  जाने  का  संबंध  केंद्रीय  स्तर  पर  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  रखी

 केंद्र  सरकार  के  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  विशेष  रूप

 से  अल्पसंख्यक  छात्रों  के  लिए  छात्रावास  उपलब्ध  करवाने  की  कोई

 योजना  नहीं  अल्पसंख्यक  मामलों  से  संबंधित  मंत्रालय  के  अनुसार

 फिलहाल  विशेष  रूप  से  अल्पसंख्यक  छात्रों  के  लिए  छात्रवृत्ति  प्रदान

 करने  की  कोई  योजनाएं  मौजूद  नहीं

 अल्पसंख्यक  मामलों  से  संबंधित  मंत्रालय  के  अंतर्गत

 एक  स्वायत्त  मौलाना  आजाद  एजुकेशन  फाउंडेशन  प्रतिभावान

 छात्राओं  के  लिए  मौलाना  आजाद  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना  के  अंतर्गत

 अल्पसंख्यक  समुदायों  की  प्रतिभावान  छात्राओं  कौ  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करता

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 संस्वीकृत  छात्रवृत्तियों  की  संख्या  कुल

 2004-05  2005-06

 4  5  6

 ०  4  4

 110  145  306

 81  131  214

 178  221  401

 9  0  9

 ०  12  20

 8  6  14

 505  है  582



 343  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6

 9.  हरियाणा  8  5  0  13

 10.  हिमाचल  प्रदेश  4  0  0  4

 11.  जम्मू  और  कश्मीर  ०0  319  34  353

 12.  झारखंड  2  40  62  104

 13.  कर्नाटक  31  137  836  1006

 14.  केरल  80  150  159  389

 15.  मध्य  प्रदेश  17  70  |  151

 16.  महाराष्ट्र  53  147  406.  606

 17.  मणिपुर  11  ॥॥  12  34

 18.  मेघालय  0  0  2  2

 19.  मिजोरम  0  2  13  15

 20.  नागालैंड  8  0  0  8

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  7  50  48  105

 22.  उड़ीसा  12  ३0  13  55

 23.  पंजाब  4  14  15  33

 24.  राजस्थान  2  41  76  119

 25.  तमिलनाडु  34  120  91  245

 26.  श्रिपुरा  0  0  3  3

 27.  उत्तर  प्रदेश  174  452  म़््य  1353

 28.  उत्तरांचल  6  11  14  31

 29.  पश्चिम  बंगाल  116  29  398  805

 कुल  2781  3571  6986

 मोलाना  आजाद  एजुकेशन  अल्पसंख्यक  मामलों  से  संबंधित



 345  प्रश्नों  के

 शिक्षा  की  गुणवत्ता

 3054.  श्री  मधु  गौड़  यास्खी  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छात्रों  की  शिक्षा  की  गुणवत्ता  एवं  उनके  स्वास्थ्य  में  सुधार
 के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  प्रारंभिक  स्तर  पर  बच्चों  के  स्कूल  में

 नामांकन  में  वृद्धि  के  लिए  कोई  कदम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्याहन  भोजन  योजना  के  अंतर्गत

 शामिल  किए  गए  बालक-बालिकाओं  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  गुणवत्ता  के  मुददे  हमेशा  से  शिक्षा  नीति

 के  केंद्र-बिन्दु  रहे  सरकार  का  यह  प्रयास  रहा  है  कि  सभी  स्तरों

 पर  शिक्षा  की  गुणवत्ता  में  नियमित  तथा  सतत्‌  सुधार  सुनिश्चित  किया

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  शिक्षा  की  एक  राष्ट्रीय  प्रणाली  का  प्रावधान

 करती  है  जिसका  निहितार्थ  यह  है  कि  एक  निर्धारित  स्‍तर  तक  सभी

 बच्चों  को  स्थान  अथवा  लिंग  का  भेद  किए  बिना  तुलनात्मक

 गुणवत्ता  की  शिक्षा  तक  पहुंच  प्राप्त  यह  सभी  स्तरों  पर  शिक्षा

 के  मानकों  में  सुधार  को  भी  प्राथमिकता  देती
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 गुणवत्ता  एवं  समानता  के  सरोकारों  पर  केंद्र  सरकार  और  राज्य

 सरकारों  ट्वास  शिक्षा  के  सभी  स्तरों  पर  उपयुक्त  कार्यक्रमों  के  माध्यम

 से  ध्यान  दिया  जा  रहा  ऐसे  कार्यकलापों  में  शामिल  अवसंरचना

 शिक्षण  अधिगम  सामग्री  की  पाठ्यक्रमों  में  समय-समय

 पर  नए  एवं  उभरते  हुए  क्षेत्रों  में विषयों  की  मूल्य

 अध्यापक  प्रशिक्षण  एवं  परीक्षा  प्रणाली  में  बालिकाओं

 के  लिए  पृथक  स्कूल  एवं  ट्यूशन  एवं  अन्य  शुल्कों  से

 निःशुल्क  लेखन  निर्धन

 एवं  प्रतिभावान  छात्रों  के  लिए  शुल्क  उपयुक्त  मामलों  में  प्रवेश

 आदि  में  आरक्षण  जैसे

 सर्व  शिक्षा  अभियान  की  योजना  को  6  से  14  वर्ष  आयु-बर्ग

 के  सभी  बच्चों  को  वर्ष  2010  तक  उपयोग  एवं  संगत  प्रारंभिक  शिक्षा

 प्रदान  करने  के  लिए  तैयार  किया  गया  यह  देश  भर  में  गृणबत्तापरक

 बुनियादी  शिक्षा  की  मांग  का  परिणाम  प्राथमिक  शिक्षा  को  सर्वसुलभ

 बनाने  के  लिए  शुरू  की  गई  मध्याहन  भोजन  योजना  उपस्थिति

 तथा  अवधारण  एवं  कक्षा  |  से  ४  में  अध्ययनरत  बच्चों  को  पोषण

 संबंधी  आवश्यकताओं  पर  प्रभाव  डालती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्याहन  भोजन  योजना

 के  तहत  शामिल  छात्रों  की  संख्या  का  राज्यकार  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया  लिंगवार  सूचना  संग्रहित  नहीं  की  जाती

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्याहन  भोजन  योजना  को  तहत  शामिल  किए  गए

 छात्रों  की  राज्यवार  संख्या

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  2004-05  2005-06  2006-07

 त  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  9081299  6361814  6700878

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  177984  218905  218905

 3.  असम  3387583  4795759  ३525467

 4.  बिहार  9791760  12638429  12858653
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 1  2  3  4  5

 5...  छत्तीसगढ़  2828582  2888868  3104573

 6.  गोवा  68489  67225  67686

 7.  गुजरात  3017669  5132959  3548712

 6.  1627834  1645509  1612509

 9.  हिमाचल  प्रदेश  590351  577998  ५55378

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  831215  1028425  1093613

 11.  झारखंड  3335485  4101554  4228353

 12.  कर्नाटक  5126042  4962764  4653694

 13.  केरल  2116354  1907000  2029411

 14...  मध्य  प्रदेश  7649784  8665342  8891737

 15.  महाराष्ट्र  9665362  9779283  8147690

 16.  मणिपुर  305695  295096  2950%

 17.  502573  597555  627596

 18.  मिजोरम  95619  104300  86504

 19.  नागालैंड  173598  173598  173598

 20.  उड़ीसा  5151346  5156154  5002269

 21.  पंजाब  1498597  1552404  1488412

 22:  राजस्थान  7662192  10215570  7335359

 23:  सिक्किम  83602  98000  102520

 24.  तमिलनाडु  4305932  4152167  3909913

 25.  ज़िपुरा  458020  525645  520610

 26.  उत्तराचल  811204  779596  779826

 27.  उत्तर  प्रदेश  16996916  18644467  14975702



 349  प्रश्नों  के  29  1927  लिखित  उतर  350

 1  2  3  4  5

 28.  पश्चिम  बंगाल  10326600  10886311  9247449

 संघराज्य  क्षेत्र

 29.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  35186  34517  34107

 30.  चंडीगढ़  42366  56500  59993

 31.  दादरा  और  नागर  हवेली  30176  33454  32251

 32.  दमन  और  दीव  15187  15300  13539

 33.  दिल्ली  1078241  1238188  1116492

 34.  लक्षद्वीप  ०  0  10430

 35.  पांडिचेरी  53221  50723  55200

 कुल  108922164  119381379  107104125

 विशेष  जरूरतों  वाले  यबच्छे

 3055.  श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :

 श्री  अधलराव  पाटील  शिवाजीराव  :

 श्री  आनंदराव  विठोबा  अडसूल  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  विशेष  जरूरतों  वाले  बच्चों  का  पता  लगाने

 के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 राज्य-वार  स्कूल  जा  रहे  बच्चों  की  प्रतिशतता  का  ब्यौरा

 क्या  और

 निःशक्त  बच्चों  को  समान  शिक्षा  के

 अबसर  कहां  तक  मुहैया  करा

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  शिक्षा  अभियानਂ

 स्कीम  के  अंतर्गत  विशेष  जरूरतों  वाले  बच्चों  की  पहचान  हेतु  सर्वेक्षण

 राण्य  सरकारों  द्वारा  कराया  जाता  2006-07  में  सर्व  शिक्षा  अभियान

 के  अंतर्गत  34  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  30,38,038  घिशेष  जरूरतों

 वाले  बच्चों  की  पहचान  की  गई  विद्यालयों  में  पता  लगाए  गए

 और  नामांकित  किए  गए  विशेष  जरूरतों  वाले  बच्चों  तथा  इसके  साथ

 ही  विद्यालय  में  नामांकित  बच्चों  की  प्रतिशतता  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 6-14  वर्ष  आयु  वर्ग  के  विकलांग  बच्चों  को समान  अवसर

 उपलब्ध  कराने  हेतु  सर्व  शिक्षा  अभियान  में  संसाधन  शिक्षकों  की

 विशेष  जरूरतों  वाले  बच्चों  को  सहायता  सामग्री  तथा  उपकरण  प्रदान

 समावेशी  शिक्षा  में  शिक्षकों  को  समावेशी  शिक्षा  के

 सभी  पहलुओं  में  गैर-सरकार  संगठनों  की  भागीदारी  तथा  विशेष  जरूरतों

 वाले  बच्चों  को  निर्बाध  सुलभता  का  प्रावधान  अब  तक  सर्व  शिक्षा

 अभियान  के  प्रावधानों  का  उपयोग  करके  23  राण्थों  में  6147  संसाधन

 शिक्षक  नियुक्त  किए  गए  77.19  प्रतिशत  विशेष  जरूरतों  वाले  बच्चों

 को  सहायक  उपकरण  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  तथा  4.44  लाख  स्कूलों
 को  निर्याध  यनाया  गया  विशेष  जरूरतों  वाले  बच्चों  से  संबंधित

 विभिन  क्षेत्रों  में  बडी  संख्या  में  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  भी  प्रदान  किया

 गया
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 विवरण

 .

 राज्य  का  नाम  पहचाने  गए  विशेष  स्कूलों  में  नामांकित  विशेष  स्कूलों  में  नामांकित

 जरूरतों  याले  बच्चे  जरूरतों  वाले  बच्चे  बच्चों  की  प्रतिशतता

 1  2  3  थे  $

 4.  आंध्र  प्रदेश  138467  127851  92.33

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  6917  3000  43.37

 3.  असम  106209  65959  62.10

 4.  बिहार  182655  115706  63.35

 5.  छत्तीसगढ़  26302  25199  95.81

 6.  गोवा  2340  0  0.00

 7.  गुजरात  77819  61224  78.67

 8.  हरियाणा  27810  24346  87.54

 9.  हिमायल  प्रदेश  26370  24217  91.84

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  34825  23080  66.27

 11.  झारखंड  36376  24073  66.18

 12.  कर्नाटक  129491  117401  90.66

 13.  केरल  132193  130002  98.34

 14.  मध्य  प्रदेश  100929  85332  84.55

 15.  महाराष्ट्र  1040325  345241  33.19

 16.  मणिपुर  7411  4739  63.95

 ॥7.  मेघालय  9306  5653  60.75

 18.  मिजोरम  4838  4033  83.36

 19.  नागालैंड  i  4490  3160  70.38

 20.  उड़ीसा  129659  113711  87.70
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 त  2  3  4  5

 21.  पंजाब  46320  24603  53.12

 22.  राजस्थान  149093  145131  97.34

 23.  सिक्किम  0  0  0.00

 24.  तमिलनाडु  95913  94802  98.84

 25.  ज़िपुरा  8546  3741  43.77

 26.  उत्तर  प्रदेश  351084  251536  71.65

 27.  उत्तराखंड  12049  10510  "87.23

 28.  पश्चिम  बंगाल  140699  116623  82.89

 29.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  896  642  71.65

 30.  चंडीगढ़  1500  1500  100.00

 31.  दादरा  और  नगर  हवेली  268  0  0.00

 32.  दमन  और  दीव  110  73  66.36

 33.  दिल्ली  4028  3128  77.66

 34.  लक्षद्वीप  100  20  20.00

 35.  पांडिचेरी  2700  2359  87.37

 कुल  3038038  1958595  64.47

 चाय  बागान  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार

 3056.  श्री  चद्धप्पन  :

 श्री  पन्नियन  रवीच्न  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  भारतीय  चाय  उत्पादकों  ने  सरकार  की  प्रस्तावित

 बागान  योजना  के  अंतर्गत  दार्जिलिंग  की  समान  वर्तमान  राज  सहायता

 में  वृद्धि  करने  तथा  चाय  बागान  को  फिर  से  लगाने  और  इसका  कायाकल्प

 करने  हेतु  अत्यधिक  धनराशि  की  मांग  की  और

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  जाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :

 सरकार  ने  इस  विषय  से  संबंधित  सभी  पहलुओं  पर  विचार

 करने  के  बाद  समूचे  चाय  क्षेत्र  के  पुनर्रोपण  तथा  नवीकरण  कं  वित्त

 पोषण  हेतु  एस  पी  टी  एफ  प्रयोजन  चाय  की

 स्थापना  करने  की  घोषणा  की  हैं  जिसके  अंतर्गत  केन्द्र  सरकार  से
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 सब्सिडी  25  प्रतिशत  मालिकों  का  अंशदान  25  प्रतिशत  तथा

 एस  पी  टी  एफ  से  ऋण  50  प्रतिशत

 शिक्षक  विहीन  विद्यालय

 3057.  श्री  ब्रजेश  पाठक  :  क्या  मानथ  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  शैक्षणक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने

 राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से

 देश  में  शिक्षा  की  गुणवत्ता  और  शिक्षकों  की  अनुपलब्धता  के  संबंध

 में  कोई  सर्वेक्षण  किया  जैसाकि  दिनांक  6  2007  के

 टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  छात्रों  को  बेहतर  शिक्षा  प्रदान

 करने  हेतु  सभी  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  और  राष्ट्रीय  रैशक्षणिक

 अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकारों

 के  साथ  समन्वय  करके  30.9.2002  को  संदर्भ  तिथि  मानते  सातवां

 अखिल  भारतीय  स्कूल  शिक्षा  सर्वेक्षण  किया  सर्वेक्षण  में  शिक्षकों

 की  शैक्षिक  अर्हताओं  तथा  प्रशिक्षण  स्तर  और  उनकी  उपलब्धता  सहित

 स्कूल  शिक्षा  के  विभिन्‍न  पहलुओं  को  शामिल  किया  गया  राष्ट्रीय

 शैक्षणक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  इस  सर्वेक्षण  के  अनंतिम

 आंकडे  प्रकाशित  किये

 और  बेहतर  शिक्षक  तैयार  करने  हेतु  शिक्षक  शिक्षा

 कार्यक्रमों  की  गुणवत्ता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  शिक्षा  परिषद्‌

 ने  शिक्षक  शिक्षा  हेतु  पाठ्यचर्या  ढांचा  तैयार  किया  शिक्षकों  की

 नियुक्ति  तथा  आधारभूत  सुविधाओं/अनुदेशात्मक३ष  आवश्यकताओं  हेतु

 न्यूनतम  अर्हताओं  जैसे  मानक  तथा  मानदंड  भी  निर्धारित  किए  गए
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 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  को

 वित्तीय  सहायता

 3058.  श्री  उदय  सिंह  :

 श्रीमती  प्रिया  दत्त  :

 श्री  पोनुसामी  :

 क्या  बाणिण्य  और  दद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  को  किसी  वित्तीय

 सहायता  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  आयात-निर्यति  के  माध्यम  से  रोजगार  के

 अवसरों  के  सृजन  के  संबंध  में  कोई  आकलन  किया  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  का  तत्संबंधी  ब्यौरा

 कया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  सरकार  द्वारा  वाणिज्य

 विभाग  की  बाजार  विकास  सहायता  डी  स्कीम  के  अंतर्गत

 निर्यातकों  को  कोडगत  कार्यकलाप  शुरू  करने  और  प्रतिपूर्ति  हेतु  निर्यात

 संवर्धन  परिषदों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  ग्राजार  पहुंच

 पहल  ए  स्कीम  के  अंतर्गत  भी  निर्यात  संवर्धन

 अन्य  व्यापार  संवर्धन  संगठनों  आदि  को  सहायता  प्रदान  की  जाती

 ये  स्कीमें  वाणिज्य  विभाग  की  वेबसाइट  पर  उपलब्ध  वर्ष  2005-06

 के  दौरान  एम  डी  ए  स्कीम  के  अंतर्गत  लगभग  38.47  करोड़  रुपए

 की  राशि  जारी  की  गई  थी  और  एम  ए  आई  स्कीम  के  अंतर्गत  लगभग

 19.91  करोड़  रुपए  को  राशि  जारी  की  गई

 और  आर  आई  एस  द्वारा  वर्ष  2005  में  किए  गए

 एक  अध्ययन  के  अनुसार  वर्ष  2002-03  से  2004-05  के  दौरान  व्यापार

 से  जुड़े  कार्यकलापों  में  सृजित  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  रोजगारों  अनुमान

 निम्नानुसार

 2002-03  130.96  लाख

 2003-04  133.92  लाख

 2004-05  प्रस्तावित  159.72  लाख
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  विद्यालय

 3059.  श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र  देशमुख  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक

 विद्यालयों  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ

 राज्य-वार  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 वर्ष  2007-2008  के  दौरान  विश्व  बैंक  की  सहायता  से

 जिन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  विद्यालयों  की  स्थापना  की  जायेगी  उनका

 ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  अंतिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  विश्व  बैंक  ने  कार्यक्रम

 की  वर्तमान  दिशा-निर्देशों  और  कार्यान्वयन  तंत्र  को  स्वीकार

 करते  हुए  एक  सतत्‌  कार्यक्रम  के  रूप  में  जिला  प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम

 और  सर्व  शिक्षा  अभियान  को  वित्तपोषित  किया  विश्व  बैंक  द्वारा

 प्रदान  की  गई  सहायता  इस  शर्त  पर  प्रतिपूर्ति  आधार  पर  कि  इन

 कार्यक्रमों  के  लिए  प्रदान  की  गई  केंद्र  सरकार  की  निधियों  का

 पहले  उपयोग  किया  इसके  अतिरिक्त  विश्व  बैंक  निधियां  स्कूलों

 के  समूह  जैसे  किसी  विशिष्ट  घटक  के  लिए  उद्दिष्ट  नहीं  की  गई

 विश्व  बैंक  ने  सर्व  शिक्षा  अभियान  कार्यक्रम  के  लिए  वर्ष  2004-05

 से  2006-07  के  बीच  500  मिलियन  डालर  प्रदान  किए

 वर्ष  2006-07  तक  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  2.4  लाख  स्कूल

 संस्वीकृत  किए  गए  कार्यक्रम  फिलहाल  राजस्थान  के

 9  जिलों  में  ही  चल  रहे  वर्ष  2001  से  मार्च  2007  की  अवधि

 तक  विश्व  बैंक  के  साथ  74.34  मिलियन  डालर  के  निधियन

 का  करार  किया  गया  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  729  प्राथमिक

 स्कूल  भवन  संस्वीकृत  किए  गए
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 लघु  एवं  मझौले  उद्योग

 3060.  जगलाथ  :

 श्री  विजय  कृष्ण  :

 क्या  लघु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अंतर्गत

 राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-बचार  कुल  कितनी  धनराशि

 संस्वीकृत  तथा  खर्च  की

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  सहित  देश  में  क्रेडिट  गारंटी

 फंड  स्कीम  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  लघु  एवं  मझोले  उद्योगों  की  स्थापना

 हेतु  उद्यमियों  को  ऋण  तथा  गारंटी  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  को

 प्राप्त  आवेदनों  का  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  थ्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार

 संस्वीकृत/अस्थीकृत  आवेदनों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  आवेदनों  को

 अस्वीकृत  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 ऐसे  लंबित  आवेदनों  को  शीघ्रता  से  मंजूरी  देने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 :  सूक्ष्म  एवं  लघु  उद्यमों  के  विकास  तथा  संवर्धन  की

 योजनाओं  के  संदर्भ  में  निधियों  का  आबंटन  राज्य  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्रवार

 न  करके  योजनावार  किया  जाता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न

 योजनाओं  के  तहत  उद्दिष्ट  तथा  खर्च  की  गई  राशि  दर्शाने  वाला  ब्यौरा

 संलग्न  में  दिया  गया

 और  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बिहार

 सहित  क्रेडिट  गारंटी  योजना  के  तहत  सूक्ष्म  एवं  लघु  उद्यमों  को  क्रेडिट

 सुविधाओं  पर  गारंटी  कवर  प्रदान  करने  के  लिए  लघु  उद्योगों  हैतु  क्रेडिट

 गारंटी  फंड  ट्रस्ट  द्वारा  प्राप्त/अनुमोदित  आवेदन-पत्रों

 की  राज्य  वार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  संलग्न  विवरण-॥  में  दर्शाई

 गई  सी  जी  टी  एस  आई  द्वारा  कोई  पात्र  आवेदन-पत्र  रदद  नहीं

 किया  गया

 आवेदन  पत्रों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  योजना  कार्य  संचालन

 को  कंप्यूटटीकृत  किया  गया  है  और  थी  2  मी  ई-बिजनेस  संकल्पना

 अर्थात्‌  दो  अथवा  इससे  अधिक  बिजनेस  सहभागियों  के  योच  इंटरनेट

 के  माध्यम  से  आयोजित  बिजनेस  ट्‌  बिजनेस  कार्य  संचालन  का  प्रयोग

 करके  ऑन-लाइन  बनाया  गया
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 वर्ष  2003-04,  2004-05  तथा  2005-06  के  दौरान  लघु  उद्योग  मंत्रालय  की  योजना  स्कीमों  के

 संबंध  में  बजट  और  व्यय  को  दशने  वाला  विवरण

 रुपए

 स्कीम/कार्यक्रम  का  व्यय  व्यय  व्यय

 नाम  2003-04  2003-04  2003-04  2004-05  2004-05  2004-05  2005-06  2005-06  2005-06

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 ।  लघु  द्योगों  का  संवर्धन  11.02.  10.33  8.29.  10.98  10.94  8.92  1.31  11.31  9.72

 ॥.  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  9.27  9.09  8.69  10.43  10.41  10.39  11.20  9.94  9.70

 और  विकास

 MW.  (1)  प्रशिक्षण  और  जनशक्ति  3.88  5.47  4.76  6.34  6-34  4.84  6.76  6.58  6.09

 विकास

 (2)  ट्रेड  स्कीम  0.50  0.50  0.00  0.50  0.50  0.26  0.50  0.50  0.43

 Vv.  अनुषंगी  विकास  के  लिए  1.90  0.95  1.24  1.00  1.00  0.81  1.10  1.10  1.03

 उपसंविदा  केन्द्र

 ४.  दूल  रूम  के  लिए  स्कीम  23.68.  23.68.  23.54.  26.85.  27.27  27.24  30.00  30.00  29.96

 Vi.  मार्किटिंग  सहायता  और  2.00  2-10  1.75  2.32  2-32  2.02  2-32  2-32  2-46

 ई  पी  स्कीम

 क्षेत्रीय  परीक्षण  केन्द्र  तथा  4.55  3.55  2.68  3.55  3.55  2.40  4.05  4.05  2-54

 फील्ड  टेस्टिंग  स्टेशन

 ४॥.  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  17.45  14.48  11.53  25.49  25.65  22.30  30.00  32.25.  27.80

 IX.  कैड/कैम  केन्द्र  चैन्ई  0.10  0.01  0.00  0.10  0.10  0.00  0.10  0.00  0.00

 ».  एकीकृत  बुनियादी  संरचना  10.00  10.29  10.93  15.45  15.45  16.24  30.00  20.35.  20.68

 विकास  स्कीम

 X.  सांख्यिकी  का  संग्रहण  6.20  6.10  5.36  4.40  4.25  ३-24  5.00  5.00  4.38

 Xi.  1.  लघु  द्योग  क्षेत्र  के  192.00  207.34  207.34  196.29  196.29  196.29  200.00  200.00  205.90

 गारंटी  स्कौम
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 2.  माइक्रो  वित्त  प्रोग्राम  0.25  0.25  0.25  2.00  2.00  2.00  5.00  5.00  2.75

 Xi.  क्रेडिट  लिंग्ड  कैपिटल  सब्सिडी  12.00  3.41  3.10  6-10  6.33  5.40.  20.00  27.94.  25.88

 स्कीम

 XIV.  लघु  उद्योग  मंत्रालय  ()  मुख्य  51.69  48.94  45.34  50.45  49.85.  43.85.  58.57.  52.57.  51.63

 तथा  एन  एस  आईं  सी  स्कीम

 कुल  346.49  346.49  334.80  362.25  362.25  346.20  408.91  408.91  400.95

 विवरण-॥

 लघु  उद्योगों  के  लिए  क्रेडिट  गारंटी  फण्ड  स्कीम  के  अंतर्गत  गारंटी  कवर  के  लिए

 स्वीकृत  प्रस्तावों  का  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र-वार  ब्यौरा

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  प्राप्त/स्वीकृत  प्रस्तावों  की  संख्या

 2003-04  2004-05  2005-06  संचयी

 (28.2.07

 2  3  4  5  6

 1.  अंडमान  एवं  निकोबार  ट्वीपसमूह  2  ०0  1  23

 2  आंध्र  प्रदेश  89  327  1371  5579

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  0  2  20  128

 4.  असम  59  159  188  1853

 5.  बिहार  172  89  186  2740

 6.  चंडीगढ़  2  19  41  129

 7.  छत्तीसगढ़  20  184  261  877

 8.  दादरा  एवं  नागर  हवेली  0  7  1  12

 9.  दमन  एवं  दीव  3  3  2  20

 10.  दिल्ली  22  48  83  283

 11.  गोवा  4  16  41  157



 363.  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  उत्तर

 त  2  3  4  5  6

 12.  गुजरात  52  183  294  1392

 13.  हरियाणा  40  214  409  1867

 14.  हिमाचल  प्रदेश  29  156  204  1026

 15.  जम्मू  एवं  कश्मीर  6  293  185  803

 16.  झारखंड  99  320  166  1392

 17.  कनांटक  317  735  1349  4961

 18.  केरल  566  2207  2851  11337

 19.  मध्य  प्रदेश  183  505  503  2957

 20.  महाराष्ट्र  101  246  401  1544

 21.  मणिपुर  28  व  ३6  101

 22.  मेघालय  1  5  8  246

 23.  मिजोरम  ०  41  231

 24.  नागालैंड  2  त  3  59

 25.  उड़ीसा  185  363  427  3699

 26.  पांडिचेरी  6  6  23  174

 हम  पंजाब  57  248  247  1205

 28.  राजस्थान  198  110  147  1992

 29.  सिक्किम  2  19  7  59

 30.  तमिलनाडु  311  869  1487  6773

 31.  त्रिपुरा  0  9  34  123

 32:  उत्तर  प्रदेश  3874  1368  823  8868

 33.  उत्तरांचल  8  19  23  175

 34.  पश्चिम  बंगाल  165  784  864  3932



 365  प्रश्नों  के

 चौन  के  साथ  समझौता

 3061.  श्री  पोनुसामी  :

 श्री  अजय  चक्रवर्ती  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  चीन  दोनों  देशों  के  बीच  मूल  व्यापार

 समझौते  करने  के  लिए  कदम  उठाने  पर  सहमत  हुए

 यदि  तो  क्‍या  वित्त  मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  संयुक्त
 अध्ययन  जिसमें  भारतीय  उद्योग  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल

 ने  चीन  के  साथ  मुक्त  व्यापार  समझौता  करने  की  पहल  करने  की

 ओर  सकारात्मक  कदम  उठाए

 क्‍या  चीन  के  साथ  व्यापार  में  छुछ  कंपनियों  का  कोई

 सर्वेक्षण  भी  शामिल  और

 यदि  तो  भारत  और  चीन  के  बीच  व्यापार  में  सुधार

 लाने  के  लिए  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  गए

 वाणिज्य  और  उद्यौग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  2003  में  बीजिंग  की

 प्रधानमंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  की  गई  घोषणा  के  अनुसरण

 में  एक  भारत-चीन  संयुक्त  अध्ययन  दल  का  गठन  किया  गया

 संयुक्त  अध्ययन  दल  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  दोनों  सरकार  चीन-भारत

 व्यापार  करार  से  संभव  होने  वाले  लाभों  और  इसकी  सहायता  के  ब्यौरे

 का  अध्ययन  करने  तथा  इसकी  बिषय-विस्तु  के  बारे  में  अपनी  सिफारिश

 करने  के  लिए  एक  संयुक्त  कार्यदल  की  नियुक्ति  संयुक्त  कार्य

 बल  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  एक  संयुक्त  कार्य  बल  गठित

 किया  गया  संयुक्त  कार्य  बल  की  अब  तक  तीन  बैठकें  हो  चुकी

 और  सरकार  ने  कंपनियों  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 अर्थव्यवस्था/व्यापार  के  क्षेत्र  में  अनेक  करार  समझौता  ज्ञापनों

 पर  पिछले  कुछेक  वर्षों  में  भारत  और  चीन  द्वारा  किए  गए

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति/अन्य  पिछड़े  वर्गों  के

 छात्रों  के  लिए  सूचना  प्रौद्योगिकौ  पाट्यक्रम

 3062.  श्री  कैलाश  मेघवाल  :  कया  मामथ  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 29  1927  लिखित  उत्तर  366

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  अनुसूचित

 जनजाति  तथा  अन्य  पिछड़े  बर्गों  के  छात्रों  के  लिए  सूचना

 प्रौद्योगिकी  टी)/आई  टी  समर्थित  पाठ्यक्रमों  को  बढ़ावा  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गईं

 किए  जाने  का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  का

 स्कूल  शिक्षा  और  साक्षरता  विभाग  '
 स्कूलों  में  सूचना  और  संचार  प्रौद्योगिकी  '

 नामक  एक  स्कीम  कार्यान्वित  कर  रहा  इस  स्कीम  के  तहत  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  को देश  के  राजकीय  एवं  राजकीय  सहायता  प्राप्त  माध्यमिक

 तथा  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  में  कंप्यूटर  साक्षरता  प्रदान  करने  से

 संबंधित  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  शिक्षा  योजनाओं  के  आधार

 पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  यहापि  यह  स्कीम  केवल

 देश  के  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  एवं  अन्य  पिछड़े  वर्ग

 के  छात्रों  को  ही  सूचना  प्रौद्योगिकी  की  शिक्षा  देने  तक  सीमित  नहीं

 तथापि  इन  क्षेत्रों  में  स्थित  स्कूल  भी  राज्य  सरकारों  के  माध्यम

 से  इस  स्कीम  का  लाभ  उठ  सकते  जनजातीय  कार्य

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  हेतु  कार्य  कर  रहे  स्वयंसेवी  संगठनों

 के  लिए  सहायता  अनुदान  स्कीम  कार्यान्वित  करता  है  जिसके  एक  घटक

 के  रूप  में  कंप्यूटर  प्रशिक्षण  केन्द्रों  हेतु  भी  सहायता  प्रदान  की  जाती

 इसके  जनजातीय  क्षेत्रों  में  व्यावसायोन्मुखी  प्रशिक्षण  देने

 संबंधी  एक  अन्य  स्कीम  के  तहत  कंप्यूटर  प्रशिक्षण  को  भी  एक  ऐसा

 ट्रेड  माना  जाता  है  जिसमें  व्यावसायोन्मुखी  शिक्षा  प्रदान  की  जाती

 यह  स्कीम  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित

 की  जाती

 व्यय  कौ  आपूर्ति

 3063.  श्री  कृष्णा  मुरारी  मोधे  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  राज्य  में  विदेशियों

 के  पंजीकरण  के  काम  में  लगे  हुए  कर्मचारियों  पर  हुए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति

 करने  के  संबंध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और



 ३367  प्रश्नों  के

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 और  उक्त  प्रतिपूर्ति  कब  तक  किए  जामे  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 जी

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  विदेशियों  के  पंजीकरण

 के  काम  में  लगे  हुए  कर्मचारियों  पर  वित्तीय  वर्ष  2004-05  तक  हुए

 व्यय  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  दावे  प्रस्तुत  किए  थे  और  उक्त  दार्वों  की

 प्रतिपूर्ति  कर  दी  गई

 विभिन्न  योजनाओं  के  अंतर्गत  आवंटन

 3064.  जगन्नाथ  :  क्‍या  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के

 दौरान  विभिन्न  योजनाओं  के  अंर्तगत  राज्य-वार  और  संघ

 राज्य  क्षेत्र-वार  कुल  कितनी  राशि  स्वीकृत  और  खर्च  की

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कार्यान्वित

 निम्नलिखित  योजनाओं  के  अंतर्गत  प्रदान  की  गई  जित्तीय  सहायता  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 ()  ग्रामीण  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  ई  जी  वर्ष

 2003-04,  2004  05  और  2005-06  के  दौरान  खादी  एवं

 ग्रामोद्योग  आयोग  वी  आई  के  माध्यम  से  कार्याविन्त

 आर  ई  जी  पी  के  अंतर्गत  प्रदान  की  गई  मार्जिन  मनी

 सहायता  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा-संलग्न

 में  दिया  गया

 (४)  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  एम  आर  सब्सिडी

 का  आबंटन  तथा  निधियों  को  जारी  किया  जाना  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  लक्ष्यों  से  सम्बधित  सब्सिडी  की

 राशि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  बी  को  सीधे  जारी

 की  जाती  जो  तत्पश्चात  कार्यान्वयन  बैंकों  को  अपेक्षित

 राशि  जारी  करता  वर्ष  2003-04,  2004-05  और

 2005-06  के  दौरान  रिजर्व  बैंक  को  जारी  की

 गई  सब्सिडी  की  राशि  भीचे  दी  गई  हैः

 20  2007

 ()

 (५)

 (v)

 लिग्ब्रित  उत्तर  368

 वर्ष  पी  एम  आर  वाई  के  अंतर्गत

 जारी  की  गई  सब्सिडी

 2003-04  147.63

 2004-05  190.48

 2005-06  251.36

 वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान

 पी  एम  आर  वाई  के  अंतर्गत  उद्यमिता  बिकास  एवं

 आकस्मिकताओं  के  लिए  राज्यों/संघ  राष्थ  क्षेत्रों  को  जारी

 की  गई  अनुदान  राशियों  के  साथ-साथ  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  द्वारा  प्रयुक्त  की  गई  राशियों  का  ब्यौरा  विवरण-॥

 में  दिया  गया

 ज्याज  सब्सिडी  पात्रता  प्रमाण  पत्र  एस  ई

 ब्याज  सब्सिडी  पात्रता  प्रमाण  पत्र  एस

 ई  योजना  के  अंतर्गत  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग

 वी  आई  द्वारा  जारी  किए  गए  ब्याज  सब्सिडी

 पात्रता  प्रमाण-पत्रों  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उसकी

 वास्तविक  उपयोगिता  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  ब्यौरा

 संलग्न  |/  और  ४  में  दिया  गया

 उत्पाद  डिजाईन  हस्तक्षेप  एवं  पैकेजिंग  आर

 ओ  डी  आई  वर्ष  2003-04,  2004-05

 और  2005-06  के  लिए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 पी  आर  ओ  डी  आई  पी  योजना  के  अंतर्गत  निधियों  का

 ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 कॉयर  क्षेत्र  मे ंआयोजनागत  योजनाओं  के  अंतर्गत  आबंटित

 निधियों  के  एक  मुख्य  भाग  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार

 विभाज्य  घटक  नहीं  है  और  इसलिए  निधियों  के

 संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  आवंटन  का  केन्द्रीय  तौर  पर  अनुरक्षण

 नहीं  किया  जाता  वर्ष  2003-04,  2004-05  और

 2005-06  के  लिए  कयर  क्षेत्र  की  आयोजनागत  योजनाओं

 के  अंतर्गत  आवंटित  राशियों  तथा  स्वीकृत  एवं  खर्च  की

 गई  राशियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-४॥  में  दिया  गया



 ३69  प्रश्नों  के  29  1927  )  लिखित  370

 2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान  आर  ई  जी  पी  के  अंतर्गत  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार

 प्रदान  की  गई  मार्जिन  मनी  सहायता  का  ब्यौरा

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  2003-04  2004-05  2005-06

 1  2  3  4  5

 उत्तरी क्षेत्र चंडीगढ़ 3.63 2... दिल्ली 8.09 3... हरियाणा 4... हिमाचल प्रदेश 657.72 889.90 5. जम्मू और कश्मीर ३363-45 584.55 833.56 6... पंजाब 7... राजस्थान 2890.28 2064.33 ॥.... पूर्वी क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 28.44 2... बिहार 570.54 3. झारखंड 320.60 4... उड़ीसा 863.05 837.22 5... पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्ती क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश 52.77 66.03 2... असम 806.83 3... मणिपुर 73.66 43.85



 371  प्रन्‍नों  के  20  2007  लिखित  उतर

 1  2  3  4  5

 4...  मेघालय  121.79  * 196.03  234.14

 5...  मिजोरम  61.10  257.48  995.54

 6...  नागालैंड  पु  117.20
 *

 204.46  286.22

 7.  त्रिपुरा  224.02  214.14  289.95

 8...  सिक्किम  127.67  165.78  139.54

 ४...  दक्षिण  क्षेत्र

 1.  आंध्र  प्रदेश  1675.40  3394.19  3627.58

 2...  कर्नाटक  1692.17  1063.83  1697.66

 3...  केरल  2753.15  1027.95  1603.41

 4...  लक्षद्वीप  7-42  0.00  16-39

 5.  पांडिचेरी  11.38  9.05  12.66

 6 =  तमिलनाडु  1362.17  1147.28  1217.13

 ४...  पश्चिमी  क्षेत्र

 1...  गोवा  82.99  88.90  103.68

 2...  गुजरात  130.34  530.55  883.08

 3.  महाराष्ट्र  877.38  1439.17  1596.48

 ४.  केन्द्रीय  क्षेत्र

 1...  छत्तीसगढ़  1098.00  1000.91  1152.87

 2...  मध्य  प्रदेश  1355.07  2125.71  1114.33

 3...  उत्तरांचल  979.70  578.63  617.86

 4.  उत्तर  प्रदेश  3415.18  3596.64  2495.99

 कुल  जोड़  26574.46  29239.95  32095.75



 373  प्रश्नों  को  29  1927  लिखित  374

 2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान  पी  एम  आर  वाई  के  अंतर्गी  उद्यमिता  विकास  एवं

 आकस्मिकताओं  के  लिए  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  जारी  की  गई  एवं  प्रयुक्त

 किए  गए  अनुदानों  का  ब्यौरा

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  2003-04  2004-05  2005-06

 जारी  प्रयुक्त  जारी  प्रयुक्त  जारी  प्रयुक्त

 निधियां  निधियां  निधियां  निधियां  निधियां  मिध्रियां

 2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  191.44  176.16  293.34  187.81  176.72  एन.आर

 2.  असम  58.97  67.13  100.71  77.80  एन.आर
 1

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  3.47  4.08  5.39  3.54  4.54  5.83

 4...  बिहार  101.54  32.71  19.87  एन.आर  0.00  एन.आर

 5...  छत्तीसगढ़  ३6.08  26.34  50.84  30.52  41.02  एन.आर

 6.  दिल्‍ली  0.00  एन.आर  0.00  एन.आर  0.00  एन.आर

 7.  गोवा  0.00  1.43  0.00  एन.आर  0.00  0.12

 8...  गुजरात  20.27  40.06  53.07  29.21  13.38  28.90

 9...  हरियाणा  68.99  45.15  74.20  41.78  45.64  60.04

 10.  हिमाचल  प्रदेश  19.48  13.34  5.12  14.06  15.03  10.67

 11.  जम्मू  एवं  कश्मीर  13.16  एन.आर  0.00  एन.आर  11.71  0.00

 12.  झारखंड  0.00  23.19  34.56  17.03  0.06  33.28

 13.  कर्नाटक  148.93  105.36  173-19  163-16  124.08  139.09

 4.  केरल  112.21  130.20  175.75  165.13  176.63  211.27

 15.  मध्य  प्रदेश  149.32  152.58  265.38  164.66  226.32  114.15

 1%  महाराष्ट्र  191.31  124.99  173.92  145.05  128.04  101.52



 375  प्रश्नों  के  20  2007

 1  2  3  4  5  6  7  8

 17...  मणिपुर  5.57  3.81  4.55  8.82  1.23  4.01

 18...  मेघालय  7.10  8.54  8.29  9.58  8.22  10.61

 19  मिजोरम  3.61  2.00  3.24  एन.आर  8.22  आर

 20...  नागालैंड  1.00  7.76  17.12  13.44  22.03  एन.आर

 21  उड़ीसा  91.34  95.89  147.50  111.35  135.46  134.26

 22...  पंजाब  78.18  45.37  81.45  20.17  55.67  एन.आर

 23...  राजस्थान  106.01  87.71  104.30  103.41  109.97  126  83

 24..._  तमिलनाडु  147.94  104.50  136.75  128.27  155.27  159.27

 25.  त्रिपुरा  18.23  21.96  21.24  19.20  22.70  20-44

 26...  ठत्तर  प्रदेश  402.53  433.40  644.91  359.17  422-85  446.25

 27...  उत्तरांचल  25.83  52.92  92.76  52.58  64.16  एन.आर

 28...  पश्चिम  बंगाल  0.00  21.67  19.12  20.27  29.10  30.82

 29.  अंडमान  और  मिकोबार  1.06  0.14  2.51  0.33  0.56  0.82

 ट्वीपसमूह

 30...  चंडीगढ़  0.47  एन.आर  1.02  1.17  3.98  1.43

 31.  दमन  एवं  दीव  0.04  एन.आर  0.03  एन.आर  0.03  एन.आर

 32...  दादरा  एवं  नागर  हवेली  0.15  एन.आर  0.20  एन.आर  0.19  एन.आर

 33...  लक्षद्वीप  0.12  एन.आर  0.14  एन.आर  0.05  आर

 34...  पांडिचेरी  5.37  3.38  4.74  2:08  0.57  2-22

 35.  सिक्किम  0.48  0.38  0.25  0.29  0.89  0.46

 जोड़  2010.20  1832.13  2715.43  1899.50  2082.12  1642.28

 तौर  पर  स्थापित  इकाइयों  का  लगभग  50%  ग्रामीण  क्षेत्रों  में



 377  प्रश्नों  के  29  1927  लिखित  378

 वर्ष  2003-04  के  दौरान  जारी  की  गई  आई  एस  ई  सी  तथा  उनकी  वास्तविक

 उपयोगिता  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 राजण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जारी  किए  गए  आई  एस  ई  सी  वास्तविक  उपयोग

 खादी  ग्रामोद्योग  जोड़  खादी  ग्रामोद्योग  जोड़

 त  2  3  4  ५  6  7  8

 1  चंडीगढ़  0.04  0.00  0.04  0.04  0.00  0.04

 2...  दिल्‍ली  1.39  0.03  1.42  0.35  0.03  0.38

 3...  हरियाणा  17.27  1.10  18.37  13.88  0.31  14.19

 4...  हिमाचल  प्रदेश  7.22  26.95  34.17  6.96  21.91  28.87

 5...  जम्मू  एवं  कश्मीर  3.33  0.03  3.36  3.33  0.00  3.33

 6...  पंजाब  14.09  0.0  14.16  10.98  0.0  11.05

 7...  राजस्थान  27.82  5.91  33.73  22.2  0.66  22.86

 8.  अंडमान  एवं  निकोबार  ट्वीपसमूह  0  0.00  0  0  0.00  0

 9.  बिहार  11.08  0.05  11.13  11.08  0.05  11.13

 10  झारखंड  3.72  0.00  3.72  3.72  0.00  3.72

 11  उड़ीसा  3.93  0.22  4.15  2-43  0.06  2.49

 12...  पश्चिम  बंगाल  16.92  0.38  17.30  9.15  0.09  9.24

 13.  अरुणाचल  प्रदेश  0  0.00  ०  )  0.00  0

 14.  असम  0.02  0.00  0.02  0.02  0.00  0.02

 15  मणिपुर  0  0.00  0  0  0.00  0

 16  मेघालय  0  0.00  0  0  0.00  0



 377.  फ्नों  के  20  2007  लिखित  3४0

 1  2  3  4  5  6  7  8

 18...  गागालैंड  0  0.00  ।  0  0.00  0

 19  ज़िपुरा  0  0.00  0  0  0.00  0

 20  सिक्किम  0  0.00  0  0  0.00  0

 21  आंध्र  प्रदेश  6.27  0.71  6.98  1.98  0.06  2.04

 22...  कर्नाटक  4.27  11.28  15.55  3.19  10.15  13.34

 23  केरल  18.52  1.26  19.78  6.27  1.26  7.53

 24  लक्षद्वीप  0  0.00  0  0  0.00  ०

 25...  पांडिचेरी  0.14  0.02  0.16  0.14  0.00  0.14

 26. «=  तमिलनाडु  71.00  4.65  75.65  32.6  2-72  35.32

 27  दादरा  एवं  नगर  हवेली  ०  0.00  ०0  ०  0.00  9

 28...  दमन  एवं  दीव  0  0.00  0  0  0.00  0

 29  गोवा  0  0.00  0  0  0.00  ०0

 30...  गुजरात  37.34  9.04  46-38  35.91  6.88  42.79

 31...  महाराष्ट्र  9.92  11.41  21.33  8.45  7.40  15.85

 32...  छत्तीसगढ़  4.22  0.00  4.22  4.22  0.00  4.22

 33.  भध्य  प्रदेश  25.71  0.58  26.29  24.01  0.58  24.59

 34...  उत्तरांचल  4.81  0.17  4.98  4.81  0.17  4.98

 35.  उत्तर  प्रदेश  97.91  24.81  122.72  92.91  11.52  104.43

 केवीआईसी  की  विभागीय  0.15  0.00  0.15  0.15  0.00  0.15

 इकाहइयां

 जोड  ३87.09  98.67  485.76  298.78  63.92  ३62.70

 ग्रामोद्योग  पोलि  वस्त्र



 381  प्रश्नों  के  29  1927  लिखित  उतर  382

 वर्ष  2004-05  के  दौरान  जारी  की  गई  आई  एस  ई  सी  तथा  उनकी  वास्तविक

 उपयोगिता  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जारी  किए  गए  आई  एस  ई  सी  वास्तविक  उपयोग

 खादी  ग्रामोद्योग  जोड़  खादी  ग्रामोद्योग  जोड़

 त  2  3  4  5  ७  7  8

 1...  चंडीगढ़  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 2...  दिल्ली  0.54  0.11  0.65  0.35  0.03  0.38

 3...  हरियाणा  17.10  1.74  18.84  7.05  0.00  7.05

 4...  हिमाचल  प्रदेश  8.62  0.04  8.66  7.03  0.00  7.03

 5.  जम्मू  एवं  कश्मीर  1.51  0.03  1.54  1.00  0.03  1.03

 6...  पंजाब  11.11  0.05  11.16  9.89  0.81  10.70

 7...  राजस्थान  24.62  0.11  24.73  11.76  0.08  11.84

 8.  अंडमान  एवं  निकोबार  ट्वीपसमूह  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 9...  बिहार  9.97  0.74  10.71  3.73  0.05  3.78

 10.  झारखंड  5.15  0.14  5.29  1.39  0.04  1.43

 11...  उड़ीसा  1.54  0.31  1.85  1.24  0.25  1.49

 2.  पश्चिम  बंगाल  15.44  0.34  15.78  8.00  0.09  8.09

 13.  अरुणाचल  प्रदेश  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 14...  असम  0.02  0.00  0.02  0.02  0.00  0.02

 15...  मणिपुर  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 16.  मेघालय  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00



 383.  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  384

 त 2 4 5 6 7 8 मिजोरम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 नागालैंड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 त्रिपुरा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20... सिक्किम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 आंध्र प्रदेश 4.62 0.54 0.06 22... कर्नाटक 3.24 0.26 3.50 0.07 2-20 23... केरल 20.94 6.04 0.03 6.0 24... लक्षट्टीप 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25... पांडिचेरी 0.02 0.04 0.00 0.04 तमिलनाडु 52.66 8.55 4.62 43.03 27... दादरा एवं नागर हवेली 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28... दमन एवं दीव 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29... गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30... गुजरात 49.32 60.29 3273 6.28 महाराष्ट्र 2.29 8.82 8.70 32... छत्तीसगढ़ 2:23 2.35 0.00 33... भध्य प्रदेश 0.58 26.29 0.58 24.59 34... उत्तरांचल 7.5 2.79 0.00 2.79 35... उत्तर प्रदेश 23.55 77.38 87.92 केवीआईसी की विभागीय 0.00 8.28 0.00 8.28 इकाइयां जोड़ 388.38 58.30 446.68 32.26 278-47



 385  प्रश्नों  के  29  1927  लिखित  386

 वर्ष  2005-06  के  दौरान  जारी  की  गई  आई  एस  ई  सी  तथा  उनकी  वास्तविक  उपयोगिता  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जारी  किए  गए  जोड़  उपयोग  जोड़

 आई  एस  ई  सी

 खादी  ग्रामोद्योग  खादी  ग्रामोधोग

 1  2  3  4  5  6  7  8

 त  चंडीगढ़  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 2...  दिल्‍ली  1.07  0.15  1.22  0.21  0.11  0.32

 3...  हरियाणा  8.82  0.40  9.22  3-80  0.29  4.09

 4...  हिमाचल  प्रदेश  6.96  0.18  734  6-03  0.17  6.20

 5.  जम्मू  एवं  कश्मीर  2.03  0.03  2.06  1.19  0.03  1.22

 6...  पंजाब  10.69  0.06  10.75  9.34  0.00  9.34

 7...  राजस्थान  20.62  0.20  20.82  15.15  0.20  15.35

 8.  अंडमान  एवं  निकोबार  ट्वीपसमृह  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 9...  बिहार  6.79  0.29  7.08  3.85  0.05  3.90

 झारखंड  5.15  0.14  5.29  1.39  0.04  1.43

 10...  उड़ीसा  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 11...  पश्चिम  बंगाल  14.27  0.29  14.56  8.21  0.09  8.30

 12.  अरुणाचल  प्रदेश  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 3.  असम  0.02  0.00  0.02  0.02  0.00  0.02

 14...  मणिपुर  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 15...  मेघालय  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 16  मिजोरम  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 17.  ..  नागालैंड  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 18  सिक्किम  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00



 387  प्रशमों  के  20  2007  लिखित  388

 त  2  3  4  5  6  7  8
 ०

 19  त़िपुरा  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 20.  आंध्र  प्रदेश  4.74  0.56  5.30  2.16  0.04  2-20

 कर्नाटक  3.66  0.41  4.07  1.66  0.09  1.75

 22  केरल  16.09  1.12  17.21  6-39  0.00  6.39

 23...  लक्षद्वीप  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 24  पांडिचेरी  0.19  0.02  0.21  0.04  0.00  0.04

 25  तमिलनाडु  52.72  6-42  59.14  39.34  3.94  43.28

 26  गोवा  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 27...  गुजरात  41.61  10.97  52.58  34.59  9.10  43.69

 28...  महाराष्ट्र  1.82  8.84  10.66  0.80  8.75  9.55

 छत्तीसगढ़  1.86  0.11  1.97  0.20  0.00  0.20

 29...  भध्य  प्रदेश  10.04  2.11  12-15  2.92  0.22  3.14

 उत्तरांचल  5.92  0.15  6.07  2.61  0.00  2.61

 30...  उत्तर  प्रदेश  90.98  6-88  97:86  56.86  1.79  58.65

 विभागीय  इकाइयां  11.56  0.00  11.56  11.56  0.00  11.56

 जोड़  317.61  39.33  356.94  208.32  24.91  233.23

 ग्रामोद्योग  पोलि  वस्त्र

 ४

 वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान  पी  आर  ओ  डी  आईं  पी  योजना  के  अंतर्गत

 जारी  की  गई  निधियों  का  राण्य-वार  ब्यौरा

 ह

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जारी  कौ  गई  निधियां

 2003-04  2004-05  2005-  06

 1  2  3  4  5
 ॥  ।

 1.  आंध्र  प्रदेश  पु  7.50  11.25  9.00



 389.  प्रश्नों  के  29  1927  लिखित  390

 2  3  4  s

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2.00  2.00  2.00

 3.  असम  7.51  5.00  8.00

 4...  बिहार  5.00  7.50  5.64

 5...  छत्तीसगढ़  3.50  4.75  4.15

 6  गोवा  0.00  1.50  0.00

 7...  गुजरात  7.16  7.50  7.19

 8...  हरियाणा  3.00  3.75  4.50

 9...  हिमाचल  प्रदेश  3.00  3.75  0.00

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  2:50  3.00  0.00

 11...  झारखंड  ३.00  3.75  0.75

 12...  कर्नाटक  5.35  11.25  13.50

 13...  केरल  20.39  5.75  6.72

 14...  मध्य  प्रदेश  4.00  7.50  4.50

 15...  महाराष्ट्र  5.00  3.75  3.75

 16.  मणिपुर  2:00  2.00  2.00

 17.  मेघालय  0.00  2.00  2.00

 18. |  मिजोरम  2.00  2-00  2.00

 19...  नागालैंड  2.00  2.00  2-00

 20...  उड़ीसा  5.52  3-75  0.00

 21...  पंजाब  2.72  ३-75  3.38

 22...  राजस्थान  6.50  11.25  8.25

 23...  सिक्किम  0.00  2.00  1.00

 24...  तमिलनाडु  10.74  18.74  10.45

 25  ज़िपुरा  0.00  2.00  1.00

 हा
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 26...  उत्तर  प्रदेश  12.84  18.29  30.25

 27...  उत्तरांचल  ३.00  3.75  2-25

 28...  पश्चिम  बंगाल  12.18  7.50  5.14

 29...  दिल्ली  3.59  ३.00  2:25

 जोड़  142.00  164.03  141.67

 विवरण-४॥

 वर्ष  2003-04  से  2005-06  के  दौरान  कॉयर  बोर्ड  की  विभिन  आयोजनागत  योजनाओं  के  अंतर्गत

 राण्य-वार  स्वीकृत  एवं  खर्च  की  गई  राशियों  का  ब्यौरा

 योजना  का  नाम  2003-04  2004-05  2005-06

 उद्दीष्टष  स्वीकृत  चार्ज  की  उद्दीष्पष  स्वीकृत  चार्ज  की  स्वीकृत  चार्ज  की

 राशि  गई  राशि  राशि  गई  राशि  राशि  गई  राशि

 एवं  5.00.  4.25.  553  5.0.  5.00  5.60  5.50  5.50.  5.50

 विस्तार  एवं  गुणवत्ता  सुधार  0.95...  0.95  1.71  1.05  2.25.  2.58.  2.00  11.00  10.70

 महिला  कयर  योजना  एवं  कल्याण  ठपाय

 घरेलू  बाजार  संवर्धनਂ  5.50  5.20  5.25  4.84  6.14  5.96  5.50.  10.00  12.15

 निर्यात  बाजार  संवर्धन  2-00  1.25  077...  २-20  1.00  0.33  2.0...  2.00  1.97

 व्यापार  सूचना  सूचना  प्रौद्योगिकी  2.15  1.80  1.22  2.37  1.20  1.13  3.00...  3.00  2-48

 एवं  मुख्यालय  का  सुदृढ़ीकरण

 उत्पादन  आधारिक  संरचना  का  विकास  1.30  1.20  1.24  1.43  1.30  1.21  3.50  3.50  2.59

 आर्थिक  बाजार  अनुसंधान  0.0.  0.0  0.0.  011  0.11  0.08  0.0७  0.50  0.03

 सहयोगीकरण  100  1.00  0.33  1.00  100  0.0.  1.0  0.0  -

 प्रायोजित

 जोड़  18.200  15.75  16.55 °
 /

 18.00  18.00  17.41  23.00  35.51  35.42

 क्षेत्र  के  लिए  आबंटन
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 अर्ध  सैनिक  बलों  में  बढ़ोत्तरी

 3065.  श्री  जय  प्रकाश  :  कया  गृह  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आन्तरिक  सुरक्षा  को  खतरे  के  कारण

 अर्धसैनिक  बलों  की  बटालियन  की  संख्या  बढ़ाने  हेतु  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए

 गए  हैं/उठाए  जा  रहे

 क्‍या  सरकार  राज्यों  को  इण्डिया  रिजर्य  बटालियन  गठित

 करने  की  अनुमति  देने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  केन्द्रीय  अर्ध  सैनिक  बलों  की  बढ़ती  हुई  मांग

 से  संबंधित  मामले  के  प्रति  पूरी  तरह  से  सचेत  है  और  इसने  केन्द्रीय

 रिजर्व  पुलिस  बल  की  अतिरिक्त  बटालियनें  गठित  की

 और  इंडिया  रिजर्व  बटालियनें  समय-समय  पर  विभिन्न

 राज्यों  के  लिए  मंजूर  की  जाती  रही  अब  तक  राज्यों  के  लिए

 104  इंडिया  रिजर्व  बटालियनें  मंजूर  की  जा  चुकी

 ]

 स्कूल  फीस  की  प्रतिपूर्ति

 3066.  श्री  अप्पादरई  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  में  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  को  प्रति

 बालिका  स्कूल  फीस  की  कितनी  राशि  प्रतिपूर्ति  की  गयी

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  राशि  के  मानदण्डों  की

 समीक्षा  करने  का  है  क्योंकि  निजी  स्कूलों  ट्वारा  ली  जाने  वाली  फीस

 अत्यधिक

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्‍्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 मानव  संसाधन  विकास  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  लोक-शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय

 ने  यह  सूचित  किया  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  ट्वारा  अपने  बालक/अपनी

 बालिका  के  लिये  देय  और  वास्तव  में  भुगतान  की  गई  शिक्षण  शुल्क

 की  प्रतिपूर्ति  निम्मलिखित  सीमाओं  तक  की  जा  सकती

 कक्षा  |  से  »  40  प्रति  माह

 प्रति  विद्यार्थी

 कक्षा  %।  से  १॥  50  प्रति  माह

 प्रति  विद्यार्थी

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  और  100  प्रति  माह

 मंदबुद्धि  विद्यार्थियों  के  लिये  प्रति  विद्यार्थी

 कक्षा  |  से  Xil

 कक्षा  IX  से  Xi  में  विज्ञान  विषयों  की  शिक्षा  प्राप्त  करने  वाले

 विद्यार्थियों  से  यदि  शुल्कਂ  अलग  से  लिया  जाता  है  तो  शिक्षण

 शुल्क  के  अतिरिक्त  अधिकतम  10  प्रति  माह  की  प्रतिपूर्ति  की

 जाती

 से  लोक-शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  ने

 यह  सूचित  किया  है  कि  इस  समय  शिक्षण  शुल्क  की  प्रतिपूर्ति  के

 मानदंडों  को  संशोधित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  सरकारी  और

 सरकारी  सहायता  प्राप्त  विद्यालयों  जो  कि  पूरे  देश  में  कुल  विद्यालयों

 के  लगभग  85  प्रतिशत  में  विद्यार्थियों  के  लिये  विद्यालय  शुल्क

 बहुत  ही  कम

 केंद्रीय  विद्यालयों  में  संस्कृत  एक  अभनिषार्य

 जिधय  के  हूप  में  शुरू  करना

 3067.  श्री  कैलाश  मेघवाल  :  क्‍या  मानथ  संसाथन  विकास  मंत्री

 यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्रीय  विद्यालयों  में  संस्कृत  को  एक  अनिवार्य  विषय

 के  रूप  में  पढ़ाया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के  उददेश्य

 से  अन्य  भारतीय  भाषाओं  को  पढ़ाने  का  विचार
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  और  केंद्रीय  विद्यालयों  में  कक्षा  ४॥

 से  Vill  तक  संस्कृत  को  एक  विषय  के  रूप  में  पढ़ाया  जाता

 कक्षा  ।(  और  >  में  छात्र  हिंदी  और  संस्कृत  में  से  कोई  दो

 भाषाएं  ले  सकते  कक्षा  9।  और  x  के  छात्रों  को

 संस्कृत  में  से  एक  भाषा  को  कोर  भाषा  के  रूप  में  लेना  होता

 और  केंद्रीय  विद्यालयों  की  कक्षा  (।  से

 x  में  अन्य  भारतीय  भाषाएं  पढ़ाने  का  प्रावधान  है  बशतें  कि  किसी

 एक  कक्षा  के  20  अथवा  अधिक  छात्र  उस  भाषा  को  कक्षा  xX

 परिक्षा  में  एक  क्षेत्रीय  भाषा  को  अतिरिक्त  विषय  के  रूप  में  लेने  का

 विकल्प  छात्र  के  पास  उपलब्ध  केंद्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  की

 पाद्यचर्या  में  माध्यमिक  और  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  20  भारतीय

 भाषाएं  शामिल  केंद्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  माध्यमिक  स्तर

 पर  एक  अतिरिक्त  छठे  विषय  का  अध्ययन  करने  का  प्रावधान  किया

 गया  है  और  यह  विषय  भाषा  हो  सकता  केंद्रीय  माध्यमिक  शिक्षा

 बोर्ड  के  इन  प्रावधानों  का  उददेश्य  राष्ट्रीय  एकता  को  प्रोत्साहित  करने

 की  दृष्टि  से  बहु-भाषायी  और  बहु-सांस्कृतिक  संदर्भ  में  विभिन्‍न  भाषाओं

 का  अध्ययन  करना

 (3)  प्रश्न  नहीं

 भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  कपास

 की  खरीद

 3066.  श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :

 श्री  ठुम्मर  :

 कया  जस्थ्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कपास  निगम  किसानों  से  कपास  खरीदने  में

 सफल  नहीं  रहा  है  जिसकी  वजह  से  कपास  की  कीमत  में  तीम्र  गिरावट

 आयी

 यदि  तो  इस  संग्रंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 |
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 क्‍या  कॉटन  फेडरेशन  ने  इस  संबंध  में  कोई  मांग  की

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  की

 गयी

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 जब  कभी  कपास  की  कीमतें  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 स्तर  तक  पहुंच  जाती  हैं  तो  भारत  सरकार  के  एक  प्रमुख  एजेंसी  के

 रूप  में  भारतीय  कपास  निगम  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 अभियान  चलाता  कपास  गांखें  के  प्रसंस्करण

 एवं  भंडारण  के  लिए  बाजार  यार्ड  में  कपास  की  आवक  एवं

 जिनिंग  तथा  प्रैसिंग  और  भंडागार  आदि  जैसी  अन्य  अवसंरचनात्मक

 सुविधाओं  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  विभिन्‍न  कपास  उत्पादक  राज्यों

 में  खरीद  केंद्र  खोलता  सुदूर  क्षेत्रों  क ेकपास  किसानों  की  सहायता

 के  लिए  सीसीआई  सैटेलाइट  केंद्र  भी  चलाता  है  और  प्रसंस्करण  स्थल

 तक  कपास  की  ढदुलाई  की  व्यवस्था  भी  करता  एमएसपी

 अभियान  के  तहत  कपास  को  पर्याप्त  मात्रा  में  खरीद  करने  में  सक्षम

 इसने  अपने  निर्धारित  लक्ष्य  हासिल  कर  लिए

 प्रश्न  नहीं  सरकार  के  उपायों  से  कपास  उत्पादकों

 को  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  हुए

 और  महाराष्ट्र  राज्य  सरकारी  कपास  उत्पादक

 विपणन  संघ  ने  भारत  सरकार  की  ओर  से  एक  एजेंट  के  रूप  में

 महाराष्ट्र  राण्य  में  एमएसपी  अभियान  चलाने  की  मांग  महाराष्ट्र

 सरकार  को  सूचित  किया  गया  था  कि  वे  महाराष्ट्र  मे ंएमएसपी  अभियान

 चलाने  के  लिए  कृषि  मंत्रालय  के  माध्यम  से  सीधे  ही  नैफेड  से  सम्पर्क

 पुलिस  सुधार  हेतु  निधियां

 3069.  श्री  रूपचअन्द  मुर्मू  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पुलिस  सुधार  हेतु  मिध्रियों  के  आवंटन

 के  लिए  राज्य  सरकारों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रीप्रकाश  :

 से  सभी  राज्यों  को  उनके  पुलिस  बलों  के  आधुनिकीकरण  के

 लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  धनराशि  का  आवंटन  किया  जाता  है  जोकि

 सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए  समग्र  पुलिस  सुधारों  का  एक  हिस्सा

 राज्य  पुलिस  बलों  के  आधुनिकीकरण  की  स्कीम  के  अंतर्गत  पुलिस
 कार्मिकों  के  पुलिस  संचार  प्रणाली  को  सुदृढ़  राज्य  पुलिस
 बलों  में  कम्प्यूटरीकरण  के  लिए  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  धनराशि  ठपलब्ध

 29  1927  लिखित  उत्तर  ३98

 करवाई  जाती  है  ।  स्कौम  में  सुरक्षित  पुलिस  स्टेशनों  के  बिभिन्‍्न

 रकों  के  लिए  पर्याप्त  आवास  हेतु  अपेक्षित  आधुनिक

 संचार  और  निगरानी  अच्छे  विधि-विज्ञान  सेट

 सुरश्ा  उपकरणों  आदि  के  साथ  पुलिस  स्टेशनों  को  सुसज्जित

 करके  पुलिस  आधारभूत  दांचे  के  विभिन्न  स्तरों  के  सुदृड़ीकरण  पर  जोर

 दिया  जाता  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  जारी

 केन्द्रीय  धनराशि  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 वियरण

 राण्य  का  नाम  2003-04  2004-05  2005-06

 जारी  की  गई  जारी  की  गई  जारी  की  गई

 केन्रीय  धनराशि  केन्द्रीय  धनराशि  केन्द्रीय  धनराशि

 त  2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  69.46  79.93  101.41

 अरुणाचल  प्रदेश  7.24  9.13  7

 असम  36.52  41.37  56.68

 बिहार  0.43  45.25  39.87

 छत्तीसगढ़  17.47  32.72  40.74

 गोवा  14  0.28  1.06

 गुजरात  42.21  39.54  39.85

 हरियाणा  20  22.13  14.95

 हिमाचल  प्रदेश  0.69  2.57  6.78

 जम्मू  और  कश्मीर  25  110.89  109.22

 झारखंड  8.5  22-33  40.74

 कर्माटक  69.31  58-87  65-85

 केरल  22  26.55  18.84

 42.27  31.65 मध्य  प्रदेश  48.24
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 त  2  3  4

 महाराष्ट्र  62.84  71  88.78

 मणिपुर  11.5  15.24  16.97

 मेघालय  5.29  7.58  6.57

 मिजोरम  8.47  7.45  6

 नागालैंड  21  13.09  17.52

 उड़ीसा  21.91  27.76  35.08

 पंजाब  19.34  21.79  20.31

 राजस्थान  43.1  42.67  34.81

 सिक्किम  0.94  5.9  2.43

 तमिलनाडु  54.96  56.78  65.51

 त्रिपुरा  12-83  11.17  11.83

 उत्तर  प्रदेश  65.02  108.55  98.12

 उत्तराखंड  ग़्ता  7.99  16.76

 पश्चिम  बंगाल  2.17  29.2  29.67

 कुल  705.27  960.00  1025.00

 गयी  है  तथा  उक्त  धनराशि  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  संभावना

 विशेष  सशस्त्र  बलों  पर  व्यय

 3070.  श्री  कृष्णा  मुरारी  मोधे  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अन्य  राज्यों  में  तैनात  किए  मध्य  प्रदेश

 के  विशेष  सशस्त्र  बलों  पर  स्र्य  किए  गए  11.42  करोड़  रुपये  की

 प्रतिपूर्ति  के  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ
 है  जो  अभी  केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  और

 यदि  तो  सरकाः  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की

 '
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  मई  1985  से  1992  की  अवधि  के  दौरान

 असम  में  विशेष  सशस्त्र  बल  के  कार्मिकों  की  तैनाती  किए  जाने  के

 संबंध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  10,24,17,439/-  रुपए  की  राशि

 का  दावा  बकाया  असम  सरकार  द्वारा  इस  राशि  का  आगे  भुगतान
 किया  असम  सरकार  को  दी  गई  केन्द्रीय  योजना  सहायता  का

 समायोजन  करके  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  पहले  ही  जारी  की  गई

 22.16  करोड़  रुपए  की  राशि  का  समाधान  किए  जाने  पर  निर्भर  करता



 401  प्रश्नों  के

 ग्रामीण  शिक्षा  प्रकोष्ठ

 307.  श्री  रजि  प्रकाश  वर्मा  :

 श्री  अधलराव  पाटील  शिवाजीराब  :

 श्री  आनंदराव  विठेबया  अडसूल  :

 क्या  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ग्रामीण  विद्यालयों  के  लिए  बाधा

 उत्पन्न  करने  वाली  समस्याओं  का  पता  लगाने  तथा  इन  विद्यालयों  के

 समग्र  कार्य  निष्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  ग्रामीण  शिक्षा  प्रकोष्ठ

 स्थापित  करने  का  है  जैसाकि  9  2007  के  हिन्दूਂ  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  ग्रामीण  शिक्षा  प्रकोष्ठ  को  कथ  तक  स्थापित  कर  दिये

 जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान

 एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ग्रामीण  स्कूलों  की  समस्याओं  पर  ध्यान  देने  के

 लिए  ग्रामीण  शिक्षा  सैल  गठित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 सैल  को  गठित  करने  की  समय-सीमा  के  बारे  में  निर्णय  नहीं

 लिया  गया

 कारागारों  में  कंद  महिलाएं

 3072.  श्री  हंसराज  अहीर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अपने  अवयस्क  बच्चों  के  सांथ  कारागारों  में  कैद

 महिलाओं  की  राज्य-वार  कुल  संख्या  कितनी  और

 इन  महिला  कैदियों  के  अवयस्क  बच्छों  को  प्रदान  की

 रही  सुविधाओं  का  अ्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माजिकराथ  होड़लया  :

 राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  द्वारा  संकलित  आंकड़ों  के

 29  1927  )  लिखित  उतर  402

 31.12.2005  तक  1333  महिला  कैदियों  के  साथ  उनके  बच्चे  जेल  में

 बंद  राज्य  वार  अ्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए

 संविधान  की  सातवों  अनुसूची  की  राज्य  सूची  की  प्रवृष्टि
 के  अनुसार  कारागार  राज्य  का  विषय  इसलिए  कैदियों  और  कारागारों

 की  परिस्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उखना  मुख्यतः
 राज्य  सरकारों  का  दायित्व  उपाध्याय  घनाम  आंध्र  प्रदेश

 राज्य  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  जेलों  में  अपनी  माताओं  के

 साथ  रह  रहे  बच्चों  को  विभिन्‍न  सुविधाएं  प्रदान  किए  जाने  के  लिए

 दिशानिर्देश  नियत  किए  उच्चतम  न्यायालय  ने  इन  दिशा  निर्देशों

 का  अनुपालन  किए  जाने  का  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिया  इन

 दिशा  निर्देशों  में  बच्चों  को  स्वस्थ  और  स्वच्छ  पोषक

 अच्छी  चिकित्सा  पर्याप्त  शिक्षा  और  मनोरंजन  संबंधी

 सुविधाएं  प्रदान  करना  शामिल  तीन  वर्ष  के  कम  आयु  के  बच्चों

 को  शिशु  गृह  में  और  3-6  वर्ष  के  बच्चों  को  नर्सरी  में  रखा  जाना

 अपेक्षित  होता  राज्य  विधिक  सेवा  के  प्राधिकारियों  से  यह  भी  अपेक्षा

 की  जाती  है  कि  वे  यह  मानीटर  करने  के  लिए  कारागारों  का  आवधिक

 निरीक्षण  करें  कि  ठच्यतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्देशों  का  कारागारों

 में  पूरी-पूरी  तरह  से  पालन  किया  जा  रहा  भारत  सरकार  ने  हन

 दिशा-निर्देशों  का  अनुपालन  करने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  को  लिखा

 विवरण

 31.12.2005"  की  स्थिति  के  अनुसार  जेलों  में  अपने  बच्चों

 के  साथ  बंद  महिला  कैदियों  की  संख्या

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  बच्चों  सहित  महिला

 कैदियों  की  संख्या

 त  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  5५8

 2...  अरुणाचल  प्रदेश

 3.  असम  24

 4...  बिहार  32

 5...  छत्तीसगढ़  48

 6...  गेवा  त



 403  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 1  2  3

 7.  गृजरात  22

 ४...  हरियाणा  46

 9...  हिमाचल  प्रदेश

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  6

 11.  झारखण्ड  162

 12.  कनटिक  34

 13.  केरल  8

 14.  मध्य  प्रदेश  121

 15.  महाराष्ट्र  136

 16...  मणिपुर  ०

 17.  मेघालय  ८]

 18.  मिजोरम  8

 19.  नागालैंड  ०

 20.  उड़ीसा  50

 21.  पंजाब  94

 22...  राजस्थान  41

 23.  सिक्किम  ०0

 24...  तमिलनाडु  75

 25.  त़िपुरा

 26.  उत्तर  प्रदेश  246

 27.  उत्तरांचल  3

 28.  पॉश्चम  बंगाल  7

 ऋत्न  ।  1294
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 29.  अण्डमान  और  निकोबार  ट्वीप  समूह  ०

 30.  चंडीगढ़

 31.  दादरा व  नगर  हकेली  0

 32.  दमन  व  दीव  ०

 33.  दिल्ली  38

 34.  लक्षद्वीप  ०

 35.  पाण्डिचेरी

 कुल  39

 कुल  4333

 अन्तिम

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्याहन  12.00  बजे  पुनः  समवेत

 होने  के  लिए  स्थगित  होती

 पूृ्वाश्न  11.05  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याहन  12.00  बजे  तक

 के  लिए  स्थगित

 मध्यास्न  12.00  जजे

 लोक  सभा  मध्याहन  12.00  जजे  पुनः  समलेत

 महोदय  पीठासीन

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 1

 अध्यक्ष  महोदव  :  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 आमनज  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  मैं  मेरे  वरिष्ठ  साथी  श्री  अर्जुन  सिंह  की  ओर

 से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती



 405  सभा  पटल  पर  29  1928  रखे  गए  पत्र  406

 (1)  मानव  संसाधन  विकास  मंऋलय  की  कर्ज  2007-2008  की  जवाहरलाल  नेहरू  एल्युमीनियम  रिसर्च  डेघलपमेंट

 अनुमोदनों  की  बिस्तुत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  एंड  डिजाइन  नागपुर  के  बर्ष  2005-2006

 अंग्रेजी  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  अंग्रेजी  संस्करण
 में  रखी  देखिए  एल.टी  6046/07]

 (  तथा  अत

 2)
 उच्च  शिक्षा  विभाग

 .
 विकास

 मं
 के

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिसि्ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 (2)  ठचज्य  रक्षा  मानव  ससाधन  थे  शाला

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दशने  बाला  विवरण  तथा
 वर्धष  2007-2008  के  परिणमी  बजट  की  एक  प्रति  अंग्रेजी
 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  6051/07]
 में  रखी  देखिए  एल.टी  6047/07]

 गृह  मंत्री  शिबराज  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 मेरे  वरिष्ठ  याथी  श्री  चिदम्बमम  की  ओर  से  वर्ष  2007-08

 (1)  गृह  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  की  अनुदानों  की  विस्तृत  के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा

 मांगों  1)  की  एक  प्रति  तथा  पटल  पर  रखता

 ।  ॥
 में  रस्थी  देखिए  6052/07]

 (2)  गृह  मंत्रालय  विधानमंडल  काले  संघ

 की  वर्ष  2007-2008  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों

 2)  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  महावीर

 में  रखी  देखिए  एल-टी  6048/07]
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कृषि  एवं  ग्रामीण  उत्तोग  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008  के
 नं  वर्ष  2007-  के  फरिणामी  बजट  की (3)  गृह  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008

 बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 i  में  i.  6054/07
 में  रखो  देखिए  एल.टी  6049/07]  में  रखी  देखिए  6054/07]

 (2)  लघु  उद्योग  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008  के  परिणामी  बजट

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 खान  मंत्री  शीश  राम  :  में  निम्नलिखित
 में  रखी  देखिए  6055/07]

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (3)  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रलय  की  वर्ष  2007-2008
 (1)  खान  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  की  अनुदानों  की  विस्तृत  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा

 मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  अंग्रेजी

 ग्रग्यालय  में  रखी  देखिए  6050/07]  में  रखी  देखिए  स  एल.टी  6056/07]

 (2)  जवाहर  लाल  नेहरू  एल्युमीनियम  रिसर्च  डेवलपमैंट  (4)  लघु  उद्योग  मंत्रालय  की  वष  2007-2008  की  अन॒दानों
 एंड  डिजाइन  नागपुर  के  वर्ष  2005-  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 2006  के  कर्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 में  रखो  देखिए  6057/07]
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 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  की  अनुदानों
 की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखी  देखिए  6058/07]

 (2)  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008  के  परिणामी

 बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6059/07]

 पोत  सड़क  परिवहन  तथा  राजमार्ग  मंत्री

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कलकत्ता  डाक  लेबर  बोर्ड  के  वर्ष  2005-2006
 ह

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 कलकत्ता  डाक  लेबर  बोर्ड  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिर्बित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  6060/07]

 (3)  कॉंडला  डाक  लेबर  बोर्ड  के  वर्ष  2005-2006

 के  बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 कांडला  डाक  लेबर  ब्रोर्ड  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिस्ित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  द्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए  6061/07)
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 (5)  पोत  सड़क  यातायात  और  राजमार्ग  मंत्रालय  की

 वर्ष  2007-2008  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रथी  देखिए  6062/07]

 (6).  पोत  सड़क  यातायात  और  राजमार्ग  मंत्रालय  की

 वर्ष  2007-2008  के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6063/07]

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजय  :  मैं  श्री

 वायालार  रवि  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं

 (1)  प्रवासी  भारतीय  कार्य  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  की

 अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिए  6064/07]

 (2)  प्रवासी  भारतीय  कार्य  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  के

 बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )।

 में  रखी  देखिए  6065/07]

 (3)  उत्प्रवास  1983  की  धारा  44  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण

 जो  14  2003  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके

 द्वारा  दक्षिण  दक्षिण  सिंगापुर  और

 थाईलैंड  जाने  वाले  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक  को

 उत्प्रवास  1983  की  धारा  22  के  प्रचालन

 के  छूट  दी  गई

 उतपप्रवास  2004  जो  26

 2004  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संरथया

 में  प्रकाशित  हुए



 (4)

 (5)

 सभा  पटल  पर

 उत्प्रवास  2006  जो  6

 2006  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए

 जो  7  मार्च  2006  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा

 थाईलैंड  जाने  वाले  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक  को

 उत्प्रवास  1983  की  धारा  22  के  प्रचालन

 से  दी  गई  छूट  को  तत्काल  प्रभाव  से  हटा  लिया

 गया

 जो  6  2006  के  भारत

 के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा

 उत्प्रवास  1983  के  अंतर्गत  उसमें

 उल्लिखित  उत्प्रवासा  महासंरक्षी  को  कतिपय

 शक्तियां  सौंपी  गई

 जो  28  2006  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके

 द्वारा  उसमें  उल्लिसिित  देशों  में  जाने  वाले  भारत

 के  प्रत्येक  नागरिक  को  उत्प्रवास

 1983  की  धारा  22  के  प्रचालन  से  छूट  दी  गई

 )

 उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  6066/07]

 नागरिकता  1995  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  जारी  अधिसूचना  संख्या

 जो  6  2007  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  यह  विनिर्दिष्ट  किया  गया  है

 कि  भारत  के  प्रवासी  नागरिकों  के  रूप  में  पंजीकृत  व्यक्तियों

 को  उक्त  अधिनियम  की  धारा  के  अंतर्गत  अधिसूचना

 के  प्रकाशन  की  तारीख  से  उसमें  अल्लिखित  अधिकारों  को

 प्राप्त  करने  का  हक  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6067/07]

 29  1928  रखे  गए  प्र  410

 कणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  आणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  मेरे  वरिष्ठ  साथी  श्री  कमलनाथ

 की  ओर  से  वाणिण्य  और  दद्योग  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  की

 अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  कौ  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  6068/07]

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंगन

 :  मैं  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008

 के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6069/07]

 पंचायती  राज  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  तथा  उत्तर

 पूर्व  क्षेत्र  विकास  मंत्री  मणि  शंकर  :  में

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008

 की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6070/07]

 (2)  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  विकास  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008  के

 परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 में  रखी  देखिए  6071/07]

 (3)  पंचायती  राज  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  की  अनुदार्नों

 की  बिस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी

 में  रखी  देखिए  6072/07]

 (4)  पंचायती  राज  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008  के  परिणामी

 बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6073/07]

 (5)  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008

 के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )।

 में  रखी  देखिए  6074/07]
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 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्री  मीरा  :

 में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  वर्ष

 2007-2008  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6077/07]

 (2)  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  के  वर्ष

 2007-2008  के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6078/07]

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  अंबुमणि  :

 महोदया  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  रखता

 (1)  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008

 की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रथी  देखिए  6079/07]

 (2)  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008

 के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )।

 में  रखी  देखिए  6080/07]

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  रेनुका

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008

 की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6081/07]

 (2)  महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008

 के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिए  6082/07]
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 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत

 :  मैं  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008

 के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा

 पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  6083/07]

 नवीन  और  नवीकरणीय  उर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  क्लिस

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008

 की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6084/07]

 (2)  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008

 के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखी  देखिए  6085/07]

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  प्रफुल  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  नागर  विमानन  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  की  अनुदानों

 की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखी  देखिए  6086/07]

 (2)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)

 के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 वायुद्त  नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्ययरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में

 वायुदूृत  नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेयापरीक्षित  लेखे  तथा

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की
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 (3)  ठपर्यक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  काला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  6087/07]

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालब  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिजय  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  तेहर्वी  तथा  चौदहर्वी  लोक  सभा

 के  विभिन्‍न  सत्रों  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिए  गए

 बचनों  तथा  परिवचनों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कार्यवाही

 दर्शाने  वाले  निम्नलिखित  विवरणों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 दसरवी  लोक  सभा

 विवरण  संख्या  बावन  दूसरा  1991

 में  रखा  देखिए  संख्या  6088/07]

 विवरण  संख्या  पैंतालीस  चौथा  1992

 में  रखा  देखिए  संख्या  6089/07]

 विवरण  संख्या  ग्यारहवां  1994

 में  रखा  देखिए  संख्या  6090/07]

 विवरण  संख्या  तेरहवां  1995

 में  रखा  देखिए  संख्या  6091/07]

 विवरण  संख्या  सत्ताइस  पंद्रहवा  1995

 में  रखा  देखिए  संख्या  6092/07]

 ग्यारहर्थी  लोक  सभा

 विवरण  संख्या  तैंतीस  तीसरा  1996

 में  रखा  देखिए  संख्या  6093/07]

 विवरण  संख्या  छत्तीस  चौथा  1997

 में  रखा  दैखिए  संरूया  6094/07]
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 जारहबी  लोक  सभा

 विवरण  संख्या  अड्धतीस  दूसरा  1998

 में  रखा  देखिए  संख्या  6095/07]

 तेरहथी  लोक  सभा

 विवरण  संख्या  सैंतीस  दूसरा  1999

 में  रखा  देखिए  संख्या  6096/07]

 विवरण  संख्या  अड़तीस  तीसरा  2000

 में  रखा  देखिए  संख्या  6097/07]

 विवरण  संख्या  बत्तीस  चौथा  2000

 में  रखा  देखिए  संख्या  6098/07]

 विवरण  संख्या  इकतीस  चाच्वां

 में  रखा  देखिए  संख्या  6099/07]

 विवरण  संख्या  इकतालीस  छठ  2001

 में  रखा  देखिए  संख्या  6100/07]

 विवरण  संख्या  उनतालीस  सातवां  2001

 में  रखा  देखिए  संख्या  6101/07]

 विवरण  संख्या  चौबीस  नौवां  2002

 में  रखा  देखिए  संख्या  6102/07]

 विवरण  संख्या  इक्कीस  दसवां  2002

 में  रखा  देखिए  संख्या  6103/07]

 विवरण  संख्या  उन्‍नीस  ग्यारहवां  2002

 में  रखा  देखिए  संख्या  6104/07]

 विवरण  संख्या  सत्रह  बारहवां  2003

 में  रखा  देखिए  संख्या  6105/07]
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 विवरण  संख्या  चौदह  तेहरवां  2003  मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 में  रखा  देखिए  संख्या  6106/07]

 पर  रखता

 विवरण  संख्या  ते  चौदहवां  2004
 (1)  राष्ट्रीय  बाल  नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006

 में  रखा  देखिए  संख्या  6107/07]  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा
 ह

 अंग्रेजी

 चौदहरवी  लोक  सभा

 राष्ट्रीय  बाल  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  2005-2006
 विवरण  संख्या  ग्याह  दसरा  2004  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 में  रखा  देखिए  संरया  6108/07]

 विवरण  संख्या  नौ  तीसरा  2004
 राष्ट्रीय  बाल  नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006

 में  रखा  देखिए  संख्या  6109/07]  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 विवरण  संख्या  सात  चौथा  2005

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  रखा  देखिए  संख्या  6110/07]  में  हुए  विशम्य  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 विवरण  संख्या  पांचवां  2005  तथा  अंग्रेजी

 विवरण  संख्या  चार  छठा  2005  (3)  गुजरात  काउंसिल  आफ  प्राइमरी  गांधीनगर

 के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 में  रखा  देखिए  संख्या  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित
 विवरण  संख्या  चार  सातवां  2006

 गुजरात  काउंसिल  आफ  प्राइमरी  गांधीनगर

 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 विवरण  संख्या  दो  आठवां  2006  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखा  देखिए  संख्या

 में  रखा  देखिए  संख्या

 (4)  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 घविवरण  संख्या  एक  नौवां  2006

 में  रखा  देखिए  संख्या

 (2)  उर्वरक  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  वर्ष  में  रखा  देखिए  संख्या  विवरण

 007-  ठ

 जी

 ह
 2008

 के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा
 (5)  महिला  उत्तरांचल  के  वर्ष  2005-2006

 अंग्रेजी
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 में  रखा  देखिए  संख्या  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
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 महिला  उत्तरांचल  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिस्ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6119/07]

 (7)  उत्तरांचल  सभी  के  लिए  शिक्षा  परिषद्‌  शिक्षा

 देहरादून  के  वर्ष  2005-2006  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 उत्तरांचल  सभी  के  लिए  शिक्षा  परिषद्‌  शिक्षा

 देहरादून  के  वर्ष  2005-2006  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (8)  उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिरियित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6120/07]

 (9)  तेजपुर  तेजपुर  के  वर्ष  2005-2006  के

 वार्षिक  लेख्याओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 (10)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6121/07]

 (11)  राष्ट्रीय  अध्यापक  शिक्षा  परिषद्‌  1993  की  धारा

 33  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 राष्ट्रीय  अध्यापक  शिक्षा  परिषद्‌  संबंधी

 सन्नियम  और

 2006  जो  2006  के  भारत  के  राजपत्र
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 में  अधिसूचना  संख्या

 एण्ड  में  प्रकाशित  हुआ

 राष्ट्रीय  अध्यापक  शिक्षा  परिषद्‌  संबंधी

 सन्नियम  और

 2006  जो  2  2007  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या

 एण्ड  में  प्रकाशित  हुआ

 (12)  उपर्युक्त  (11)  की  मद  संख्या  में  डल्लिखित  प्रों

 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने

 वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6122/07]

 (13)  विद्यालय  शिक्षा  और  साक्षरता  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008  के  परिणामी  बजट  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  6123/07)

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  मैन-मेड  टेक्सटाइल्स  रिसर्च  सूरत  के

 वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 मैन-मेड  टेक्सटाइल्स  रिसर्च  सूरत  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखे  देखिए  संख्या  6124/07)

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 (3)  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  फैशन  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  वर्धिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित
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 नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  फैशन  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6125/07]

 (5)  कंपनी  1956  की  धारा  की  ठपधारा  (1)

 के  अंतर्गत  निम्नलिरियत  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 नेशनल  जूट  मैन्यूफैक्चर्स  कारपोरेशन

 कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 में  रखे  देखिए  संख्या  6126/07]

 नेशनल  जूट  मैन्यूफैक्चर्स  कारपोरेशन

 कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 बर्डस  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट्स

 कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006  के

 कार्यवरण  की  सरकार  द्वारा

 बर्ड्स  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट्स

 कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक

 लेर्वापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिस्थित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाले  दो  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 में  रणे  देखिए  संख्या  6127/07]

 (7)  जूट  मैन्यूफैक्चर्स  डेवलपमेंट  कोलकाता

 के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
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 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 जूट  मैन्यूफैक्चर्स  डेबलपमेंट  कोलकाता

 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी

 ।

 (8)  उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6128/07]

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पजन  कुमार  :

 मैं  राजवित्तीय  उत्तरदायित्व  तथा  बजट  प्रबंधन  2003  की

 धारा  7  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत  वित्तीय  वर्ष  2006-2007  की

 तीसरी  तिमाही  के  दौरान  बजट  के  संबंध  में  प्राप्तियों  और  व्यय  के

 रूख  की  तिमाही  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  6129/07]

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आनन्द  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  विदेश  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-2008  की  अनुदानों  की

 विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखी  देखिए  संख्या  6131/07]

 (2)  विदेश  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2006  के  परिणामी  बजट

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  6132/07]

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजय  :  मैं  पेट्रोलियम

 और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008  के  परिणामी  बजट

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  6133/07)



 421  सभा  पटल  पर

 जाणिज्य  और  उ्योग  मंश़लय  के  प्कणिण्ब  जिभाग  में  राज्य  मंत्री

 जबराम  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 एखता

 (1)  इंजीनियरिंग  एक्सपोर्ट  प्रमेशन  कोलकाता

 के  यर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 इंजीनियरिंग  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  कोलकाता

 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिसखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दाने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6134/07]

 (3)  कैश्यु  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  काउंसिल  आफ

 कोच्चि  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 कैश्यु  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  काठंसिल  आफ

 कोच्चि  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )।

 में  रखे  देखिए  संख्या  6135/07]

 (5)  एक्सपोर्ट  इंस्पेक्शन  कठंसिल  एण्ड  एक्सपोर्ट

 इंस्पेक्शन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 एक्सपोर्ट  इंस्पेकश्शन  कठंसिल  एण्ड  एक्सपोर्ट

 इंस्पेक्शन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  2005-2006
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 के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 एक्सपोर्ट  इंस्पेक्शन  काउंसिल  एण्ड  एक्सपोर्ट

 इंस्पेक्शन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (6)  उपर्यक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6136/07]

 (7)  काणिण्य  वाणिण्य  एवं  ठद्योग  मंत्रालय  के  पधर्ष

 2007-2008  के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देरिथिए  संख्या  6137/07]

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  जामिया  मिलिया  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 जामिया  मिलिया  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षा

 जामिया  मिलिया  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  अल्लिरित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संरघ्या  6138/07]
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 (3)  असम  सिलचर  के  वर्ष  2004-2005  के

 वार्षिक  लेयाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 राण्य  सभा  से  424

 (9)  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शने  वाला  विवरण  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006

 की

 के
 वार्षिक

 लेखाओं

 तथा  अंग्रेजी
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 उन  पर  लेखापरीक्षा

 (4  चा

 j
 है  धि  ि
 में

 रखे  देखिए  संख्या  6139/07]
 लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 (5)  तेजपुर  तेजपुर  के  वर्ष  2005-2006

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 (10)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 तेजपुर  तेजपुर  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  6141/07]
 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दश्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 (11)  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  2005-2006  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  और  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेखा  वर्ष

 की  समाप्ति  के  नौ  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर

 न  रखे  जाने  के  कारण  दर्शाने  वाले  विवरण  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रस्पे  देखिए  संख्या  6121/07]

 (7)  मौलाना  आजाद  राष्ट्रीय  उर्दू  हैदराबाद

 के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  6142/07]

 (12)  बनारस  हिन्दू  यूनिवर्सिटी  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  और  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  की

 समाप्ति  के  नौ  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  न

 रखे  जाने  के  कारण  दश्शाने  वाले  विवरण  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 मौलाना  आजाद  राष्ट्रीय  उर्दू  हैदराबाद

 के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  6143/07]
 मौलाना  आजाद  राष्ट्रीय  उर्दू  हैदराबाद

 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।  अपराध्न  12.06  बजे

 (8)  उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिसित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 राज्य  सभा  से  संदेश

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी
 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त

 में  रखे  देखिए  संख्या  6140/00]  निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना  देनी
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 ()  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  गियमों  के

 नियम  186  के  उपनियम  (6)  के  उपबन्धों  के  अनुसरण

 मुझे  विनियोग  2007  को  जिसे
 लोक  सभा  द्वारा  अपनी  16  2007  की  बैठक  में

 पारित  किया  गया  था  और  राण्य  सभा  को  उसकी  सिफारिश
 के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटने  और  यह  बताने  का

 निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध

 में  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी

 (ji)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के

 नियम  186  के  उपनियम  (6)  के  उपबन्धों  के  अनुसरण
 में  मुझे  विनियोग  2007  को  जिसे  लोक  सभा

 द्वारा  अपनी  16  2007  की  बैठक  में  पारित  किया

 गया  था  और  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिश  के  लिए
 भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने  का  निदेश

 हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई

 सिफारिश  नहीं  करनी

 (॥)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के

 नियम  127  के  उठपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा

 को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  19

 2007  को  हुई  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  16

 2007  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  किये  गये  बैंककारी

 विनियमन  2007  से  बिना  किसी

 संशोधन  के  सहमत

 (५)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के

 नियम  127  के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा

 को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  19

 2007  को  हुई  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  16  मार्च

 2007  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  किये  गये  राष्ट्रीय

 औषधि  शिक्षा  और  अनुसंधान  संस्थान

 2007  से  यिना  किसी  संशोधन  के  सहमत

 अपराध्न  12.07  बजे

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति

 अठरहयां  प्रतिवेदन

 ]

 श्री  रूपचंद  पाल  :  मैं  स्वास्थ्य  बीमा-एक  समानान्तर

 अध्ययन  के  बारे  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  संबंधी  समिति  के  ॥7वें

 29  1928  समितियों  के  प्रतिवेदन  426

 प्रतिवेदन  लोक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 की  गई  कार्यवाही  संबंधी  ॥8वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 अपराध्व  12.07%  बजे

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  संबंधी  समिति

 इकक्‍्कीसजां  प्रतिवेदन

 श्री  रतिलाल  कालीदास  वर्मा  :  मैं  ''  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 तथा  रोजगार  के  बारे  में  समिति  के  प्रतिवेदन  लोक

 में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्रवाईਂ  के  बारे

 में  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  संबंधित  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 अपराध्त  12.07५  बजे

 सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति

 सोलहवां  प्रतिवेदन

 1

 श्री  सुनील  खां  :  मैं  आश्वासनों  को  छोड़े  जाने  के

 लिए  अनुरोधों  के  बारे  में  सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति  का

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  प्रस्तुत  करता

 अपराध्व  12.07%  बजे

 कृषि  संबंधी  स्थायी  समिति

 तेईसें  से  छब्बीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  अनिल  बसु  :  कृषि  संबंधी  स्थायी  समिति



 427  समितियों  के

 अनिल

 के  निर्मालखित  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 (1)  कृषि  मंत्रालय  और  सहकारिता  से  संबंधित

 अनुदानों  की  मांगों  (2006-2007)  के  बारे  में  कृषि  संबंधी

 स्थायी  समिति  लोक  के  ॥8वें  प्रतिवेदन  में

 अंतर्विष्ट  सिफारिशों/टिप्पणियों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  संबंधी

 कृषि  मंत्रालय  अनुसंधान  और  शिक्षा  से

 संबंधित  अनुदानों  की  मांगों  (2006-2007)  के  बारे  में  कृषि

 संबंधी  स्थायी  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन

 में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों/टिप्पणियों  पर  सरकार  द्वार  की  गई

 कार्यवाही  संबंधी

 (2  चल

 (3  न  कृषि  मंत्रालय  डेययी  और  मत्स्य  पालन

 से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों  (2006-2007)

 के  बारे  में  कृषि  संबंधी  स्थायी  समिति  लोक

 के  प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट

 टिप्पणियों  पर  सरकार  द्वारा  की  गईं  कार्यवाही  संबंधी

 (4)  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों

 (2006-2007)  के  बारे  में  कृषि  संबंधी  स्थायी  समिति

 लोक  के  प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट

 टिप्पणियों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 संबंधी

 अपराध्व  12.08  बजे

 शहरी  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति

 अठारहबां  और  उन्‍नीसवां  प्रतियेदन

 )

 श्री  मोहम्मद  सलीम  :  मैं  शहरी  विकास

 संबंधी  स्थायी  समिति  (2006-07)  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजो  प्रस्तुत  करता

 20  2007  प्रतिवेदन  428

 (1)  शहरी  विकास  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  (2006-07)

 के  बारे  में  समिति  के  प्रतिबेदन  लोक

 में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 संबंधी  ॥8वां

 (2)  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  अनुदानों

 की  मांगों  (2006-07  )  के  बारे  में  समिति  के  प्रतिवेदन

 लोक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी

 अपराध्त  12.08%  बजे

 गृह  कार्य  संबंधी  स्थायी  समिति

 एक  सौ  चौबीसवां  और  एक  सौ  प्चीसकं  प्रतिवेदन

 ]

 श्री  तापिर  गाव  :  मैं  गृह  मंत्रालय  की  अनुदानों

 को  मांगों  (2006-07)  के  बारे  में  समिति  के  ॥9वें  प्रतिवेदन  तथा

 उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  विकास  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  (2006-07)

 के  बारे  में  समिति  के  प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट  सिफ़ारिशों/टिप्पणियों

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  गृह  कार्य  संबंधी  स्थायी

 समिति  के  ॥24वें  और  प्रतिबेदगों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 अपराह्न  12.08%  बजे

 पर्यटन  और  संस्कृति  संबंधी  स्थायी  समिति

 एक  सौ  दसवां  प्रतिवेदन

 )

 श्री  आलोक  कुमार  मेहता  :  मैं  सड़क  निधि

 2006'  के  बारे  में  पर्यटन  और  संस्कृति

 संबंधी  स्थायी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रजी

 सभा  पटल  पर  रखता
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 अपरात्य  12.09  जजे

 अध्यक्ष  द्वारा  फिनिर्णय

 भरी  मणी  कुमार  संसद  सदस्य  की

 नागरिकता  से  संबंधित  मुद्दा

 ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  इस  सभा

 के  एक  माननीय  सदस्य  अर्थात्‌  श्री  सुब्बा  की  नागरिकता  से

 संबंधित  मुद्दा  बिजय  कुमार  मल्होत्रा  द्वारा  सभा  में  7  और  8
 2007  को  उठाया  गया  मल्होत्रा  के  अनुरोध  के  मैंने

 9  2007  को  लोक  सभा  में  विभिन्न  दलों  के  नेताओं  के  साथ

 बैठक  उस  बैठक  में  मैंने  मल्होत्रा  से  अनुरोध  किया  था  कि

 वह  इस  मामले  से  संबंधित  उनके  पास  उपलब्ध  जानकारी  मुझे

 उससे  उनके  अनुरोध  पर  मैंने  अपने  कक्ष  में  श्री  सुन्बा

 द्वारा  रखी  गई  बातें  भी  सुनी  थी  तथा  उनसे  कहा  था  कि  यह  सभा

 में  मल्होत्रा  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दे  के  बारे  में  अपनी  टिप्पणी  प्रस्तुत

 करें  और  उनके  पास  उपलब्ध  कोई  दस्तावेजी  साक्ष्य  भी  प्रस्तुत

 मुझे  9  2007  को  विभिन्‍न  दस्तावेजों  की  फोटो  प्रतियों  सहित

 श्री  सुब्बा  का  एक  पत्र  प्राप्त  मुझे  12  2007  को

 विजय  कुमार  मल्होत्रा  का  भी  एक  प्र  प्राप्त  मल्होत्रा  ने

 अपने  पत्र  के  साथ  6  2007  को  सीएनएन-आईबीएन  टीवी

 चैनल  पर  प्रसारित  एक  समाचार  की  प्रतिलिपि  संलग्न  की  समाचार

 का  मुख्य  सार  यह  था  कि  श्री  सुब्बा  भारतीय  नागरिक  नहीं

 श्री  सुब्बा  ने  अपने  द्वारा  दिए  गए  दस्तावेजों  की  सहायता

 से  यह  सिद्ध  करने  का  प्रयास  किया  है  कि  वह  भारतीय  नागरिक

 उन्होंने  इसी  मुद्दे  पर  सिक्किम  उच्च  न्यायालय  द्वारा  अपने  पक्ष  में

 दिए  गए  निर्णय  का  उल्लेख  भी  किया  श्री  सुब्बा  ने

 मुझसे  यह  अनुरोध  भी  किया  है  कि  उन्हें  इस  मुद्दे  पर  अपनी

 स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिए  एक  निजी  स्पष्टीकरण  देने  की  अनुमति

 दी

 मैंने  इस  मामले  में  विभिन्‍न  दलों  के  माननीय  नेताओं  के  विचारों

 को  जानने  के  लिए  14  2007  को  उनके  साथ  बैठक  भी

 इस  मामले  में  अंतर्निहित  दो  प्रश्न  इस  प्रकार  क्‍या  श्री

 सुब्बा  भारत  के  नागरिक  हैं  या  और  क्‍या  वह
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 इस  सभा  का  सदस्य  होने  के  लिए  निरह  इस  संबंध  में  कुछ

 कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  दूसरे  प्रश्न  का  उत्तर  न्यायालयों

 द्वारा  पहले  प्रश्न  के  निर्धारण  पर  निर्भर  करता  मुझे  यताया  गया

 है  कि  श्री  सुब्बा  की  नागरिकता  का  मामला  वर्तमान  के  उख्यत्म  न्यायालय

 के  न्यायाधीन

 श्री  सुब्बा  की  निरहता  का  जो  न्यायालय  द्वारा  उनकी  नागरिकता

 के  मामले  के  निर्णय  के  बाद  ही  उठ  सकता  जो  मुझे  एक  सीमित

 मुद्दा  प्रतीत  होता  यह  है  कि  क्‍या  लोक  सभा  अथवा  लोक

 सभा  भी  इस  मामले  में  विचार  करने  या  कोई  निर्णय  लेने  में  सक्षम

 संविधान  के  अनुच्छेद  102  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  संसद

 के  किसी  सदन  की  सदस्यता  के  लिए  निरहेता  का  इस  आधार  पर

 यह  उपबंध  है  कि  व्यक्ति  भारत  का  नागरिक  नहीं  संविधान  के

 अनुच्छेद  103  के  अनुसार  यदि  किसी  सदस्य  की  निरहता  का  प्रश्न

 इस  आधार  पर  उठता  है  कि  वह  भारत  का  नागरिक  नहीं

 वह  प्रश्न  राष्ट्रपति  को  विश्चिय  के  लिए  निर्देशित  किया  जाएगा  और

 उसका  विनिश्थय  अंतिम  अनुच्छेद  103  में  यह  उपबंध  भी

 है  कि  किसी  प्रश्न  पर  विनिश्चय  करने  के  पहले  राष्ट्रपति  निर्वाचन

 आयोग  की  राय  लेगा  ऐसी  राय  के  अनुसार  कार्य

 संविधान  के  सुस्पष्ट  उपबंधों  को  ध्यान  में  रखते  मेरी  तथा

 विभिन्न  दलों  के  नेताओं  जिनके  साथ  मैंने  14  2007  को  चर्चा

 की  की  राय  है  कि  न  तो  अध्यक्ष  लोक  सभा  और  न  ही  यह

 सभा  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  लेने  के  लिए  सक्षम

 7  और  8  2007  को  जब  इस  मामले  को  सभा  में  उठाया

 तो  उस  समय  लोक  सभा  के  दस  जिन  पर  सभा  में

 प्रश्नों  को  ठठाने  के  लिए  धन  लेने  का  कथित  आरोप  के  विरुद्ध

 मामले  का  उल्लेख  किया  गया  उस  मामले  के  साथ  समानता  स्थापित

 करते  हुए  यह  मांग  की  गई  कि  इन  मामलों  को  भी  सभा  की  एक

 समिति  को  जांच  करने  तथा  रिपोर्ट  देने  के  लिए  सौंप  दिया  जाए  जैसा

 कि  दस  सदस्यों  के  मामले  में  किया  गया

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  दो  मामलों  के  बीच  समानता  स्थापित

 करना  उपयुक्त  नहीं  पूर्ववर्ती  मामला  जो  फार  क्वेरी

 के  लिए  के  रूप  में  जाना  जाता  वह  उक्त  दस  सर्दर्स्यो

 के  संसदीय  आचरण  से  संबंधित  उक्त  सदस्यों  के  विरूद्ध  यह  शिकायत

 थी  कि  उनका  आचरण  किसी  संसद  सदस्य  के  लिए  शोभनीय  नहीं

 अतः  यह  समझा  गया  कि  यदि  मामले  की  जांच  किसी  समिति
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 द्वारा  की  जाए  जिसमें  सभा  के  सभी  वर्गों  के  सदस्य  हों  तो  ऐसा  करना

 उचित  और  उपयुक्त  मैंने  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिया

 और  लोक  सभा  में  विभिन्‍न  दलों  के  नेताओं  के  साथ  परामर्श  करने

 के  पश्चात्‌  समिति  का  गठन  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर  सभा  के  माननीय  नेता  द्वारा  सदस्यों  के  निष्कासन  का  प्रस्ताव  पेश

 किया  गया  जिसे  सभा  द्वारा  स्वीकृत  किया  वर्तमान  मामले  में

 श्री  सुब्या  के  विरूद्ध  लगाए  गए  आरोपों  का  उनके  संसदीय  कर्तव्यों

 से  कोई  संबंध  नहीं  मेरी  राय  इस  मामले  की  जांच  के  लिए

 सभा  को  कोई  क्षेत्राधिकार  नहीं

 इसको  ध्यान  में  रखते  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इस

 मामले  में  सभा  या  पीठासीन  अधिकारी  द्वारा  कोई  कार्यवाही  अपेक्षित

 नहीं

 अपराध्न  12.14  बजे

 अध्यक्ष  द्वारा  घोषणा

 बजट  सत्र  के  ट्वितीय  भाग  का  पुनः  समय  निर्धारण

 1

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  मुझे  सभा  को  सूचित  करना

 है  कि  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  एक  सुझाव  मिला  है  कि  उत्तर  प्रदेश

 में  आगामी  चुनावों  के  मद्देनजर  विभिन्न  दलों  के  नेताओं  से  इस

 आशय  के  अनेक  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  कि  बजट  सत्र  के  दूसरे  भाग

 को  ब्रैठकों  की  तिथियां  पुनर्निर्धारित  की  13  2007  को

 आयोजित  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  में  भी  इस  मुद्दे  पर  चर्चा

 हुई  जिसमें  इस  बात  पर  सहमति  जतायी  गयी  कि  बजट  सत्र  के

 दूसरे  भाग  का  पुनर्निर्धाण  किया  जाए  तथा  वह  बुधवार  18

 2007,  जैसा  कि  पहले  निर्धारित  किया  गया  के  स्थान  पर  अब

 गुरुवार  26  2007  से  प्रारंभ  होगा  और  22  मई  2007  को  समाप्त

 मुझे  आशा  हैं  कि  सभा  इससे  सहमत

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी

 अध्यक्ष  महोदय  :

 20  2007  432

 अपराध्त  12.15  बजे

 अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणी

 गत  सप्ताह  के  दौरान  सभा  द्वारा  किया  गया  कार्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  मैं  आपकी  जानकारी  के

 लिए  पिछले  सप्ताह  में  सभा  द्वारा  किए  गए  मुख्य  कार्यों  को  संक्षेप

 में

 गृहीत  किए  गए  100  तारांकित  प्रश्नों  में  स ेमौरिथक  रूप  से  केवल

 16  का  उत्तर  दिया  जा  शेष  तारांकित  प्रश्नों  के  उत्तर  तथा  1,006

 अतारांकित  प्रश्नों  के  उत्तर  सभा  पटल  पर  रखे  गए

 )

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  मेंने

 कार्य-स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  हमें  बोलने  भी  नहीं

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  आप  मुझे  बिना  सुने  कैसे

 ...(

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आपके  विषय  के  बारे  में  नहीं

 आप  जानते  हैं  कि  हर  मंगलवार  मैं  वक्तव्य  देता

 )

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  मैंने  कार्य-स्थगन  प्रस्ताव

 का  नोटिस  दिया

 श्री  खारवेल  सस्‍थाईं  :  महोदय  मैंने  भी  एक  नोटिस

 दिया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  आश्वासन  दिया  है  कि  मैं  अपनी

 बात  पूरी  करने  के  बाद  आपकी  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अध्यक्ष  को  घोषणा  करने  का  अवसर

 नहीं  दे  रहे  कृपया  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  अवधि  के  दौरान  प्रश्काल  के  बाद  और

 सभा  के  स्थगित  होने  से  पहले  55  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  मामले

 उठाए  गए  साथ  ही  नियम  377  के  अंतर्गत  66  मामले  उठाए  गए

 वित्तीय  कार्य  के  संबंध  में  सभा  ने  बजट  2007-2008,

 लेखा  अनुदानों  की  मांगे  2007-2008  तथा  अनुदानों  की

 अनुपूरक  मांगे  2006-2007  पर  17  घंटे  और  30  मिनट

 संयुक्त  चर्चा  इससे  पहले  लेखा  अनुदानों  की  मांगें

 तथा  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे  सम्बंधित  विनियोग

 विधेयकों  के  साथ  पारित  किया

 विधायी  कार्य  के  संबंध  में  सभा  में  हो-हल्ले  के  कारण  बैंककारी

 विनियमन  विधेयक  2007  तथा  राष्ट्रीय  भेषज  शिक्षा  और

 अनुसंधान  विधेयक  2007  को  बिना  चर्चा  किए  पारित  कर

 दिया

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  संबंध  में  सभा  ने  15

 2006  को  श्री  नवीन  जिन्दल  द्वारा  से  भुखमरी  के  पूर्णतः  उन्मूलन
 के  उद्देश्य  वाली  एक  व्यापक  खाद्य  और  पोषण  सुरक्षा  योजना  बनाने

 और  उसे  लागू  के  संबंध  में  पेश  किए  गए  संकल्प  पर  चर्चा

 शुरू  यह  वाद-विवाद  घंटा  5  मिनट  तक  चला  और  पूरा

 नहीं  हो

 इस  अवधि  के  दौरान  स्थायी  समितियों  द्वारा  छः  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 किए  गए

 पिछले  सप्ताह  के  दौरान  व्यवधानों  तथा  जबरदस्ती  स्थगन  के  कारण

 10  घंटे  और  3  मिनट  का  समय  बर्बाद  तथापि  सभा  आवश्यक

 कार्य  निपटने  के  लिए  4  घंटे  और  5।  मिनट  देर  तक

 इन  4  घंटे  और  5।  मिनट  में  से  ।  घंटे  और  3।  मिनट  का

 समय  सभा  के  सामान्य  कार्य  के  खत्म  होने  क ेबाद  उठाए  गए  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  मामले  को  दिया

 29  1928  मंत्री  द्वारा  क्क्‍तज्य  434

 माननीय  कार्यवाही  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिए

 मैं  आपका  सहयोग  चाहता

 अपराध्व  12.17  बजे

 मंत्री  द्वारा  कक्‍तव्य

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  दसर्थी  योजनाथधि

 की  उफ्लब्धियां

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  36  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  पर

 विचार

 आप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  रघुवंश  प्रसाद  :  अध्यक्ष

 मैं  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  दसवीं  योजना  की  उपलब्धियों  से  संबंधित

 वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता  इसे  पढ़ा  हुआ  माना

 विकास  मंत्रालय  में  तीन  विभाग  ग्रामीण  विकास

 भूमि  संसाधन  विभाग  और  पेयजल  आपूर्ति  विभाग  इस

 मंत्रालय  का  अधिदेश  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  सृजन  के  माध्यम  से

 गरीबी  का  उपशमन  ग्रामीण  आधारभूत  सुविधा  का  विकास  करना

 तथा  ग्रामीण  निर्धनों  के  जीवनस्तर  को  सुधारने  के  लिए  स्वस्छ  पेयजल

 एवं  स्वच्छता  जैसी  बुनियादी  सुविधाएं  मुहैया  कराना

 उपर्युक्त  अधिदेश  के  हमारा  प्रयास  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 संशोधनों  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करना  रहा  मंत्रालय  के

 लिए  दसवीं  योजना  (2002-07)  में  76,774  करोड़  के  परिष्यय

 का  अनुमान  लगाया  गया  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  कार्यों

 के  दौरान  मंत्रालय  के  लिए  अनुमोदित  वर्ष-वार  संशोधित  परिष्यय

 114276.02  करोड़  है  जो  योजना  के  लिए  वास्तव  में  अनुमानित

 परिष्यय  से  लगभग  48.8%  अधिक  इसके  स्वर्णजयंती  ग्राम

 स्वरोजगार  योजना  के  अंतर्गत  161.75  लाख  टन

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  और  ग्रंधालय  में  भी  रखा  देखिए
 संख्या  6167/07
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 रघुवंश  प्रसाद

 खाद्यान्न  का  भी  उपयोग  किया  गया  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  संशोधित  परिव्यय  के  वर्ष-वार  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 वर्ष  अनुमोदित  संशोधित  परिव्यय

 2002-03  18376.00

 2003-04  19200.00

 2004-05  18216.40

 2005-06  27490.00

 2006-07

 ह

 30993.62

 कुल  114276.02

 ग्रामीण  निर्धनता  को  दूर  करने  की  कार्यनीति  के  रूप  मंत्रालय

 देशभर  में  योजनावधि  के  संपूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना  नामक

 मजदूरी  रोजगार  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करता  रहा  मजदूरी

 रोजगार  के  सृजन  के  लिए  संसाधनों  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंटिकाऊ  स्वरूप  की  सामुदायिक  परिसंपत्तियों  के  सृजन
 के  वर्ष  2004-05  में  देश  के  150  अत्यंत  पिछडे  जिलों  में

 काम  के  बदले  अनाज  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  भी

 शुरू  किया  गया  2  2006  से  देश  के  200  जिलों  में

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  अधिनियम  शुरू  किया

 गया  है  जिसका  उद्देश्य  किसी  एक  वित्तीय  वर्ष  ऐसे  प्रत्येक  परिवार

 जिनके  वयस्क  सदस्य  अकुशल  शारीरिक  श्रम  वाले  कार्य  करना

 चाहते  100  दिनों  का  गारंटीशुदा  मजदूरी  रोजगार  उपलब्ध  कराते

 हुए  ग्रामीण  परिकरों  को  जीविकोपार्जन  संबंधी  सुरक्षा  प्रदान  करना

 इन  अधिसूचित  जिलों  में  संपूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना

 और  काम  के  बदले  अनाज  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम

 के  कार्यक्रमों  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  अधिनियम

 में  मिला  दिया  गया  वर्ष  2007-08  के  देश  के  अन्य  130

 जिलों  में  एनआरईजीए  को  लागू  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 १0वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मंत्रालय  के  प्रमुख  कार्यक्रमों

 के  अंतर्गत  28.2.2007  कौ  स्थिति  के  अनुसार  हुई  वास्तब्िक  उपलब्धियों

 में  एसजीआरवाई  के  अंतर्गत  शुरू  किए  गए  69.19  लाख  अलग-अलग

 प्रकार  के  कार्यों  का  समापन  शामिल  है  जिसके  फलस्वरूप  रोजगार

 20  2007  क्क्तव्य  436

 के  355.48  करोड़  श्रमदिवस  सृजित  हुए  हैं  जिसमें  से  55.2%  श्रमदिवस

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  और  25.7%  श्रमदिषस

 महलाओं  के  लिए  इसी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी

 अधिनियम  के  जिसे  200  जिलों  में  अधिसूचित  किया  गया

 ७  लाख  कार्यों  पर  रोजगार  के  64  करोड़  श्रमदिवस  सृजित  करते

 हुए  1.66  करोड़  परिवारों  को  रोजगार  दिए  गए  कुल  सृजित  रोजगार

 में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  एवं  महिलाओं  की  प्रतिशतता

 62%  और  40%

 स्वर्णजयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना  के  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  का

 दृष्टिकोण  ग्रामीण  निर्धनों  द्वारा  आर्थिक  क्रियाकलाप  शुरू  करने  से  पहले

 उन्हें  स्व-सहायता  समूहों  में  संगठित  करना  योजनावधि  (28.2.2007

 के  15.10  लाख  स्व-सहायता  समूह  बनाए  गए  हैं  और

 2.86  लाख  स्व-सहायता  समूहों  ने  आर्थिक  क्रियाकलाप  शुरू  कर

 उपलब्ध  रिपोर्ट  के  46.91  लाख  स्वरोजगारियों

 और  व्यक्ति  को  सहायता  दी  गई  यहां  यह  नोट

 करना  महत्वपूर्ण  है कि  सहायता  प्राप्त  कुल  स्वरोजगारियों  में  से  46.

 5%  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  श्रेणी  के  हैं  और  इनमें  54.

 14%  महिलाएं  स्वरोजगारियों  द्वारा  तैयार  किए  गए  उत्पादों  का  विपणन

 मंत्रालय  की  मुख्य  चिंताओं  में  से  एक  विपणन  आधारभूत  सुविधा
 के  विकास  के  लिए  राज्यों  को  सहायता  मुहैया  कराने  के  मंत्रालय

 ने  स्वरोजगारियों  के  उत्पादों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारत  अंतर्राष्ट्रीय

 व्यापार  मेला  सहित  63  मेलों  का  आयोजन  भी  किया

 इंदिग  आवास  योजना  के  इस  अवधि  के

 दौरान  68.85  लाख  मकानों  का  निर्माण/उन्‍्नयन  पहले  ही  किया  जा

 चुका  है  तथा  लगभग  6  लाख  मकान  निर्माणाधीन  हैं  और  उनके

 2007  तक  पूरे  हो  जाने  का  अनुमान  यह  बताना  भी  उचित  होगा

 f  क

 75.3%  मकान  महिलाओं  के  नाम  अथवा  पति  थ  फ्लनी  के  नाम  संयुक्त

 रूप  से  आबंटित  किए  गए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 को  कार्यों  की  संख्या  61.5%  मंत्रालय  ने  बीपीएल  सूची  में  बीपीएल

 परिवारों  की  रैंकिंग  के  आधार  पर  राज्यों  द्वारा  स्थायी  आईएवाई  प्रतीक्षा

 सूची  तैयार  करने  की  पहलकदमी  शुरू  की  यह  सूची  ग्राम  पंचायत

 मुख्यालयों  की  दीकर  पर  पेंट  की  जानी  चाहिए  ताकि  आईएवाई  के

 आबंटन  के  लिए  एक  परिकर  के  चयन  में  पारदर्शिता  बनाए  रस्यी

 प्रधानमंत्री  ग्राम  सड़क  योजना  एक  शत  प्रतिशत

 केंद्र  प्रायोजित  योजना  है  जिसका  उद्देश्य  है  सभी  संपर्करहित  बसावटों

 को  करहमासी  सडक  के  जरिए  संपर्क  उपलब्ध  2007

 तक  उपलब्ध  जानकारी  के  पंचवर्धीय  योजना  के  दौरान
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 216950  की  लम्बाई  काले  कुल  62895  सडक  कार्यों  के  लिए

 कुल  42582.19  करोड़  की  परिकेजनाएं  मंजूर  को  गई  अब

 तक  111579.91  रूथ्याई  वाले  36874  सड़क  कार्य  पूरे  किए

 जा  झ्लुके

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  मरूभूमि  क्कितस  कार्यक्रम

 तथा  समेकित  बंजर  भूमि  विकास  कार्यक्रम

 नामक  तीन  क्षेत्र  विकास  कार्मक्रम  वाटरशेड  आधार  पर  कार्यान्बित  किए

 जा  रहे  उपलब्ध  सूचना  योजना  के

 62.2  ला  हेक्टेयर  क्षेत्र  13640  डीपीएपी  परियोजनाओं  के  अंतर्गत

 लाया  गया  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  45.17  लाय  हेक्टेयर

 क्षेत्र  9034  डीडीपी  परियोजनाओं  के  अंतर्गत  लाया  गया

 आईडब्ल्यूडीपी  के  योजना  के  दौरान  68.20  लाख  हेक्टेयर

 क्षेत्र  13679  फरिकेजनाओं  के  अंतर्गत  लाया

 त्वरित  क्रमीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 इस  योजना  अवधि  के  दौरान  3.12  लाख  बसावर्टों  तथा  2.05  लाख

 विद्यालयों  को  स्वच्छ  पेयजल  आपूर्ति  उपलब्ध  कराई  गई  संपूर्ण

 स्वच्छता  अभियान  के  देश  के  569  जिलों  को  कवर  किया

 गया  2001  की  जनगणना  के  केवल  22%  ग्रामीण  बसावर्टों

 में  स्क्‍व्छता  सुविधाएं  थीं  जो  अब  बढ़कर  40%  हो  गई  मंत्रालय

 मे  कार्यक्रम  के  कार्यनक्यन  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  एक  व्यापक

 अनेकांमी  निगसनी  प्रणाली  बनाई  है  जिसमें  फील्ड  प्रगति  पर

 आन  लाइन  डायट  एन्ट्री  तथा  स्वतंत्र  एजेंसियों  द्वारा  रिपोर्ट  भेजना  शामिल

 पंचायती  राज  संस्थाओं  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  की  ज्यादा  भागीदारी

 सुनिश्चित  करने  के  निर्मल  ग्राम  पुरस्कार  शुरू  किए  गए

 वर्ष  2005  40  ग्राम  पंचायतों  तथा  2006  में  770  ग्राम  पंचायतों

 को  पुरस्कार  दिए  वर्ष  2007  के  निर्मल  ग्राम  पुरस्कार  के

 लिए  9703  ग्राम  120  ब्लाकों  तथा  2  जिलों  से  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  28  2007  की  स्थिति  के  योजना  अजधि

 के  दौरान  संपूर्ण  स्वच्छका  अभियान  के  अंतर्गत  प्राप्त

 उपलब्धियां  निम्नानुसार

 (i)  व्यक्तिगत  भरेलू  शौचालय  का  293.12  लाख

 निर्माण

 ()  विद्यालय  शौचालय  ३.24  लाख

 '
 |)  महिला  स्वच्छता  शस्सिर  9421

 (४)  बालवाड़ी  शौचालय  99825

 29  1928

 अपरात्न  12.18  जले

 आमीण  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  भारत  निर्माण

 के  घटकों  के  क्रियातजबन  की  स्थिति

 अमीण  जिकास  मंत्री  रघुजंश  प्रसाद  :  अध्यक्ष

 मैं  द्रामीण  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  भारत  निर्माण  घटकों  के  कार्यान्वयन

 की  स्थिति  से  संबंधित  वक्‍तव्य  सभा  पटल  पर  रखता

 के  माननीय  राष्ट्रपति  जी  ने  25  2005  को  संसद

 को  सम्बोधित  अपने  भाषण  में  ग्रामीण  भारत  के  पुनर्निर्माण  के  लिए

 एक  प्रमुख  योजना  की  थोषणा  की  थी  जिसे  अब  चार  धर्षों  अर्थात्‌

 2005-2009  की  अवधि  में  कार्यन्वित  की  जाने  वाली  निर्माणਂ

 नामक  व्यावसायिक  योजना  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  ग्रामीण

 विकास  मंत्रालय  भारत  निर्माण  के  छह  घटकों  में  से  तीन  घटकों  अर्थात्‌

 आमीण  ग्रामीण  आवास  तथा  ग्रामीण  पेयजल  आपूर्ति  को  कार्यान्वित

 कर  रहा  हालांकि  उपर्युक्त  तीन  घटकों  की  कार्यसूची  के  बारे  में

 ग्रामीण  विकास  मंऋलय  के  चिभिन्न  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  जानकारी

 दी  जाती  फिर  भी  भारत  निर्माण  के  अंतर्गत  विशेष  पैकेज  से  कार्यक्रम

 को  फरदर्शी  तथा  जजाधदेह  बनाने  की  आवश्यकता  महसूस

 की  गई  मैं  इस  महान  सदन  को  इन  तीनों  घटकों  के  कार्यान्वयन

 में  अब  तक  हुई  प्रगति  के  बारे  में  बताना

 सदुकको

 ग्रामीण  सड़क  संपर्कता  को  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  प्रधानमंत्री

 ग्राम  सड़क  योजना  के  माध्यम  से  केद्ध  द्वारा  प्रायोजित

 योजना  के  रूप  में  कार्यानवत  किया  जा  रहा  है  जिसे  2000

 में  शुरू  किया  गया  निर्माणਂ  के  ग्रामीण  सड़क  घटक

 का  लक्ष्य  1000  तथा  इससे  अधिक  की  आबादी  तथा  जनजातीय

 क्षेत्रों  मे ं550)  वाली  सभी  बसावटों  को  बारहमासी  सड़कों  से  जोड़ना

 66802  बसाचर्टो  को  ध्रूरूटों  के  माध्यम  से  1.94  लाख

 लंबी  सड़कों  की  मरम्मत  करने  के  अलाबा  1.46  लाख

 लम्बाई  वाली  नई  सड़कों  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  भारत  निर्माण  के

 पहले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  नवीनतम  रिपोर्ट  से  यह  पता  चला  है

 कि  10303  बसावर्टे  को  सड़कों  से  जोड़ा  जा  चुका  32590

 लम्बाई  वाली  नई  सड़कें  बन  चुकी  हैं  तथा  36341  कि

 भा  क्‍टल  पर  रखा  गया  और  ग्रंधालय  में  भी  रणਂ
 संख्या  6168/07



 439  मंत्री  द्वारा  कतव्य

 रघुवंश  प्रसाद

 लम्बाई  वाले  भ्ू-रूटों  का  उन्नयन  हो  चुका  है  तथा  इस  पर  2005-06

 के  दौरान  4219.98  करोड़  और  2006-07  के  दौरान  5376.28

 करोड  खर्च  हुए  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  बजट  2007-08  में

 11000  करोड़  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया

 सरकार  ने  निर्माण  कार्य  की  उचित  गुणवत्ता  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  त्रि-स्तरीय  गुणवत्ता  निगरानी  प्रणाली  बनाई  जन  भागीदारी

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  कार्य-स्थलों  पर  लगाए  गए  जन  सूचना
 बोर्डों  पर  जानकारी  उपलब्ध  कराई  जाती  इसके  कार्यक्रम

 के  प्रबंधन  में  पारदर्शिता  लाने  के  लिए  आन-लाइन  प्रबंधन  निगरानी

 लेखांकन  प्रणाली  तथा  तकनीकी  लेखा-परीक्षा  प्रणालियां

 भी  बनाई

 ग्रामीण  आवास

 ग्रामीण  आवास  कार्यक्रम  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  इंदिग  आवास

 योजना  के  अंतर्गत  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  कार्यक्रम  के  वित्तीय

 संसाधरनों  में  केन्द्र  तथा  राज्य  की  हिस्सेदारी  75:25  के  आधार  पर

 1985  इसकी  शुरूआत  से  अब  तक  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  ग्रामीण

 गरीबों  के  लिए  1.54  करोड़  से  अधिक  आवासीय  हकाईयां  बनाई  गई

 भारत-निर्माण  के  ग्रामीण  आवास  घटक  के  अंतर्गत  चार  वर्षों  में

 ग्रामीण  गरीबों  के  लिए  60  लाख  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव  यह

 पैकेज  देश  में  आवासहीनता  को  कम  करने  के  उद्देश्य  के  साथ  ग्रामीण

 आधारभूत  सुविधा  आधार  को  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ाने  के  लिए  बनाया

 गया  2005-06  के  दौरान  14.4  लाख  मकानों  के  लक्ष्य  की  तुलना

 में  15.5  लाख  मकान  बनाए  गए  थे  जिसपर  3654  करोड़  खर्च

 हुए  जबकि  2006-07  के  दौरान  15.3  लाख  के  लक्ष्य  की  तुलना
 में  यह  बताया  गया  है  कि  9.14  लाख  से  भी  अधिक  मकान  बन

 चुके  हैं  जिसपर  2672  करोड़  खर्च  हुए  हैं  तथा  यह  भी  बताया

 गया  है  कि  लगभग  9  लाख  हकाइयां  और  बन  रही  इस

 विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारत  निर्माण  के  अंतर्गत  24  लाख  से  भी

 अधिक  मकान  बन  चुके

 ग्रामीण  पेयजल  आपूर्ति

 भारत  निर्माण  के  ग्रामीण  पेयजल  आपूर्ति  घटक  के  अंतर्गत  कवर

 न  की  गई  55067  बसावटों  को  200?  तक  स्वच्छ  पेयजल  मुहैया  कराए

 जाने  का  प्रस्ताव  इसके  ऐसी  सभी  बसावटों  जो  स्रोतों

 20  2007  पुर:स्थापित  किये  गये  440

 के  खराब  हो  जाने  के  कारण  पूर्ण  कवरेज  से  आंशिक  रूप  से  कथर

 की  गई  श्रेणी  में  आ  तथा  ऐसी  बसावटों  जहां  जल  गुणवत्ता  की

 समस्याएं  को  भी  कवर  करने  का  प्रस्ताव  भारत  निर्माण  पैकेज

 के  अंतर्गत  2005-06  तथा  2006-07  रिपोर्ट  के

 के  दौरान  अब  तक  163539  बसावटों  और  112965  विद्यालयों  को

 स्वच्छ  पेयजल  भुहैया  कराया  गया

 2005-06  के  दौरान  कबर  की  गई  97215  बसावटों  में  1536

 कवर  न  की  गई  11585  आंशिक  रूप  से  कवर

 79544  निचली  श्रेणी  में  आ  गई  बसावटें  तथा  4550

 गुणवत्ता  प्रभावित  बसावटटें  शामिल  2006-07  के  दौरान  अब  तक

 कवर  की  गई  66324  बसावटों  में  400  कवर  न  की  गई

 5171  आंशिक  रूप  से  कवर  की  गई  57939

 निचली  श्रेणी  में  आ  गई  बसावटें  तथा  2814  गुणवत्ता  प्रभावित  बसावटें

 शामिल  2005-06  के  दौरान  कवर  किए  गए  विद्यालयों  की  संरया

 72464  जबकि  2006-07  के  दौरान  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  40501

 विद्यालयों  को  कवर  कर  लिए  जाने  की  सूचना  मिली  स्वजलधारा

 तथा  राष्ट्रीय  जल  गुणवत्ता  तथा  मानिटरिंग  कार्यक्रम  पेयजल  आपूर्ति

 योजना  का  उचित  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करते

 ग्रामीण  आधारभूत  सुविधाओं  में  निवेश  से  ग्रामीण  भारत  में  प्रगति

 की  क्षमता  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ग्रामीण  सड॒क  ग्रामीण

 आबास  तथा  ग्रामीण  पेयजल  आपूर्ति  के  लक्ष्यों  को  निर्धारित  समय  के

 भीतर  हासिल  करके  भारत  निर्माण  के  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए

 कटिबद्ध

 ]

 अपराध्व  12.19  बजे

 सरकारी  पुर:स्थापित

 माता-पिता  और  जरिष्ठ  नागरिकों  का
 पोषण  तथा  कल्याण  2007"

 ]

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्री  मीरा  :

 महोदय  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  संविधान  के  अधीन  गारंटीकृत  और

 भारत  के  असाधारण  में  दिनांक  20.3.2007
 को



 क्ष्बा  पूर/श्थापित  किये  गये  विधेयक

 मान्यताप्राप्त  माता-पिता  और  बरिष्ठ  नागरिकों  के  भरण-पोषण  तथा

 कल्याण  के  लिए  अधिक  प्रभावी  उपबंधों  का  और  उनसे  संबंधित  या

 उनके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेवक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 संविधान  के  अधीन  गारंटीकृत  और  मान्यताप्राप्त  माता-पिता

 और  वरिष्ठ  नागरिकों  के  भरण-पोषण  तथा  कल्याण  के  लिए  अधिक

 प्रभावी  उपबंधों  का  और  उनसे  संबंधित  या  उनके  आनुर्षगक  विषयों

 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्रीमती  मीरा  कुमार  :  महोदय  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करती

 अपराध्व  12.20  बजे

 सूक्ष्म  वित्तीय  सेक्टर  और

 2007*

 ]

 वित्त  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  एकीकृत  वित्तीय  सेवाओं  तक  विशेष  रूप  से  स्थ्रियों  और  जनता

 के  कतिपय  असुविधाग्रस्त  बर्गों  तक  सार्वत्रिक  पहुंच  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  एक  सामर्थ्यकारी  वातावरण  प्रदान  करने  के  लिए  ग्रामीण  और

 शहरी  क्षेत्रों  में  सूक्ष्म  वित्त  सेक्टर  के  विकास  और  क्रमिक

 वृद्धि  के  लिए  और  उससे  ऐसे  क्षेत्रों  की  समृद्धि  को  सुनिश्चित  करने

 तथा  ऐसे  सूक्ष्म  बित्त  संगठनों  के  विनियमन  के  लिए  जो  तह्समय  प्रवृत्त

 किसी  विधि  द्वारा  विनियमित  नहीं  करिए  जा  रहे  हैं  तथा  उनसे  संबंधित

 या  उनके  आनुर्षगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 प्र:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 एकीकृत  वित्तीय  सेवाओं  तक  विशेष  रूप  से  स्त्रियों  और

 जनता  के  कतिपय  असुविधाग्रस्त  वर्गों  तक  सार्वत्रिक  पहुंच  सुनिश्चित

 भारत  के  असाधारण  में  दिनांक  20.3.2007
 को

 29  1928  442

 करने  के  लिए  सामर्थ्यकारी  वातावरण  प्रदांग  करने  के  लिए
 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  सूक्ष्म  वित्त  सेक्टर  के  घिकास

 और  क्रमिक  वृद्धि  के  लिए  और  उससे  ऐसे  क्षेत्रों  की  समृद्धि
 को  सुनिश्चित  करने  तथा  ऐसे  सूक्ष्म  वित्त  संगठनों  के  विनियमन

 के  लिए  जो  तत्समय  प्रवृत्त  किसी  विधि  द्वारा  विनियमित  नहीं

 किए  जा  रहे  हैं  तथा  उनसे  संबंधित  या  उनके  आनुषंगिक  विषयों

 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  चिदम्थरम  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 1]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  प्रभुनाथ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  भी  नोटिस  दिया  परंतु  इस  विषय

 पर  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  अपना  विनिर्णय  पहले  ही  दे  चुके

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय

 अपना  विनिर्णय  पहले  ही  दे  चुके  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  सभा  की  कार्यवाही  का  संचालन

 करने  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  अपना  निर्णय  पहले  ही  दे

 चुके  मैं  सहमत  हूं  या  नहीं  इस  सच्चाई  के  अतिरिक्त  वह  विनिर्णय

 बना  इस  विनिर्णय  में  संशोधन  का  प्रश्न  ही  नहीं

 मुझे  खेद  है  कि  स्थगन  प्रस्ताव  के  ये  नोटिस  गृहित  नहीं  किए  जा

 सकते

 )

 श्री  खारबेल  स्वाईं  :  मैंने  विशेष  आर्थिक

 क्षेत्र  के  किए  जबर्दस्ती  भूमि  अधिग्रहण  के  कार्यान्वयन  के  ग्रारे  में

 नोटिस  दिया  (  यह  कैसे  मैंने  कल  नोटिस

 नहीं  दिया  मैंने  नोटिस  दिया  अतः  माननीय  अपाध्यक्ष

 महोदय  द्वारा  नोटिस  को  अस्वीकार  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है

 vs
 ह
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 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सुनने  के  लिए  तैयार

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विपक्ष  के  माननीय  नेता  की  बात  सुनने

 दीजिए  लेकिन  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  यह  ग्राह्य  नहीं

 में  किसी  को  मना  नहीं  करना  चाहता

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  माननीय  अध्यक्ष

 मैंने  नोटिस  आज  ही  दिया  जहां  तक  मुझे  याद  आता  है  तो  उपाध्यक्ष

 महोदय  द्वारा  कोई  औपचारिक  विनिर्णय  भी  नहीं  दिया  गया  था  परंतु
 यदि  कोई  दिया  गया  था  तो  संभव  है  कि  वह  इसी  विषय  से  संबंधित

 और  वह  आज  नहीं  कल  दिया  गया  मैने  जो  नोटिस  दिया

 है  वह  इस  बारे  में  है  कि  हम  चाहते  हैं  कि  सभा  की  कार्यवाही  को

 पश्चिम  बंगाल  में  नंदीग्राम  आपरेशन  को  रोकने  में  भारत  सरकार  की

 विफलता  पर  चर्चा  करने  के  लिए  स्थगित  किया  जाए  जिसमें  राज्य

 सरकार  द्वारा  किसानों  पर  क्रूरतापूर्वक  बल  प्रयोग  की  छूट  दी  गई  थी

 -  (  व्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  हो  रहा  आप

 )

 श्री  बसुदेश  आचार्य  :  आपने  बिहार  और  छत्तीसगढ़

 में  क्या  किया  जब  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  इस  पर  विनिर्णय  दिया
 है  तो  इन्हें  अनुमति  कैसे  दी  जा  सकती

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यह  ठीक-ठीक  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  संभव  परंतु  यह  मामला  राज्य  के  विषय

 से  संबॉधत  यह  केंद्र  सरकार  को  जिम्मेदार  ठहराने  के  लिए  अलग

 प्रकार  से  हो  सकता

 )

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  आप  उचित  तकोँ  पर  हमेशा  ध्यान

 देते

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपकी  बात  सुनना  चाहता  हूं  और  मैंने

 यह  बात  कहीं  मैं  क्या  कर  सकता

 (  व्यवधान  )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कूपया  अपनी  सीट  पर  बैठ

 श्री  लाल  कृष्ण  आडबाणी  :  मार्क्सवाद  ने  पश्चिम  बंगाल  में  स्वयं

 ही  अपनी  पोल  खोल  दी

 श्री  बसुदेश  आचार्य  :  छत्तीसगढ़  में  कानून  और  व्यवस्था  नहीं

 है  और  छत्तीसगढ़  में  लोगों  की  हत्या  की  जा  रही  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  बैठ  मैं  निर्णय

 करूगां  लेकिन  मैं  आपकी  बात

 श्री  बसुदेश  आचार्य  :  जो  कुछ  राजस्थान  और  अन्य  राज्यों  में

 हुआ  मुझे  उनसे  संबंधित  मुद्दे  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई

 -(

 अपराध्न  12.22  बजे

 नियम  377  के  अधीन  मामले*

 अध्यक्ष  महोदय  :  दिन  के  लिए  सूचीबद्ध  नियम  377  के  अधीन

 मामलों  को  सभा  फ्टल  पर  रखा  गया  माना

 तमिलनाडु  के  पिछड़े  जिलों  को  बक्कजा  देने  के  लिए

 एक  जिकास  परिषद  का  गठन  किए  जाने  की

 आवश्यकता

 श्री  चित्तन  :  तमिलनाडु  के  पिछड़े  जिलों

 रामनाथ  तिरूनेलवेली  और

 कन्याकुमारी  के  संवर्धन  हेतु  एक  विकास  परिषद  का  गठन  किया

 गुजरात  में  मेहसाणा  और  जीरमगांव  के  जीच  अतिरिक्त

 रेल  सेजा  उपलब्ध  कराए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  जीवाभाई  फ्टैल  :  मेरे  संसदीय  क्षेत्र

 में  रेलों  कौ  बढ़ती  मांग  के  कारण  मेहसाणा  वीरमगांव  रेल  लाईन  को

 पटल  पर  रखे  माने
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 मीटर  गेज  से  ब्राड  गेज  में  परिवर्तित  किया  गया  जब  मीटर  गेज

 रेलवे  लाइन  चलती  थी  तो  इस  पर  छः  रेल  सेवाएं  चलती  परन्तु
 जब  से  इसको  ब्राड  गेज  लाइन  में  बदला  गया  है  तब  से  एक  ही

 रेल  सेवा  चालू  है  वह  भी  एक  पैसेंजर  इस  पर  मैं  अनेकों  पत्र

 लिख  चुका  हूं  और  हर  बार  रेलवे  अधिकारी  कहते  हैं  कि  इस  रेलवे

 खंड  में  यात्री  नहीं  इसकी  जांच  रेलवे  बोर्ड  से  कराया  जाना  अति

 आवश्यक

 सदन  के  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  इस  रेलवे

 प्रखंड  पर  रेलवे  सेवा  शुरू  नहीं  करने  के  बारे  में  समीक्षा  की  जाये

 और  महसाणा  से  वीरमगांव  तक  ब्राड  गेज  रेलवे  लाईन  पर  कम  से

 कम  रेल  सेवाएं  पहले  की  तरह  चलाई  जायें  और  इन  रेल  सेवाओं

 को  दूसरे  राज्यों  की  रेल  सेवा  से  जोड़ा

 गुजरात  में  बनासकांठा  के  पालनपुर  रेलवे  के  प्लेटफार्म

 संख्या  ।।  2  और  3  पर  शेड  का  विस्तार  किए  जाने

 की  आवश्यकता

 श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :  मेरे  संसदीय  क्षेत्र

 के  बनासकांठा  के  पालनपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  आदर्श  स्टेशन  के  अंतर्गत

 निर्माण  किया  गया  है  और  सुविधाएं  भी  दी  गई  हैं  परन्तु  प्लेटफार्म

 दो  एवं  तीन  पर  जो  शेड  वह  बहुत  ही  छोटे  हैं  और  आवश्यकता

 के  हिसाब  से  बहुत  कम  हैं  जिसके  कारण  यात्रियों  को  गर्मी

 बरसात  के  मौसम  में  कई  दिक्कत  उठानी  पड़ती  हैं  और  उनका  सामान

 भीग  जाता  इन  प्लेटफार्म  के  शेडों  को  लम्बा  और  बड़ा  किये

 जाने  हेतु  कई  वर्षों  से  मांग  की  जा  रही  है  परन्तु  अभी  तक  इन  शेडों

 का  निर्माण  नहीं  किया  गया  यहां  के  लोगों  का  कहना  है  कि  पालनपुर

 रैलबे  स्टेशन  पर  सुविधाएं  भी  आदर्श  स्टेशन  के  तहत  नहीं  दी  गई

 इसकी  जांच  करना  भी  आवश्यक

 सदन  के  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  पालनपुर  रेलवे

 स्टेशन  के  प्लेटफार्म  दो  एवं  तीन  पर  शेडों  को  मांग  के  अनुरूप

 बनाया

 असम  के  धुबरी  जिले  के  सोनाहाट  में  प्रस्ताजित  अंतर्राष्ट्रीय

 जाजार  खोले  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अनबर  हुसैम  :  वर्ष  2001  में  भारत  सरकार  और

 बांग्लादेश  सरकार  ने  इस  संबंध  में  एक  संधि  पर  हस्ताक्षर  किए  थे

 कि  बांग्लादेश  की  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  असम  के  धुबरी  जिले  के
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 सोनाहार  में  एक  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  खोला  बांग्लादेश  असम

 से  बोल्डर  आदि  को  आयात  परंतु  यह  घोषणा  छह

 महीनों  के  बाद  भी  मूर्त  रूप  नहीं  ले  सकी

 धुबरी  विशेषकर  गोलकगंज  वास्तविक  नियंत्रण  रेस्प्रा  के  लोग

 अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  कमेटी  के  बैन  तले  वर्ष  2004  से  तत्काल  इस  बाजार

 को  खोलने  कौ  मांग  कर  रहे  सोनाहार  के  लोग  इसके  लिए  अपेक्षित

 10  एकड़  भूमि  देने  के  लिए  सहमत  हो  गए  इस  बाजार  के  खुलने
 के  बाद  हजारों  गरीब  और  ग्रेरोजगार  लोगों  को  आजीविका  के  साधन

 प्राप्त  हो

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  बाजार  को  यथाशीघ्र

 खोला

 कर्नाटक  के  किसानों  और  रील  कर्मियों  के  हितों  का  ध्याम

 रखते  हुए  केज्रीथ  रेशम  बोर्ड

 2006  की  समीक्षा  किए  जाने  आवश्यकता

 श्री  हकबाल  अहमद  सरडगी  :  कर्नाटक  के  रेशम

 उद्योग  मंत्री  ने  दिनांक  21.02.2007  के  अपने  पत्र  के  द्वारा  केंद्रीय

 वस्त्र  मंत्री  का  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  2006  की

 ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  था  जिस  पर  राज्य  में  स्टेकहोल्डर्स  की

 ओर  से  तीखी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  गई  केंद्र  ने  यह  आश्वासन

 दिया  था  कि  कर्नाटक  के  हितों  की  रक्षा  की  भारत  के  वस्त्र

 राज्य  मंत्री  ने  दिनांक  11.01.2007  को  बंगलौर  में  सभी  स्टेक  होल्डर्स

 की  बैठक  बुलाई  थी  और  मंत्री  जी  को  राण्य  की  चिंताओं  से  अवगत

 कसया  गया

 स्टेक  होल्डर्स  ने  मौजूदा  प्रणाली  पर  संतोष  व्यक्त  किया  था  और

 वे  अधिनियम  में  संशोधन  के  चलते  लागू  की  जाने  वाली  प्रणाली  पर

 आशंकित  यह  अधिनियम  उन  लाखों  किसानों  का  उल्लेख  करता

 है  जिनमें  से  छोटे  सीमांत  किसान  रील  कर्मकार

 और  अल्पसंख्यक  समुदाय  तथा  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  कर्मकार

 राज्य  सरकार  ने  डीलरों  को  प्री-कोकून  सेक्टर  में  व्यापार  करने

 की  अनुमति  देने  के  विचार  को  छोड़ने  और  बीज  उत्पादकों

 और  रील  कर्मकारों  को  संभावित  शोषण  से  बचाने  की  सलाह  दी

 चूंकि  यह  मामला  केंद्र  के  पास  लंबित  है  इसलिए  में  केंद्र  से

 आग्रह  करता  हूं  कि  वह  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  कृपया

 तत्काल  आवश्यक  कदम
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 अरुणाचल  प्रदेश  की  जनजातियों  के  मूल  नाम  में  संशोधन

 करने  हेतु  राण्य  सरकार  द्वारा  की  गई  सिफारिशों

 का  अनुमोदन  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  कीरेन  रिजीजू  :  भारत  में  विभिन्न  प्रकार

 की  जनजातियों  में  अधिकतम  संख्या  अरुणाचल  प्रदेश  में  हैं  जहां  26

 प्रमुख  जनजातियां  और  कई  छोटी  जनजातियां  ब्रिटिश  शासनकाल

 के  दौरान  कई  जनजातियों  के  नामों  की  वर्तनी  अशुद्ध  थी  अथवा

 गलत  तरीके  से  लिखा  गया  कुछ  नाम  अपमानजनक  और  स्थानीय

 लोगों  के  लिए  अज्ञात  इस  संबंध  में  राण्य  सरकार  ने  शुद्धि  हेतु

 मूल  नामों  की  सिफारिश  की  है  जो  अब  भी  लम्बित  मांगों  में

 सर्वाधिक  प्रमुख  है  अरुणाचल  प्रदेश  के  सबसे  बड़े  जनजाति  का

 नाम  जो  अपमानजनक  है  को  हटा  कर  किया

 इसी  प्रकार  भारत  का  अनुसूचित  जनजाति  1951

 के  उपबन्धों  के  अंतर्गत  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  के  अनुसार

 के  स्थान  पर  शब्द  लिया  जाना  चाहिए  और  मोन्या  साजोलांग

 और  बुगुन  जैसे  नए  शब्द  अन्तर्ष्टि  किए  जाने

 मैं  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  तत्काल

 कार्रवाई  करें  तथा  अरुणाचल  प्रदेश  के  लोगों  की  लम्बे  समय  से  लम्बित

 उचित  मांग  को  पूरा

 प्रदेश  में  सागर  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  का  दर्जा  दिए  जाने  तथा  सर  हरि  सिंह

 गौर  को  भारत  रत्म  की  उपाधि  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  बीरेन्द्र  कुमार  :  सर  हरी  सिंह  गौर

 विश्वविद्यालय  का  यह  हीरक  जयंती  वर्ष  विश्वविद्यालय  ही  हीरक

 जयंती  के  कार्यक्रम  में  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  की  उपस्थिति

 भी  हुई  जिसमें  उन्होंने  स्वयं  इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि

 मध्य  प्रदेश  में  सागर  विश्वविद्यालय  को  ही  सबसे  पहले  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  का  गौरव  प्राप्त  होना  यह  विश्वविद्यालय  कई

 दृष्टियों  से  अपना  विशिष्ट  स्थान  रखता  आज  प्रदेश  में  जितने  भी

 फार्मेसी  कालेज  सभी  में  टीचर  सागर  यूनिवर्सिटी  के  ही  मध्य

 प्रदेश  के  शैक्षणिक  जगत  में  अपराधशास्त्र  एवं  फार्मेसी

 की  उच्च  शिक्षा  क ेलिए  आज  भी  इसी  विश्वविद्यालय  को  प्राथमिकता

 दी  जाती  सर  हरी  सिंह  गौर  सपना  था  इसे  केम्ब्रिज  यूनिवर्सिटी
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 के  समान  बनाने  इसे  बनाने  में  उन्होंने  अपनी  जीवन  भर  की

 कमाई  लगा  दी  मध्य  प्रदेश  में  एक  भी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 नहीं

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सर  हरीसिंह  गौर  को

 भारत  रत्न  से  सम्मानित  करने  के  साथ  ही  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  बनवाने  का  सहयोग

 उड़ीसा  के  जिला  मुख्यालयों  में  थल  सेना  भर्ती  केन्द्रों

 की  स्थापना  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  परसुराम  माझ्की  :  उड़ीसा  से  बड़ी  संख्या  में  युवा

 सेना  में  भर्ती  होना  चाहते  वे  राज्य  के  विभिन्‍न  हिस्सों  में  रहते

 उन्हे  कटक  तक  आना  पड़ता  है  क्‍योंकि  सेना  का  एकमात्र  भर्ती

 केन्द्र  वहां  स्थित  सेना  में  नौकरी  के  लिए  उपयुक्त  अभ्यर्थी  बड़ी

 संख्या  में  दूरस्थ  क्षेत्रों  और  मुख्यतः  जनजातीय  हलारकों  में  रहते

 कटक  आने  जाने  में  पैसे  क ेअलाबा  काफी  समय  भी  लगता  उनका

 धन  तथा  समय  बचाने  के  लिए  राज्य  में  ऐसे  और  केन्द्र  खोले  जाने

 की  आवश्यकता

 इसके  महेनजर  मेरा  सुझाव  है  कि  राज्य  में  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय

 में  कम  से  कम  एक  ऐसा  सेना  भर्ती  केन्द्र  स्थापित  किया

 मध्य  प्रदेश  के  सिवनी  जिले  को  विशेष  आर्थिक  जोन

 के  अंतर्गत  शामिल  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्रीमती  नीता  पटैरिया  :  मध्य  प्रदेश  में  13

 जिलों  को  एस.ई.जेड  में  शामिल  करने  का  निश्चय  किया  गया

 जिसमें  जिला  सिवनी  शामिल  नहीं  जबकि  जिला  सितनी

 जेड  में  शामिल  किये  जाने  के  अनुकूल  जिले  में  बड़ी  मात्रा  में

 अनुपजाऊ  जमीन  बिना  उपयोग  के  खाली  पड़ी  हुई  जिसका  उपयोग

 किया  जा  सकता  वर्तमान  में  जिला  सिचनी  में  फोर  लेन  का  कार्य

 चल  रहा  है  साथ  ही  पावरग्रिड  भी  स्थापित

 जबलपुर  एवं  नागपुर  के  मध्य  तथा  नेशनल  हाईवे  पर  सिवनी  बसा

 हुआ  जनहित  में  सिवनी  को  एस.ई.जेड  में  शामिल  करना  आवश्यक

 ताक  खाली  पड़ी  अनुपजाऊ  भूमि  का  उपयोग  हो  सके  तथा  इससे

 क्षेत्र  का  विकास
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 महाराष्ट्र  में  गैर-अधिसूचित  जनजातियों  को  आरक्षण

 दिए  जाने  के  ढरुद्देश्य  से  संविधान  में  संशोधन  किए

 जाने  की  आवश्यकता

 1]

 श्री  हरिभाऊ  राठैंड  :  महाराष्ट्र  में  गैर  अधिसूचित
 जनजातियों  जे  एन  को  वर्ष  1974  से  सेवा  में  भर्ती  और

 पदोन्‍लनति  में  आरक्षण  के  लाभ  दिए  गए  हाल  ही  में  माननीय  उच्चतम

 न्यायालय  ने  नागराज  के  मामले  में  एक  आदेश  पारित  किया  है  और

 यह  स्पष्ट  किया  है  कि  अनुच्छेद  16  केवल  अनुसूचित  जाति

 और  अनुसूचित  जनजाति  पर  लागू  होता  है  और  वी  जे  एन  टी  तथा

 विशेष  पिछड़ा  श्रेणी  पर  यह  लागू  नहीं  होता  इस  आदेश  में  माननीय

 न्यायालय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में

 वी  जे  एन  टी  की  सही  संख्या  बताने  के  लिए  पर्याप्त  रिकार्ड  प्रस्तुत

 नहीं  किया  इसके  कारण  2.5  करोड़  से  अधिक  वी  जे  एन  टी

 परेशान  हैं  क्‍योंकि  उन्हें  पहले  की  भांति  महाराष्ट्र  राण्य  सरकार  सेवा

 में  मिलने  वाले  आरक्षण  के  लाभ  पर  माननीय  न्यायालय  ने  रोफ़  लगा

 दी  इस  संदर्भ  में  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने

 वो  जे  एन  टी  के  विभिन्‍न  पहलुओं  को  देखने  के  लिए  गैर  अधिसूचित

 जनजाति  आयोग  का  गठन  किया  है  और  यह  सरकार  के  विचारार्थ

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  यदि  उक्त  आयोग  सरकार  के  पास  अन्तरिम  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करता  तो  सरकार  वी  जे  एन  टी  की  डचित  स्थिति  जान

 अब  संविधान  में  संशोधन  करने  का  समय  आ  गया  है  जैसा

 कि  अजा/अजजा  अभ्यर्थियों  को  आरक्षण  देने  के  लिए  पहले  किया

 गया  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  गैर  अधिसूचित  जनजाति

 आयोग  को  एक  अन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  को  कहे  तथा  उस

 रिपोर्ट  को  देखने  के  बाद  सरकार  को  अजा/अजजा  के  समान

 वी  जे  एन  टी  को  आरक्षण  देने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करना

 छत्तीसगढ़  के  रायगढ़  रेलवे  स्टेशन  पर  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  का  ठहराव  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  विध्णु  देख  साथ  :  रायगढ़  औद्योगिक  एवं

 व्यापारिक  दृष्टि  से  रेलवे  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  जगह  यह  मेरे

 संसदीय  क्षेत्र  में  मात्र  दो  रेलवे  स्टेशनों  में  से  प्रमुथ  यह  एक

 बहुत  बड़ा  व्यापारिक  केन्द्र  भी  है  एवं  एक  औद्योगिक  नगरी  के  रूप
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 में  तेजी  से  विकसित  हो  रहा  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  की  अधिकांश

 जनता  अनुसूचित  जनजाति  की  है  एवं  अत्यधिक  गरीब  है  और  उनके

 लिए  यही  सबसे  निकटतम  रेलवे  स्टेशन  इसलिए  मैं  माननीय  रेल

 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  निम्नलिसिधित  ट्रेनों  कर  रायगढ़  में

 स्थपेज  दिया

 1...  संत  ग्यानेश्वरी  ट्रेन  2152,  जो  कुर्ला  से  हावड़ा
 तक  चलती

 2.  हापा  हावड़ा  ट्रेन  2905,  जो  हापा  से  कुलां

 तक  चलती

 3.  समरसता  ट्रेन  2102,  जो  कुर्ला  से  हावड़ा

 तक  चतली

 इन  ट्रनों  को  रायगढ़  स्टापेज  देने  से  एक  ओर  जहां  छत्तीसगढ़

 के  करीब  दो  करोड़  लोगों  की  भावनाओं  एवं  संवेदनाओं  को  संतुष्टि

 मिलेगी  वहीं  दूसरी  ओर  जशपुर  एवं  सरगुजा  जिले  से  यात्रा

 करने  वाले  हजारों  यात्रियों  को  न्याय  मिल

 दिल्‍ली  में  तमिल  श्रोताओं  के  लिए  रेनबो  एफ  एम

 पर  प्रतिदिन एक  घंटे  का  रेडियो  प्रोग़ाम  तमिल  में  प्रसारित

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  मोहन  :  एफ  एम  रेडियो  रेनबो  एफ  एम  नामक

 एक  लोकप्रिय  कार्यक्रम  कई  भाषाओं  में  प्रसारित  करता  यह  कार्यक्रम

 कई  महानगरों  और  राज्यों  की  राजधानियों  में  शुरू  किया  गया  तमिल

 कार्यक्रमों  क ेसाथ-साथ  तेलगु  कन्नडड  और  हिन्दी  कार्यक्रमों

 का  भी  चेन्नई  के  आल  इण्डिया  रेडियो  से  प्रसारण  किया  जाता

 किन्तु  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्ली  में  जहां  लगभग  10  लाख  तमिल  आयादी

 है  वहां  रेनबो  एफ  एम  का  तमिल  में  प्रसारण  नहीं  किया  जाता

 तमिल  भाषा  को  प्राचीन  भाषा  घोषित  किया  गया  यह  समृद्ध  साहित्यिक

 और  सांस्कृतिक  पृष्ठभूमि  वाली  प्राचीन  तथा  जीवंत  भाषा  हमारे

 पास  समर्थ  विद्वान  और  प्रसारणकर्ताओं  के  साथ-साथ  इच्छुक

 और  आलोचक  श्रोता  दिल्ली  में  हैं  जिससे  दिल्ली  में  तमिल  कार्यक्रमों

 का  निर्माण  और  प्रसारण  संभव

 आल  इन्डिया  रेडियो  के  बाह्य  सेवा  प्रभाग  के  भाग  के  रूप  में

 दक्षिण  पूर्व  एशियाई  प्रसारण  सेवा  की  तमिल  इकाई  1941  से  आल
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 इंडिया  रेडियो  के  दिल्ली  केन्द्र  के  परिसर  से  कार्य  कर  रही  है  जहां

 से  एफएम  के  प्रसारण  होते  किन्तु  अब  दिल्ली  में  दिल्‍ली  से  तमिल

 प्रसारण  नहीं  सुना  जा  सकता  अतएव  मैं  केन्द्र  सरकार  विशेषतः

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  प्रसार  भारती  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  रेनबों  एफ  एम  से  प्रतिदिन  एक  घंटे  तमिल  में  रेडियो  कार्यक्रम

 का  प्रसारण  करने  हेतु  कदम

 यह  एक  घंटे  का  दैनिक  एफ  एम  तमिल  प्रसारण  सेवा  आगामी

 तमिल  नव  वर्ष  दिवस  14  अप्रैल  अथवा  हमारी  स्वतंत्रता  की

 वर्ष  गांठ  पर  15  अगस्त  से  आरम्भ  की

 पश्चिम  बंगाल  के  मथुरापुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र

 में  रेल  नेटवर्क  का  जिस्तार  और  उन्नयन  किए  जाने  की

 आवश्यकता

 बसुदेव  बर्मम  :  आवश्यक  रेल  सेवाओं  की

 अनुपलब्धता  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरबन  और  दक्षिण

 24  परगना  जिसका  बड़ा  हिस्सा  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  16

 मथुरापुर  में  पड़ता  के  लोगों  को  प्रतिदिन  बड़ी  असुविधा

 तथा  कष्ट  झेलना  पड़ता  है  और  मैं  रेल  नेटवर्क  सुविधाओं  के  विस्तार

 का  अनुरोध  ()  जयनगर  से  (i)  कैनिंग  से

 (ii)  जयनगर  से  धामयाली  और  (४७)  पार्क  सर्कस  से  धामखाली  तथा

 बरूईपुर  डायमण्ड  हार्बर  खण्ड  में  दोहरी  लाइन  बिछाया  जाना

 बरूईपुर-मगरहट  उपखण्ड  में  लगातार  कार्यान्वयन  की

 आवश्यकता  इस  ठपर्थण्ड  में  कार्य  शुरू  होना  शेष  और

 लक्ष्मीकांत  पुर-काकद्वीप-नामखाना  यह  कहना  व्यर्थ  है  कि

 इस  खण्डे  में  एकल  लाइम  पर  चलने  वाली  लोकल  रेलगाड़ियों  के

 डिब्बों  में  भारी  भीड़  के  कारण  अमानवीय  स्थिति  में  लोग  सफर  करते

 साथ  सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर-काकट्ठीप-नामथाना  खण्ड  में

 निशिन्‍्दपुर  और  काशीनगर  के  बीच  माधव  नगर  रोड  पर  हाल्ट  स्टेशन

 बनाने  के  विचार  पर  इस  क्षेत्र  के  आसपास  रहने  वाले  लोगों  की

 आवश्यकता  को  देखते  हुए  पुनर्विचार  करने  की  जरूरत

 अतएव  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यथाशीघ्र

 सुन्दरबन  के  लोगों  जिसमें  स ेअधिकांश  गरीब  अजजा  और  पिछड़ा

 वर्ग  समुदाय  के  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक

 कार्रवाई  *
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 उत्तर  प्रदेश  के  कौशाम्बी  जिले  में  राष्ट्रीच  ग्रामीण  रोजगार

 गारंटी  अधिनियम  के  अंतर्गत  नहरों  के  रख  रखाब  और

 उससे  गाद  निकालने  में  स्थानीय  लोगों  को  काम  पर

 लगाए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  शैलेश  कुमार  :  जनपद  उत्तर

 प्रदेश  में  करारी  मनियर  में  पानी  छोड़ा  उत्तर  प्रदेश

 के  जिलाधिकारी  उत्तर  प्रदेश  में  नहरों  में  आने  के

 लिए  रोस्टर  के  अनुरूप  जल  वितरण  हेतु  समझौता  सोनारी

 मनियर  में  कौशाम्बी  में  कार्यवाही  तत्काल  सिंचाई

 विभाग  में  राष्ट्रीय  रोजगार  गारंटी  के  तहत  नहरों  में  कार्य  कराया

 उत्तर  प्रदेश  में  नहरों  के  टेल  तथा  मनियरों  एवं  राजयहों  को

 सुचारू  रूप  से  चलाने  की  व्यवस्था  की  जानी

 बिहार  के  समस्तीपुर  में  फल  और  सब्जी  विक्रेताओं  को

 सुलभ  बुलाई  सुविधा  दिए  जाने  के  दह्देश्य  से  वहां

 जड़ी  गडंक  नदी  पर  एक  पुल  का  निर्माण  किए

 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  आलोक  कुमार  मेहता  :  बिहार  के

 समस्तीपुर  जिला  में  बड़ी  तादाद  में  फल  और  सब्जी  की  खेती  होती

 कल्याणपुर  प्रवण्ड  का  सोमनाहा  पंचायत  और  आसपास  का  क्षेत्र

 उसमें  अव्यल  स्थान  रखता  परन्तु  बूढ़ी  गंडक  नदी  के  किनारे  बसे

 सोमनाहा  सब्जी  और  फल  का  बाजार  ठीक  सामने  दूसरे  किनारे  पर

 बसा  पूसा  बाजार  जहां  राजेन्द्र  कृषि  पूसा  सोमनाहा

 में  नदी  पर  पुल  न  रहने  की  वजह  से  सब्जी  किसानों  को  लगभग

 25  किलोमीटर  की  यात्रा  कर  पूसा  जाना  पड़ता  ठस  बिन्दु  पर

 नदी  के  दोनों  किनारों  पर  प्रधानमंत्री  ग्राम  सड़क  योजना  के  तहत  सड़कें

 बनी  हुई

 किसानों  के  हित  का  ख्याल  रखते  हुए  सरकार  से  अनुरोध

 है  कि  नायबार्ड  योजना  या  किसी  और  के  तहत  उक्त  पुल  को  बनवाया

 खादी  और  ग्रामोधोग  क्षेत्र  में  ग्रामीण  उद्यमियों  के  कल्काण

 और  बजिकास  हेतु  नई  जित्तीय  योजनाओं  कौ

 सोषणा  किए  जाने  की  आजश्यकता

 श्री  चेंगरा  सुरेद्रन  :  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  और

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  यू  आई  दोनों  की  स्थापना  देश
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 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  निवेश  से  लघु  तथा  मध्यम  उद्यक्षियों  को

 रोजगार  देने  के  मुख्य  तहेश्यों  से  की  गई  बर्ष  1995  में

 बैंक  क्रेडिट  स्कीमਂ  की  शुरूआस  से  इन  उद्यमियों  को  स्कीमਂ

 नामक  योजना  के  माध्यम  से  सहायता  दी  गई  इस  योजना  के

 अंतर्गत  खादी  उद्योग  को  0  प्रतिशत  दर  और  ग्राभोद्योम  को  4  प्रतिशत

 ब्याज  दर  पर  सीधे  ही  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  थी  तथा

 साथ  ही  इस  योजना  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  अनुदान  और  तकनीकी  सहायता

 भी  दी  गई  इसके  अलावा  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के  उद्यमियों  को  एक  निश्चित  ऋण  राशि  तक  कोई  गरंटी  देने  की

 आवश्यकता  नहीं  कन्सोर्टियम  बैंक  क्रेडिट  स्कीम  की  शुरूआत  से

 ही  उद्यमियों  को  मुश्किलों  का  सामना  करना  पड़ा  है  क्योंकि  उन्हें  बैंकों

 की  विभिन्‍न  जटिल  गारंटी  शर्तों  को  पूरा  करना  पड़ता  सीबीसी

 योजना  में  ब्याज  दर  भी  काफी  अधिक  हाल  ही  में  शुरू  की

 गई  नई  मार्जिन  मनी  स्कीम  में  भी  जटिल  गारंटी  शर्तों  को  पूरा  करने

 की  आवश्यकता

 पैटर्न  स्कीम  से  सी  बी  सी  तथा  मार्जिन  मनी  स्कीम  में  आने

 से  गम्भीर  सामाजिक  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  इस  क्षेत्र  के  सैंकड़ों

 उद्यमियों  को  अब  राजस्व  वसूली  के  संबंध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों

 का  सामना  करना  पड़  रहा

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  मैं  केन्द्र  सरकार  के  सकारात्मक

 विचार  हेतु  निम्नलिखित  सुझाव  देता

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  के  विकास  हेतु  व्यापक  नई

 प्राथमिकताओं  की  घोषणा

 कम  आय  वाले  शिल्पकारों  के  लिए  प्रत्यक्ष  वित्तपोषण  करने

 वाली  नई  योजनाएं

 सी  भी  सी  योजना  के  अंतर्गत  वर्तमान  ब्याज  दरों  को  कम

 करना  तथा  शास्ति  ब्याज  में  कटौती

 सी  बी  सी  योजना  के  अंतर्गत  अगले  दो  वर्षों  के  लिए

 सभी  पुनः  अदायगियों  पर  ऋण  स्थगन  कौ  घोषणा

 (2)  खादी  और  ग्रामोध्योग  क्षेत्र  को  पर्याप्त  क्जटीथ  सहायता

 केरल  के  जायानाड  में  कृषि  खाद्य  प्रसंस्करण  पार्क  बनाए

 जाने  की  आजश्यकता

 श्री  जरिंत्र  कुमार  :  वायानाड  अपने  समृद्ध

 क्रषि  संसाधनों  के  लिए  जाना  जाता  है  जिसमें
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 काली  वनिला  इत्यादि  जैसी  फसलें  अग्रणी

 औद्योगिक  रूप  से  वायानाड  एक  पिछड़ा  जिला  दुर्भाग्ययषश

 कृषि  संबंधी  संकट  के  कारण  कई  किसानों  ने  आत्महत्या  की  इसी

 कारण  राज्य  सरकार  ने  इस  जिले  में  कृषि  के  विकास  को  शीर्ष  प्राथमिकता

 दी  यही  कारण  है  कि  केरल  सरकार  ने  इस  जिले  के  लिए  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योग  कौ  सबसे  उपयुक्त  उद्योग  के  रूप  में  पहचान  कौ

 है  और  वर्ष  2006  में  बायानाड्ु  में  कृषि  प्रसंस्करण  पार्क  की  घोषणा

 की

 केरत  सरकार  के  एक  सांविधिक  निकाय  के  रूप  में

 के  आई  एन  एफ  आर ए  ने  पहले ही  इस  योजना  के  लिए  वायानाड
 में  लगभग  400  एकड्‌  भूमि  खरीदने  के  लिए  कदम  उठाए

 अत  मैं  सरकार  से  वायानाडु  में  कृषि  खाद्य  प्रसंस्करण  पार्क  की

 स्थापना  करने  का  अनुरोध  करता

 किसतनों  की  जनसंख्या  के  अनुफात  में  कृषि  और  संबद्ध

 सेकओं  के  लिए  जजटौप  आवंटन  बक्कए  जाने

 की  आवश्यकता

 श्री  सदाशियराण  दादोघा  मंडलिक  :  ग्रामीण  विकास

 सहित  रूषि  तथा  उससे  सम्बद्ध  सेवाओं  के  लिए  कुल  बजट  आबंटन

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  बजर्टों  का  केवल  20  प्रतिशत  पर्याप्त  आगम

 के  अभाव  में  कृषि  उत्पादन  अपेक्षित  स्तर  तक  नहीं  बढ़ा  इसके

 अतिरिक्त  किसान  को  वर्ष  तथा  अनिश्चित  जल  आपूर्ति  पर  निर्भर  रहना

 पड़ता  इससे  बाहर  निकलने  का  एकमात्र  तरीका  सिंचाई  परियोजनाओं

 में  निवेश  करके  सिंचाई  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  उचित  प्रावधान  करना

 वर्ष  2005-06  तथा  2006-07  में  केन्द्र  सरकार  ने  सिंचाई  के

 लिए  0.25  प्रतिशत  तथा  0.20  प्रतिशत  का  प्रावधान  किया

 पेयजल  तथा  औद्योगिक  प्रयोजन  हेतु  जल  की  भारी

 आवश्यकता  को  देखते  हुए  इस  आबंटन  कोਂ  कई  गुना  बढ़ाना

 महोदय  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  तैथा  वित्त  मंत्री

 से  65  प्रतिशत  कृषि  जनसंख्या  के  समानुफात  में  इस  आबंटन  को  बढ़ाने

 तथा  हमें  अनुगृहीत  करने  का  अनुरोध  करता

 सिशिकिम  राज्य  को  कोनसਂ  दिए  जाने  की

 आजश्यकता

 श्री  नकुल  दास  राई  :  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सिक्किम

 राज्य  क्षेत्र  भौगोलिक  रूप  से  रणनीतिक  स्थिति  में  अवस्थित  है  यह
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 नकुल  दास

 नेपाल  और  भूटान  का  सीमावर्ती  राण्य  है  तथा  सबसे  शांतिपूर्ण
 राज्य  वर्षों  से  शांति  और  राजनैतिक  स्थिरता  इस  राज्य  की

 पहचान  बन  गयी  पिछले  वर्ष  नथुला  पास  खुलने  से  सिक्किम  भारत

 और  चीन  के  बीच  द्विपक्षीय  व्यापार  में  सहायक  राज्य  बन  गया

 है

 जबकि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  दुर्भाग्यवश  उग्रवाद  से  प्रभावित  है  हमारे  राज्य

 में  ऐसी  कोई  हिंसक  गतिविधि  नहीं  राण्य  में  कानून  व्यवस्था  की

 स्थिति  देश  में  सर्वश्रेष्ठ  राज्य  के  आर्थिक  विकास  को  राज्य  सरकार

 द्वारा  शीर्ष  प्राथमिकता  दी  गई

 यहां  शांति  के  अलावा  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  है  और  सिक्किम

 के  लोग  इसका  प्रमाण  राज्य  के  लोगों  द्वारा  सामुदायिक  भाईचारा

 तथा  संयम  बनाए  रखा  जाता  सिक्किम  राज्य  की  विशेषता  बहुआयामी

 यहां  भांति-भांति  के  समुदाय  शांतिपूर्वक  रहते  हैं  और  सरकार  द्वारा

 इनको  पूरी  सुरक्षा  दी  जाती  सिक्किम  के  लोगों  की  राष्ट्रवादी  विचारधारा

 तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  समाज  के  सभी  वर्गों  को  सहायता  देने  से

 राज्य  में  लोकतंत्र  रच  बस  गया

 इन  सभी  मुद॒दों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  केन्द्र  से  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  सिक्किम  को  भारत  का  एक  समृद्ध  राज्य  बनाने  के  लिए  इसे

 शांति  बोनस  दिये  जाने  पर  विचार  किया  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  ऐसा

 पहले  भी  हुआ  हैं  कि  राज्यों  को  शांति  और  स्थिरता  बनाए  रखने  के

 लिए  शांति  बोनस  दिया  गया  केन्द्र  को  सिक्किम  के  लोगों  के

 उत्थान  के  लिए  इन  शांतिप्रिय  लोगों  को  सहायता  भी  देनी

 केरल  सरकार  द्वारा  दिए  गए  सुझावों/की  गई

 सिफारिशों  के  आलोक  में  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना

 की  समीक्षा  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  फ्रांसिस  जार्ज  (  :  भारत  सरकार  से  शत  प्रतिशत

 सहायता  के  अंतर्गत  एक  स्थ:रोजगार  कार्यक्रम  पी  एम  आर  बाई  योजना

 काफी  वर्षों  से  चल  रही  यह  बेहद  जरूरी  है  कि  इस  योजना

 के  का्यकरण  का  आकलन  समय-समय  पर  किया  जाए  ताकि  इस

 योजना  को  वास्तविक  उपलब्धियों  का  पता  चल  पाए  तथा  देश  में  इसके

 कायान्ययन  से  जुड़े  लोगों  को  पेश  आ  रही  विभिन्‍न  समस्याओं  की

 जांच  की  जा  सके  क्योंकि  इस  योजना  का  उद्देश्य  देश  में  लाखों

 बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करना

 20  2007  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  456

 केरल  सरकार  ने  इस  योजना  के  बेहतर  कार्याग्वयन  तथा  इसकी

 पहुंच  बढ़ाने  के लिए  कतिपय  सुधारों  का  प्रस्ताव  किया  था  जैसे  ब्याज

 दर  में  आय  सीमा  में  अर्हता  परियोजना  लागत  में

 बढ़ोतरी  राज  सहायता  बढ़ाना  और  भारत  सरकार  के  वित्तीय

 संस्थानों  की  सूची  में  आर  आर  वी  तथा  ग्रामीण  बैंकों  को  शामिल
 -

 मैं  सरकार  से  इन  प्रस्तावों  पर  सकारात्मक  रूप  से  विचार  करने

 का  अनुरोध  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अपराहन  चार  बजे  पुनः  समवेत  होने  के

 लिए  स्थगित  होती

 अपराध्न  12.23  बजे

 तत्पश्यातू  लोक  सभा  अपराह्न  चार  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित

 अपराध्व  4.00  बजे

 सभा  अपराहन  चार  बजे  पुनः  समवेत

 महोदय  प्रीठसीन

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र-जारी

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  अनुपूरक  कार्य  सूची  के  अंतर्गत

 सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले

 कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  जितरण

 मंत्री  शरद  :  मैं  डेयरी  और  मत्स्य  पालन

 विभाग  के  वर्ष  2007-08  के  परिणामी  बजटਂ  की  एक  प्रति  हिन्दी

 और  अंग्रेजी  को  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखा  देखिए  संख्या  6144/07]
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 ।

 खान  मंत्री  शीश  राम  :  अध्यक्ष  खान

 मंत्रालय  के  वर्ष  2007-2008  के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखा  देखिए  संख्या  6053/07]

 ]

 जिथि  और  न्याय  मंत्री  हंसराज  ८;  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-08  की  अनुदानों

 की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  6145/07]

 (2)  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-08  की  परिणामी

 बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  6146/07]

 जल  संसाधन  मंत्री  सैफुददीन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  जल  संसाधन  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-08  की  अनुदानों  की

 विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  |

 में  रखी  देखिए  संख्या  6148/07)

 (2)  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  वर्ष  2007-08  की  परिणामी  बजट

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  6149/07]

 ग्रामौण  जिकास  मंत्री  रघुजंश  प्रसाद  :  अध्यक्ष

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  भू-संसाधन  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  वर्ष

 29  1928  रखे  गए  पत्र  458

 2007-08  के  परिणामी  अजट  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  6150/07)

 (2)  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  वर्ष

 2007-08  के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  6151/07]

 (3)  पेय  जल  आपूर्ति  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  वर्ष

 2007-08  के  परिणामी  बजट  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  6152/07]

 ]

 परयंटन  मंत्री  और  संस्कृति  मंत्री  अम्बिका  :  में

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  पर्यटन  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-08  की  अनुदानों  की  विस्तृत
 मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल.टी  6153/07]

 (2)  संस्कृति  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-08  की  अनुदानों  की  विस्तुत

 मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल.टी  6154/07]

 (3)  पर्यटन  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-08  के  परिणामी  बजट  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल.टी  6155/07]

 (4)  संस्कृति  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-08  के  परिणामी  बजट

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल.टी  6156/07]

 कंपनी  कार्य  मंत्री  प्रेमचन्द  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-08  की  अनुदानों  की

 विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  संस्करण  )।

 ग्रंथालय  में  रखी  देखिए  संख्या  एल.टी  6157/07]
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 प्रेमचन्द

 (2)  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  की  वर्ष  2007-08  के  परिणामी  बजट

 की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी

 में  रथी  देखिए  संख्या  एल.टी  6158/07]

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 संसदीय  कार्य  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  सुरेश  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  सेन्‍्ट्रल  सिविल  सर्विसेज  कल्चरल  एण्ड  स्पोर्ट्स

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक

 प्रतिवेदेय  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 सेन्‍्ट्रल  सिविल  सर्विसेज  कल्यरल  एण्ड  स्पोर्ट्स

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिस्यित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल-टी  6159/07]

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पानाकका  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  भारतीय  चिकित्सा  केंद्रीय  परिषद  1970  की

 धारा  32  की  ठपधारा  (2)  के  अंतर्गत  भारतीय  चिकित्सा

 केंद्रीय  परिषद  चिकित्सा  में  शिक्षा  के  न्यूनतम

 2005  जो  21  2006

 के  भारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल.टी  6160/07)

 (2)  एड्स  निवारण  और  नियंत्रण  परियोजना

 स्वास्थ्य  चैन्नई  के  वर्ष  2002-2003  के

 रखे  गए  पत्र  460

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 एड्स  निवारण  और  नियंत्रण  परियोजना

 स्वास्थ्य  चेन्नई  के  वर्ष  2002-2003  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 एड्स  निवारण  और  नियंत्रण  परियोजना

 स्वास्थ्य  चेन्नई  के  वर्ष  2002-2003  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिरियत  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल.टी  6161/07)

 (4)  एड्स  निवारण  और  नियंत्रण  परियोजना

 स्वास्थ्य  चेन्नई  के  वर्ष  2005-2006  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 एड्स  निवारण  और  नियंत्रण  परियोजना

 स्वास्थ्य  चेन्नई  के  वर्ष  2005-2006  के

 वार्षिक  लेखाओं  कौ  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 एड्स  निवारण  और  नियंत्रण  परियोजना

 स्वास्थ्य  चेन्नई  के  वर्ष  2005-2006  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल.टी  6162/07]

 (6)  पास्थर  हंस्टीच्यूट  आफ  कन्नूर  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
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 यास्थर  हंस्टीवश्यूट  आफ  कन्नूर  के  वर्ष

 2005-2006  के  वर्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 पास्थर  इंस्टीख्यूट  आफ  कन्नूर  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिस्ग्रित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल.टी  6163/07]

 पोत  सड़क  परिणहन  और  राजमार्ग  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  की  धारा  10  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  :-

 जो  15  दिसम्बर  2006  के  भारत

 के  राजपतन्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  जिला

 भूमि  अधिग्रहण  रोहतास  को  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  1956  के  अंतर्गत  सक्षम

 प्राधिकारी  के  कार्य  करने  के  लिए  ऐसे  प्राधिकारी

 के  रूप  में  प्राधिकृत  किये  जाने  के  बारे  में

 जो  22  2006  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  त्तथा  जो

 झारखंड  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  33

 के  निर्माण

 करने/चार  लेन  वाला  बनामे

 प्रबंधन  और  प्रचालन  के  लिए  भूमि  के  अर्जन  के

 बारे  में

 जो  26  2006  के

 भारत  के  राजपतन्न  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो

 बिहार  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  57

 29  1928  रखे  गए  पत्र  462

 के  निर्माण

 के  लिए  भूमि  के  अर्जन  के  मारे  में

 जो  7  2006  के  भारत

 के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  उत्तर

 प्रदेश  और  बिहार  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या

 2  से  शुरू  और  उसी  पर  समाप्त  चार  लेनों

 वाले  बाईपास  के  प्रयोक्‍ताओं  से  वसूल  किये  जाने

 वाले  शुल्क  को  अधिसूचित  किये  जाने  के  बारे

 में

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल.री  6164/07)

 जित  मंकलय  में  राज्य  मंत्री  :

 मैं  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  1976  की  धारा  30  की  उपधारा

 (2)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  में  से  प्रत्येक  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  बेनगंगा  क्षैत्रीय  ग्रामीण  बैंक  और  सैवा

 2006  जो  20  2007  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  डब्स्यूकेजीयी/एचक्यू/एसबीएन/73  में

 प्रकाशित  हुए

 (2)  सौराष्ट्र  ग्रामाण  बैंक  और  सेवा

 2006  जो  15  2007  के  भारत  के  राजपश्र

 में  अधिसूचना  संख्या  एसजीबी/एचओ/पर-5253  में  प्रकाशित

 हुए

 (3)  उत्कल  ग्राम्य  बैंक  और  सैथा
 2006  जो  11  2007  के  भारत  के  राजषत्न  में

 अधिसूचना  संख्या  में  प्रकाशित

 हुए

 में  रखे  चैलिए  संख्या  6166/07)

 जितत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भजन  कुमार  :  में

 वर्ष  2007-2006  के  लिए  प्रमुख  कार्यक्रमों  के  परिणामों  जर्जर

 की  एक-एक  प्रति  और  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  6130/07)
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 अपराध्ग  4.05.  जजे

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 काबेरी  जल  विवाद  अधिकरण  का  अंतिम  आदेश

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  हम  मद  संख्या  41  पर  आते

 मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  एक  अनुरोध  करता  यह  एक

 महत्वपूर्ण  मुद्दा  शोर  शराबे  के  बीच  मैंने  इसे  स्वीकार  कर  लिया

 और  इसे  अनुमति  दे  दी  यह  राष्ट्रीय  सम्पदा  से  संबंधित  है

 जिसके  बारे  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  लोगों  के  स्वाभाविक  रूप  से  अपने

 दृष्टिकोण  हैं  और  वे  इनमें  भागीदार  निस्संदेह  यह  एक  ऐसा  मुद्दा

 है  जो  इससे  संबंधित  राज्यों  के  नागरिकों  को  प्रभावित  करता

 यह  मंच  इस  देश  के  लोगों  को  प्रभावित  करने  वाले  मुद्दों  पर

 चर्चा  करने  के  लिए  मुझे  विश्वास  है  कि  सभी  सदस्य  इससे  सहमत

 होंगे  कि  यह  सुनिश्चित  करना  हमारा  कर्त्तव्य  है  कि  सभी  मुद्दों  पर

 सकारात्मक  और  निष्पक्ष  रूप  से  चर्चा  की

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  एक  दूसरे  की  भावनाओं  को  आहत

 किये  बिना  इस  संवेदनशील  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  और  इस  ढंग  से  चर्चा

 में  भाग  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  कि  जिससे  इस  सभा  और  इसके

 सदस्यों  की  गरिमा

 श्री  अनंत  कुमार  अपने  विचार  प्रस्तुत

 श्री  अनंत  कुमार  :  अध्यक्ष  कावेरी

 नदी  के  पानी  पर  अन्तिम  निर्णय  के  मुद्दे  को  इस  सम्माननीय  सभा

 में  उतने  का  अबसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 -(  इस  अन्तिम  निर्णय  ने  कर्नाटक  राज्य  के  प्रति

 घोर  अन्याय  किया  यह  निर्णय  पूरी  तरह  से  भ्रामक

 है  और  इसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  इसे

 क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  (  इसे  अधिसूचित  नहीं  किया

 (  अंतिम  निर्णय  को  प्रकाशित  नहीं  किया  जाना

 अपराध्त  4.06  बजे

 समय  पर  श्री  कृष्णास्थामी  और  कुछ  अन्य  माननीय

 सदस्य  आए  और  सभा  पटल  के  पास  खड़े  हो

 *कार्यआही-जृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदथ  :  सभा  अपराष्म  4.30  बजे  पुनः  समवेत  होने

 के  लिए  स्थगित  होती

 अपराध्त  4.06५%  बजे

 लोक  सभा  अपराह्न  4.30  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 अपराध्व  4.30  बजे

 लोक  सभा  अपराध्न  चार  बजकर  तीस  मिनट  पर  पुनः

 समवेत

 महोदय  पीठसीन

 ]

 श्री  अनंत  कुमार  :  मैं  अपना  भाषण

 जारी  रखता

 श्री  प्रभुगाथ  सिंह  :  अध्यक्ष

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र-जारी

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  तीन  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखा

 जाना

 श्री  संतोष  मोहन  देव  आप  खेद  प्रकट  कर  सकते

 भारी  ठ््योंग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  संतोष  मोहन  :

 कुछ  समय  पूर्व  आपके  द्वारा  मेरा  नाम  पुकारे  जाने  के  समय

 उपस्थित  न  रहने  के  लिए  मैं  बिना  शर्त  क्षमा  चाहता

 अध्यक्ष  महोदब  :

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  वर्ष  2006-2007



 465  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 )  हेतु  सरकारी  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  ठद्यमों  की  अर्ध-वार्षिक

 समीक्षा  क्री  एक  प्रति  एवं  अंग्रेजी  सभा-पटल  पर

 रखता

 में  रखी  देखिए  6147/07)

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मणि  शंकर  अय्यर  ।

 पंचायती  राज  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  तथा  उत्तर-पूर्व
 क्षेत्र  जिकास  मंत्री  मणि  शंकर  :  में  अनुपस्थित
 रहने  के  लिए  सभा  से  बिना  शर्त  क्षमा  मांगता

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक

 श्री  मणि  शंकर  अथ्यर  :  में  निम्नलिस्थित  पत्र  सभा-पटल

 पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  कं  अंतर्गत  निम्नलिखित  पन्नों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 नार्थ  इंस्टन॑  रीजनल  एग्रीकल्चरल  मार्केटिंग

 कार्पोरेशन  गुवाहाटी  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।

 नार्थ  ईस्ट  रीजनल  एग्रीकल्चरल  मार्केटिंग

 कार्पोरेशन  गुवाहाटी  के  वर्ष

 2005-2006  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखी  देखिए  6075/07]

 नार्थ  इंस्टर्न  हेंडीक्राफ्ट्स  एंड  हैंडलूम्स

 डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  गुवाहाटी  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा

 नार्थ  इंस्टर्न  हैंडीक्राफ्ट्स  एंड  हैंडलूम्स

 डेवलपमेंट  कार्परेशन  गुवाहाटी  के

 वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 29  1928  नियम  193  के  अधीन  चां  466

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्म्लिरिथत  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाले  दो  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  6076/07]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 आपके  द्वारा  मेरा  नाम  पुकारे  जाने  के  समय  अनुपस्थित  रहने  के  लिए
 मैं  बिना  शर्त  क्षमा  चाहता

 मैं  वर्ष  2007-2008  हेतु  योजना  आयोग  के  परिणामी  बजट

 एवं  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रसपता

 में  रखी  देखिए  6165/07]

 अपरा्व  4.31  बजे

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा-जारी

 कावेरी  जल  जिजाद  अधिकरण  का  अंतिम  आदेश

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  ;  श्री  अंनत

 श्री  अनंत  कुमार  :  पंचाट  दर्शाता  है

 कि  अधिकरण  ने  अप्रत्यक्ष  रूप  से  1924  के  समझौते  को  लागू  किया

 जोकि  ऐतिहासिक  रूप  से  कर्नाटक  के  लिए  हानिकारक  है  ...

 कर्नाटक  के  लोगों  की  यही  राय

 अपराध्ग  4.32  बजे

 समय  श्री  कृष्णास्वामी  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य

 आकर  सभा-पटल  के  निकट  खड़े  हो

 अध्यक्ष  महोदव  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 किया

 *

 *कार्यजही-वुत्तात  मे  साम्मलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  अहोदय  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  2007  को  बजे  युनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थमित  कौ  खाती

 अपराह्न  4.33  बजे

 अध्यक्ष  महोदय  :  दुर्भायवश  ऐसा  लगता  है  कि  कोई  चर्चा
 कपश्चात  लोक  सभा  गुरूवार  26  अप्रैल  2007/6  वैशाख  7929

 संभव  नहीं  मैंने  इस  मामले  पर  चर्चा  की  मैंने  इस  मामले  के  पूर्वाह्न  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित
 पर  चर्चा  भी  की  है  और  माननीय  मेताओं  की  राय  ली  चूंकि

 सभा  सामान्य  रूप  से  कार्य  नहीं  कर  सकती  इसलिए  सभा  26

 में  सम्मिलित  हीं  किया
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 तायांकित  प्रश्नों  की  सदस्य-वार  अमुक्रमणिका

 सदस्य  का  नाम  तारांकित  प्रश्नों

 की  संख्या

 |  2  3

 1.  श्री  चन्द्रमणि  त्रिपाठी  301
 श्रीमती  रूपात्ाई  पाटील

 2...  श्री  कैलाश  नाथ  सिंह  यादव  302
 श्री  हरिसिंह  चावड़ा

 3.  श्री  करूणाकर  रेड्डी  303

 4...  श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  304

 श्री  किन्जरपु  येरननायडु

 5.  श्री  उदय  सिंह  305

 चिन्ता  मोहन

 6.  श्री  अर्जुन  सेठी  ३06

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव

 7...  श्रीमती  भावना  पुंडलिकराव  गवली  ३07

 श्री  कैलाश  मेघवाल

 8.  श्री  श्रीनिवासुल  रेड्डी  308

 श्री  हंसराज  अहीर

 9.  श्री  हमजा  309

 श्री  अजय  कुमार

 10.  श्री  देविदास  पिंगले  310

 श्री  शिशुपाल  पटले

 11.  श्री  मनसुखभाई  वसावा  311

 श्री  अंजनकुमार  यादव

 12...  श्री  हेमलाल  मुर्मू  312

 श्री  चंद्रकांत  खरे

 13.  श्रीमती  कृष्णा  तीरथ  313

 14.  श्री  निरियल  कुमार  314

 श्री  अधीर  चौधरी
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 15.  श्री  राम  कृपाल  यादव  315

 16.  श्री  फ्रांसिस  फैन्थम  316

 17.  श्री  अबु  अयीश  मंडल  317

 18.  श्रीमती  संगीक्त  कुमारी  सिंह  देव  318

 श्री  तुकाराम  गणतराव  रेंगे  पाटील

 19.  श्री  संतोष  गंगवार  319

 श्री  रशीद  मसूद

 20.  श्री  शैलेन्द्र  कुमार  320

 श्री  सुरेश  प्रभाकर  प्रभु

 अतारांकित  प्रश्नों  की  सदस्य-वार  अनुक्रमणिका

 सदस्य  का  नाम

 त  2  3

 1.  आरन  श्री  2919

 2.  श्री  आनंदराव  विठोबा  2929,  3035,  3040,

 3055,  3071

 3.  धीरेंद्र  2898,  3017

 4.  श्रौ  हंसराज  2996,  3045,  3049,

 3072

 5.  अजय  श्री  3013

 6.  श्री

 7.  श्री  रामदास  2966

 8.  श्री  क॑लाश  7954

 9.  श्री  रनेन  2913

 10.  शफीक्रहमात  2935

 ।.  श्री  अभिल  3052
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 12.  श्री  जोवाकिम  2941  35.  श्री  थावरथन्द  2947

 13.  श्री  अवतार  सिंह  2919  36.  श्री  सदानन्द  2960

 14.  श्री  महावीर  2900  37.  श्यामा  चरण  2933

 15.  श्री  मनोरंजन  2907  38.  चौधरी  मुनव्यर  2957

 ॥.  श्री  गिरधारी  लाल  2932,  3016  39.  2963,  3060,  3064

 17.  श्री  जसवंत  सिंह  2967  40.  जय  श्री  2912,  2987,  3065

 18.  श्री  कुलदीप  2904  41.  सत्यनारायण  3050

 19.  श्री  नारायण  चन्द्र  2903,  2947,  3010  42.  श्री  रघुनाथ  2968

 20.  श्री  सुब्रत  290  43.  श्री  अजीत  2927

 21.  श्री  राजनरायन  2935  44.  श्री  3053

 22.  श्री  अजय  2952,  3038,  3061  45.  श्री  चंद्रकांत  2953,  3001.  3028.

 3030
 23.  श्री  2919,  3056

 46.  श्री  विजय  कुमार  2930
 24.  श्री  हरिसिंह  3011  च्प

 .  47.  श्री  अविनाश  राय  2914,  2931
 25.  श्री  अधीर  3018

 48.  श्री  2911,  2986,  3024,
 26.  श्री  गुरूदास  3038

 3043

 27.  श्री  मिलिन्द  2917,  2993,  3037  .
 49.  श्री  विजय  2974,  3021,  3036,

 28.  श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र  2932,  2947,  2949,  3060

 3059  .
 50.  श्री  मंजुनाथ  2943

 29.  श्री  चन्द्र  शेस्यर  2936,  2999 द
 $1.  श्री  2918

 30.  श्रीमती  प्रिया  3058
 52.  श्री  विक्रमभाई  अर्जनभाई  2979,  3022,  3038,

 31.  श्री  फ्रांसिस  2995  3039

 32.  श्री  एकनाथ  महादेव  2946  53.  श्रीमती  मनोरमा  2916

 33.  श्री  संतोष  3002,  3030  54.  श्रीमती  सुमित्रा  2944

 34.  श्रीमती  भावना  पुंडलिकराव  2982,  3028  55.  श्री  सुभाष  2०45



 43...  29  1928  474

 1  2  3  1  2  3

 %.  श्री  नरहरिं  2910,  2985  78.  श्री  जीबाभाई  3011

 57.  श्रीमती  किरण  2932,  2953,  3016  79.  श्री  किसनभाई  2948,  2978,  3003,

 58.  श्री  भर्तहरि  2977
 3005,  3035

 59.  श्री  परसुराम  2919
 80.  श्री  ब्रजेश  3000,  3057

 «०.  भरी  सभत  कुमार  2970
 81.  श्रीमती  रूपाताई  2939,  2900

 61.  श्रीमती  निवेदिता  2946
 82.  श्री  2966,  3050,  3061

 62.  बाबू  राव  2964,  3015,  3033,  .
 8  श्री  प्रशान्त  3053

 3044,  3048  84.  श्री  हरिकेवल  2948,  3017,  3032

 63.  श्री  कैलाश  3019,  3030,  3062,  85.  श्री  वरकला  2939,  2949
 3067

 86.  श्री  2908
 64.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  2950,  3006

 87.  श्री  बाडिगा  2902,  2997
 65.  टोकचोम  2956,  3009

 मि
 88.  श्री  काशीराम  2951,  3034

 66.  राजेश  2919

 89.  श्री  2948,  2958,  3003
 67.  श्री  मधुसूदन  3038

 90.  श्री  रायापति  सांबासिवा  2925
 68.  श्री  कृष्णा  मुरारी  2962,  3014,  3063,

 3070  91.  श्री  हरिभाऊ  2937

 69.  श्री  हन्नान
 2928  92.  श्री  पर्मियन  3056

 70.  सुश्री  महयूबा  2934  93.  श्री  करुणाकर  2981,  3023,  3041,

 7
 71.  श्री  हेमलाल  2993,  3029  304

 72.  श्री  रूपचन्द  2924,  3069  94.  श्री  2959

 73.  श्रीमती  कल्पना  रमेश  2961,  3012  95.  श्री  राजा  मोहन  2906,  3003

 74.  श्रीमती  अर्चना  2969  9.  श्री  जनारदन  2976,  3035

 75.  श्री  प्रबोध  2939  97.  श्री  सुरवरम  सुधाकर  2919

 76.  लक्ष्मीनारायण  2939,  2980,  3002  98.  रेंगे  श्री  तुकाराम  गणपतराव  2983,  3031,  3068

 .  श्री  टढलपत  सिंह  2921,  3007  99.  श्री  कौरेन  2923

 ET  “  “  ३  ३  ॒_#॒#॒औऔ॒॒ऑ॒  राई  नॉ्ॉ  क्‍््टपाो+53+ंई



 475  20  2007  476

 2  3  2  3

 100.  सज्जन  श्री  2919  119.  श्री  2915,  2946,  2991,

 .  ३027
 101.  श्री  किशन  सिंह  2971

 |  120.  श्रीमती  जयाबहन  3038
 102.  श्री  इकबाल  अहमद  2905,  2984

 121.  श्री  ५926  -
 103.  अरुण  कुमार  2920,

 2  2926

 104.  श्रीमती  2919,  2994  122.  श्री  3031,  3034,  3068

 105.  श्री  ज्योतिरादित्य  2942,  3004,  30032...  23:  श्री  चन्द्र  मणि  2939,  2980,  3002

 106.  श्री  अधलराब  2929,  3035,  3040,  124.  श्री  बृज  किशोर  2922,  3008,  3037

 0.  है ३055,
 125.  श्री  बालासोवरी  2938

 107.  श्री  2975
 प्प  126.  श्री  रतिलाल  कालीदास  3036

 108.  श्री  2899,  2989,  3026,
 127.  बीरेन्द्र  ,  श्री

 3042,  3046
 2  कुमार  एम  2948

 .  वर्मा
 109.  शैलेन्द्र  श्री  2990

 128  ,  श्री  रवि  प्रकाश  3001,  3040,  3055,

 3071

 110.  श्री  चन्द्रभान  2944
 129.  श्री  2972

 111.  श्री  कीर्ति  वर्धन  29%
 130.  श्री  बालेश्वर  2901,  2988,  3025

 112.  श्री  मोहन  2951
 131.  श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  2992

 113.  श्री  राकेश  3051

 132.  श्री  गिरिधारी  2899
 114.  श्री  रेवती  रमन  2940

 133.  श्री  कैलाश  नाथ  सिंह  3000
 115.  श्री  सुग्रीब  2948,  2978,  3003,

 |
 3005,  3035  134.  श्री  मित्रसेन  2939,  2955

 116.  श्री  उदय  3058  135.  श्री  मधु  गौड  3054

 117.  श्री  भूपेन्द्रसि  3038  136.  श्री  किन्जरपु  2998

 118.  श्री  मणी  कुमार  2929,  2971



 477

 कृषि  एवं  ज्रामीण  उद्योग

 वाणिज्य  और  उद्योग

 मानज  संलाधन  विकास

 लघु  उद्योग

 वस्त्र

 जनजातीय  कार्य

 महिला  और  माल  विकास

 कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग

 वाणिण्य  और  उद्योग

 गृह

 मानव  संसाधन  विकास

 29  1928

 हु
 अनुक्ध-#ं

 478

 तारोकित  प्रश्नों  कौ  मंक्रलय-कर  अनुक्रमणिका

 a

 ३09

 304,  305,  311,  312

 ३301,  307,  313,  318,  320

 302,  306,  308,  310,  318,  317,  319

 303,  314

 316.

 अतारांकित  प्रश्नों  की  मंग्रालय-वार  अनुक्रमणिका

 2927,  2946,  2961,  2972,  3011,  3064

 2900,  2902,  2904,  2905,  2906,  2909,  2910.

 2913,  2914,  2917,  2919,  2929,  2933,  2941,

 2942,  2943,  2944,  2953,  2959,  २१70,  2973,

 2976,  2978,  2963,  2984,  2985,  2991,  2994,

 2997,  3001,  3003,  3006,  3020,  3024,  3043,

 3052,  3056,  3058,  3061

 2903,  2912,  2915,  2922,  2928,  2931,  2934,

 2935,  2945,  2951,  2955,  2956,  2957,  2958,

 2969,  2974,  2980,  2981,  2986,  2987,  2988,

 2993,  3002,  3004,  3010,  3017,  3022,  3025,

 3030,  3032,  3037,  3039,  3040,  3045,  3049,

 3063,  3065,  3069,  3070,  3072

 2896,  2918,  2924,  2926,  2938,  2939,  2940,

 2946,  2954,  2966,  2975,  2982,  2990,  2995,

 2998,  3000,  3008,  3009,  3012,  3017,  3026,

 3028,  3035,  3041,  3047,  3050,  3051,  3053,

 3054,  3055,  3057,  3059.  3062,  3066,  3067.

 3071



 479  अनुबंध-॥

 वस्त्र

 जगजातीय  कार्य

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय

 20

 -

 480

 2920,  2921,  2936,  2947,  2963,  2964,  2965,

 2967,  2977,  2992,  2996,  2999,  3029,  3048

 2907,  2979,  3005,  3019,  3021,  3023,  3034,

 3036,  3042,  3060

 2908,  2911,  2925,  2949,  2952,  2989,  3013,

 3015,  3016,  3027,  3031,  3038,  3068

 2899,  2923,  2930,  2937,  2950,  2962,  2968,

 3014,  3033,  3044

 2901,  2916,  2932,  2960,  2971,  3007,  3046.



 मिल

 लोक  सभा  की  सत्रावधि  के  प्रत्येक  दिन  के  वाद-विवाद  का  मूल  संस्करण  भारतीय  संसद  की

 निम्नलिखित  वेबसाइट  पर  उपलब्ध

 http:#www.parliamentofindia.nic.in लोक सभा की  कार्यवाही

 लोक  सभा  की  कार्यवाही  का  सीधा  प्रसारण

 लोक  सभा  की  संपूर्ण  कार्यवाही  का  लोक  सभा  चैनल  पर  सीधा  प्रसारण  किया  जाता  यह

 प्रसारण  सत्रावधि  में  प्रतिदिन  11.00  बजे  लोक  सभा  की  कार्यवाही  शुकु॑  +  से  लेकर  उस

 दिन  की  सभा  समाप्त  होने  तक  होता

 लोक  सभा  वाद-विवाद  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध

 लोक  सभा  वाद-विवाद  के  हिन्दी  संस्करण  और  अंग्रेजी  संस्करण  की  प्रतियां  तथा  संसद  के  अन्य

 संसद  नई  पर  बिक्री  हेतु  उपलब्ध



 पी०एल०एस०  -48/26/17/2007
 232

 ©  2007  प्रतिलिप्यघधिकार  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  379  और  382  के  अंतर्गत

 और  श्री  इंटरप्राइजेज  द्वारा
 ह


